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 विषय  पृष्ठ

 प्रश्यों  क ेमोखिक  उत्तर  :

 सारांकित  प्रश्न  संख्या  :  225,  226,  228  से  230,  233  और  234  1-32

 प्रश्नों  क  लिखित  उत्तर .:

 लाशंकित  प्रश्न  संख्या  227,  231,  232  और  235  से  244  32-41

 प्रश्न  संख्या  :  1097  से  1100,  1102  से  1133,  42-156
 1135  से  1183,  1185  से  1188,
 1190  से  1195  और  1197  से  1209

 झा  पटल  प्र  श्ख  श्ए  पत्र  ०  oe  ०  5  श्री पी०ए० संगमा «० .. .. oe  59

 संधियों  हारा  बवतब्य

 कोयले  पर  रायल्टी  की  दरों  में  वृद्धि  किये  जाने  के  बारे  में
 श्री  पी०ए०  संगमा  ..  oe  a  रि  167-168

 महाराष्ट्र  में  वर्धा  नदी  और  उड़ीसा  में  अपर  इन्द्रावती  नदी
 :

 में  आई  भारी  बाढ़  के  कारण  हुए  हताहतों  के  बारे  में
 श्री  विद्याचरण  शक्ल  ..  ०  न  ०  162

 निधलण  377  के  अधीन  सामले

 रत्नांगिरि  हवाई  अड्डे  को  विखंडित  करने  के  प्रस्ताव  पर

 पुनविचार  किए  जाने  की  आवश्यकता
 श्री  सुधीर  सावंत  ००  न  "०  162-163

 राउरकला  में  कोइल  नदी  पर  पुल  का  निर्माण  किए  जाने  को
 आवश्यकता

 कुमारी  फ्रिडा  का  गठन  किए जाने  न  63

 केरल  में  हाल  में  वर्षा  के  कारण  हुई  क्षति  का आकलन  करने
 के  लिए  एक  स्वतन्त्र  प्राधिकरण  का  गठन  किए  जाने  की
 आवश्यकता
 प्रोण  सावित्री  लक्ष्मणन  ..  कि  पूछा

 *किसी  सदस्य  के

 नाम पर अंकित -- बिन्हे इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रशत को उस ही सदस्य ने पूछा
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 2  3  4  5

 रबोकीधान  की  राज्यार बुूलो................]प़<.फः
 आन्ध्र  प्रदेश  शून्य  शून्य  1.52  0.20

 उड़ीसा  शून्य  0.01  न+  गा
 te

 ना  0.01  1.52  0.20

 रबी  के  चाल  की  राज्यधार  बसूली
 आन्ध्र  प्रदेश  5.56  8.4  6  8.56  7.50

 कर्नाटक  0.07  0-41  0.26  0.14

 उड़ीसा  0-18  0-29  0.58  0.20
 पश्चिम  बंगाल  0.27  0.20  0.26  0:14

 असम  0-01  0-01  नगण्य  सशण्य

 जोड़  6.09  7.37  9.66  7.98

 00  मीटरी  टन  से  कम  ।
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 विछले  तीन  वर्षों  और  वर्तमान  वर्ष  के  दौरान  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  इस्तेमाल  किए  गए  कबर
 और  प्लिंथ  भंडारण  की  बताने  वाला  विवरण

 a  *++++  आजजज  जि  ही  +  ऑन्‍कज-ल+  eee  ०ਂ

 वर्ष  क्षमता  स्टाक
 मी०  टन  में  )  मी०  टन  में  )

 1988-89  44.90  10.43

 (  को  स्थिति  के  अनुसार  )

 1989-90  33.23  5.17

 (1-7-89  को  स्थिति  के

 1990-91  21.55  14.58

 (1-7-90  को  स्थिति  के

 1991-92  28.55  15.77

 (  को  स्थिति  के  अनुसार )

 श्री  रामाश्रय  प्रसाद  अध्यक्ष  मैंने  जो  प्रश्न  किया  था  माननीय  मंत्री  जी  ने

 उसका  स्पष्ट  उत्तर  नहीं  दिया  इससे  कुछ  भी  साफ  नहीं  हो  पा  रहा  मैं  जानना  चाहता

 ह्व्‌  कि  जोनवार  जो  भण्डारण  उसमें  गेहूं  की  श्रेणी  वार  क्‍या  स्थिति  है  हर  जोन  में  गेहूं  की

 श्रेणीवार  स्थिति  मैं  जानना  चाहता  इसके  साथ-साथ  ट्रांजिट  और  भण्डारण  में  जो  शोटटेज

 उसे  अभी  आप  कहां  तक  ठीक  कर  पाए  हैं  ।
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 9  1913  )  प्रश्नों  के मौखिक  उत्तर

 श्री  तदग  गोगोई  :  जहां  तक  आधृत्त  और  कुरसी  क्षेत्र  संबंधा  भण्डारण  क्षमता
 का  सवाल  हमने  इन  बारे  में  विस्तार  से  आंकड़े  दे  दिए  हैं  अर्थात्‌  दिनांक  1-6-91  को  यह
 28,55  लाख  टन  इसके  अतिरिक्त  भण्डार  के  बारे  में  मैं  कहूंगा  कि  यह  15.77  लाख  टन

 यह  क्षमता  अधिकतर  उत्तर  प्रदेश  तथा  मध्य  प्रदेश  में  है  ।

 भो  रामाभ्रय  प्रसाद  अध्यक्ष  इन्होंने  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  स्पप्ट  नहीं
 मैंने  पूछा  था  कि  भण्डारण  के  मामले  में  गेहूं  की  श्रेणीवार  क्‍या  स्थिति  है  परन्तु  मंत्नी  जी  की  तरफ  से

 मुझे  संतोषजनक  उत्तर  नहीं  मिला  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कया  कहा  इन्होंने  '  स्थिति  का  क्या  मतलब  है  ।

 श्री  रामाश्रय  प्रसाद  मेरा  मतलब  है  कि  पूरे  देश  को  जब  पांच  जोन  में  बांदा  हुआ
 है  तो  हर  जोन  में  गेहूं  की  श्रेणीवार  क्या  स्थिति  है  और  ट्रांजिट  एवं  भण्डारण  शोटेस  को  कहाँ  तक
 ठीक  कर  लिया  गया

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  भी  आपका  प्रश्न  समझ  में  नहीं  इसलिए  मैंने

 श्रो  रामाञय  प्रसाद  यानी  प्रोक्योरमैंट  आपने  श्रेणीबार  कितना  किप्रा  है  हर  जोन
 में  कितना  वसूल  किया  और  कितना  जमा  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  अब  मैं  इन्हें  कन्त्रे  कर  देता  हूं  ।

 श्री  तरुण  गोगोई  :  पंजाब  में  हमने  55.4  लाख  टन  गेहूं  की  खरीद  की  है  ।  हरियाणा
 में  हमने  18.3  लाख  उत्तर  प्रदेश  में  हमने  लगभग  3.7  लाख  टन  तथा  राजस्थान  में  हमने
 0.  लाख  टन  गेहूं  की  खरीद  की  है  ।

 ह
 श्री  शामाभ्रय  प्रसाद  सिह  :  अध्यक्ष  पूरे  देश  में  जो  पांच  जोन  बने  हैं--नौर्थ

 बैस्ट  ईस्ट  साउथ  जोन  और  नौ॑-ईस्ट  जोन--इनमें  अलग-अलग  श्रेणीवार  क्‍या  स्थिति

 वह  मैंने  पूछा  मंत्री  जी  कभी  उत्तर  प्रदेश  को  स्थिति  बता  रहे  कभी  पंजाब  की  बता

 रहे  हैं  और  कभी  हरियाणा  की  बता  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  ः  अगर  आपका  भाषण  होगा  तो  प्रश्न  गुम  हो  इसलिए
 आप  प्रश्न  पर  आ  जाईए  ।

 भी  रामाश्रय  प्रसाद  हम  भाषण  कहां  कर  रहे  हमारा  प्रश्न  बड़ा  सीधा  है
 कि  जोनवाइज  गेहूं  की  श्रेणीवार  स्थिति  क्‍या  कितना  गेहूं  भण्डारण  में  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अगर  आपके  पास  स्टैटिस्टिक्स  हैं  तो  दे  दीजिए  मंत्री  यवि

 नहीं  हैं  तो  बाद  में  भिजबा



 प्रश्मों
 क ेमौखिक  उत्तरਂ

 श्री  लक्षण  गोगोई  :  वःस्तव  में  हम  गेहूं  मुख्यतः  हरियाणा  तथाਂ  उत्तर  अदेश  से
 खरीदते  हैं  ।  केवन  ये  ही  ऐसे  राज्य  हैं  जहां  मे  हम  गेहूं  खरोदते  हैं  तथा  ये  क्षेत्र  बदि
 आप  और  विस्तार  में  इस  सम्बंध  में  जानकारी  चाहते  हैं  तो  वह  हम  आपको दे  देंगे  ।

 श्री  रामाश्रय  प्रसाद  मेरा  दूसरा  सप्लीमैंटरी  हैਂ
 '  **

 31  1991

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  इस  वक्‍त  नहीं  मैं  आपको  एलाब  नहीं
 कर  सकता  ।  आप  बेंठ  जाइए  ।

 श्री  रामाभय  प्रसाद  सिह  :  आप  इस  प्रश्न  को  पोस्टपोन  कर  दीजिए  क्योंकि  मंत्री  जी  के
 वास  आंकड़े  नहीं  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  ऐसे  आपको  पूरा  मौका  दिया  जा  चुका  आपको  तीन-बार
 बार  मौका  दिया  है  मैंने  ।

 श्री  रामाभ्य  प्रसाद  सिंह  :  मेरा  जवाब  नहीं  मिला  है  सर  ।

 अध्यक्ष  महोद्यप  :  मैं  आपको  अनुमति  नहीं  दे  रहा  इस  तरह  कृपया
 अपना  स्थान  ग्रहण

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपको  अनुमति  नहीं  दे  रहा  हूं  ।  ,
 )

 अध्यक्ष  सहोदय  :  आप  बेठ  मैंने  आपको  तीन-चार  दफा  प्रश्न  पूछने  का  समय
 दिया  है  ।

 श्री  फूल  चन्द  अध्यक्ष  मंत्री  जो  तैयार  होकर  नहीं  आए  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोबय  :  बेंफटेशवरल  आप  प्रण्न  पूछना  चाहते  अथवा  नहीं  ?

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बैठ  जाइए  ।  मैने  आपको  प्रश्न  पूछने  के  लिए  नहीं  कहा
 ॥ यहां  आप  एड्बोकेसी  नहीं  कर  सकते  हैं

 )

 अध्यक्ष  महोदव  :  अच्छा  प्रसाद  मेँ  आपको  एक  मौका  और  देता  हूं  आप  सिर्फ  एक
 प्रश्य  पूछ  सकते  हैं  ।

 ः
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 9  1913  )  प्रश्नों  के मौखिक  उत्तर

 श्री  रामाश्रय  प्रसाव  सिंह  :  गेहूं  की  खरीद  गर्मी  के  मौसम  में  होती  .  .  .  (  ब्यकधान  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  तो  भाषण  कर  रहे  हैं  ।  मैं  आपको  प्रश्न  पूछने  के  समय
 दे  रहा  हुं  ।  आप  मेहरबानी  करके  प्रश्न  ।

 श्री  रामाश्रय  प्रसाद  सिंह  :  अध्यक्ष  गेहूं  की  शार्टण  को  डबल  कर  दिया

 पहले  5  और  पांच  मिलाकर  10  परसेंट  होती  थी  और  अब  इन्होंने  कहा  कि  20  परखेंट  कर  दिया

 है  एक  जुलाई  तो  जब  गेहूं  को  खरीद-वयूलो  होतो  तो  उसमें  नमी  रहती  है  और  गेहूं
 8  परसेट  बढ़  जाता  लेफिन  अत  इन्होंने  ।0  को  20  प्रतिशत  यानी  डबल  किस  आधार  पर

 किया  इसका  क्या  कारण  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  प्रश्न  तो  मुझे  ही  समझ  में  नहीं

 श्री  रामाशय  प्रशाद  पहले  10  परसेंट  की  पावर  थी  अब  एक  जुलाई  से  20
 परसेंट  कर  दिया  है  इसका  क्या  कारण  है  जबकि  खरीद  गर्मो  में  होती  तो  उसमें  नमी  नहीं  होती

 इसलिए  10  का  20  परमेंट  करने  का  क्‍या  कारण  है  ?

 जिभुबाद

 अध्यक्ष  महोदय  ;  यदि  मंत्री  जो  ने  आपका  प्रश्न  समझ  लिया  तब  बहू  इसका  छखर
 दे  सकते  हैं  ।

 )

 श्री  तरुण  गोगोई  :  मरे  रिकाई  के  अनुसार  कमी  केवल  0.17  प्रतिशत  इसमें  भी
 कमी  आई  पिछले  बर्ष  कमी  0.3  प्रतिशत  थी  ।

 भरी  बेंकटश्बरल्‌  उमा  रेड्डो  :  अध्यक्ष  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  पांच  क्षेत्रों  में
 जो  कुल  गेहूं  खरीदा  गया  है  उसमें  से  कितना  गेहूं  गुप्त  रूप  से  गोदामों  में  रखा  जाता  रहा  है  तथा
 कितना  गेहूं  खुले  गोदामों  में  रखा  जाता  रहा  है  ”  क्‍या  सरकार  के  ध्यान  में  कुछ  ऐसे  मामले  भी

 आए  हैं  जिनमें  पिछले  दो  अथवा  तीन  वर्षों  के  दौरान  घटिया  किस्म  का  गेहूं  खरीदा  गया  हो  ?

 श्री  तरुण  गोगोई  :  इस  समथ  मेरे  पास  ऐसी  कोई  सूचना  नहीं  मैं  यह  जानकारी
 बाद  में  दूंगा  ।

 अध्यक्ष  महोवय  :  आप  उन्हें  लिख  सकते  हैं  ।

 (  ब्यकधाम  )|
 श्री  बेंकटेश्बरलु  उमा  रेड्डी  :  मेरे  प्रण्न  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  है  ।

 अध्यक्ष  महोबय  :  उम्होंने  कहा  है  कि  उनके  पास  कोई  विशिष्ट  सूचना  नहीं  बह
 लिखित  रूप  में  दगे  ।

 (  ब्यक्धान  )

 श्री  शोभ  नाद्ोश्वर  राव  बाइडे  :  आपको  इस  बात  की  जानकारी  है  कि
 आन्ध्र  प्रदेश  पूरे  देश  में  विशेष  रूप  से  दक्षिण  में  धान-उत्पादन  करने  बाला  एक  बड़ा  राज्य  है  |

 अनुभव  के  आंध्रार  पर  यह  पाया  गये  है  कि  भारतीय  खाद्य  निगम  खरीद  इत्यादि  का  काम  पूरे
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 ध्यान  से  नहीं  कर  रहा  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  जानना  चाहूंगा  कि  सरकार  पर्याप्त  कदम

 उठाएगी  अथवा  नहीं  ताकि  भारतीय  खाद्य  निगम  आन्ध्र  प्रदेश  में  सभी  बुनियादी  सुविधाएं
 जैसे  बोरे  उपलब्ध  जिनके  अभाव  में  किसानों  को  सम्‌द्री  तृफात  के  समय  भारी  हानि
 उठानी  पड़ती  ये  सभी  सुविधाएं  प्रदान  करके  आन्श्र  प्रदेश  में  धान  तथा  चावल  की

 सम्बन्धी  काम  को  ठीक  तरह  से  कर  सके  ।  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  इसका  स्पष्ट  उत्तर

 जानना  चाहूंगा  ।

 श्री  तरण  गोगोई  :  यह  प्रश्न  रबी  की  फसल  को  खरीद  करने  से  सम्बन्धित  चाव

 खरीफ  की  फल  के  अन्तगंत  आता  है  ।  फिर  भी  हम  सभी  अपेक्षित  कदम  उठा  रहें  यह
 सच  नहीं  है  कि  हम  चावल  की  खरीद  करने  के  लिए  पर्याप्त  कदम  नहीं  उद्रा  रहे  हैं  ।  हम
 कर  आन्ध्र  प्रदेश  में  चावल  खरीदते  हैं  यदि  आपका  कोई  सुझाव  है  तब  आप  उसे  मुझे  दे

 सकते  हैं  तथा  मैं  इसके  लिए  जो  भी  जानकारी  आवश्यक  वह  दूंगा  ।

 श्री  फूल  चन्द  वर्मा  :  अध्यक्ष  मंत्री  जी  ने  जवाब  में  बताया  है  कि  जुलाई  के

 महीने  में  20  प्रतिशत  भंडारण  किये  हुए  गेहूं  का
 रेट  कम  हो  गया  है  ।  मैं  मंत्री  जी

 से
 पूछना

 चाहता  हूं  कि  जिस  समय  गेहूं  का  प्रक्यो  रमैंट  करते  उसका  करते  उस  समय  उसमें
 नमी  नहीं  रहती  है  और  आज  के  समय  में  कम  होने  का  प्रश्न  इसलिए  नहीं  उठता  क्योंकि  बरसात
 के  दिन  हैं  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  20  प्रतिशत  जो  आपने  बताया  कि  कम  हो  गया
 जबकि  गेहूं  का  रेट  बढ़ना  वह  किस  तरह  हो  गया

 श्री  तरुण  गोगोई  :  मैं  देश  को  हुए  कुल  नुकसान  के  बारे  में  बात  कर  रहा  था  |  वास्तव
 में  कुछेक  मामलों  में  यह  अधिक  हो  जाता  है  तथा  कुछेक  मामलों  में  निश्चित  रूप  से  भार

 बढ़  जाता  है  ।

 डा०  लक्ष्मी  भाराबण  पाण्डय  :  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  मंत्री  जो  स  जानना

 चाहता  हूं  कि  क्या  यह  सही  है  कि  मध्य  प्रदेश  तथा  राजस्थान  में  जो  गेहूं  भंडारण  किया  जाता  है

 बह  इतना  अनपयुक्‍त  है  कि  उसक  कारण  हजारों  बिवंटल  गेहूं  सड़  गया  बेकार  हो  गया
 y  न  खाने  लायक  है  न  बेचने  लायक  ।  इस  स्थिति  से  आप  अबगत  हैं  या  नहीं  ?

 श्री  तरुण  गोगोई  :  मुझे  इस  बात  की  जानकारी  नहीं  है  कि  यह  मनुध्यों  के  खाने  लायक

 नहीं  यदि  आपके  पास  कोई  ठोस  सबूत  आप  इसे  मेरे  नोटिस  में  लाइये  तथा  मैं  उपयुक्त
 कार्रवाई  करूंगा  |

 जबाहर  रोजगार  योजना

 *226.  भरी  संतोप्र  कुभार  गंगआर  :  क्या  प्रधाम  बंदी  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  जवाहर  रोजगार  योजना  के  मामले  में  प्रत्येक  राज्य  में  हुई  प्रगति  की
 समीक्षा  कीई  है  ;

 बदि  तो  तत्सम्बन्धी  राज्यवार  ब्यौरा  क्‍या

 कअत्तर  प्रदेश  के  ग्राभीण  क्षेत्रों  में  कितनी  विकास  दर  प्राप्त  की  गई  और

 इस  योजना  को  भविष्य  में  किस  ढंग  से  कार्यान्वित  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 ब्रामीअ  जिकास  संज्ालय  में  राज्यमंत्री  जो०  :  से  एक
 विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 जबाहर  रोजगार  योजना  मजदूरी  रोजगार  की  एक  चालू  प्लान  योजना  है  और  केन्द्र
 तथा  राज्य  बरकारों  द्वारा  इसकी  निरत्तर  समीक्षा  की  जाती  कार्यक्रम  की  समीक्षा  राज्य
 सरकारों  से  प्राप्त  मासिक/तिमाही/वबाधिक  प्रगति  रिपोर्टों  से  की  जाती  इसके
 कार्मकरस  के  प्रभावी  कार्यान्वयन  के  भारत  सरकार  के  अनुरोध  पर  राज्यों  ने  राज्य/जिला/
 खंड  स्तर  पर  प्रत्वेक  पयंबेक्षी  स्तर  के  अधिकारियों  के  लिए  क्षेत्रीय  दौरों  की  न्यूनतम  संख्या

 निश्रीरित  करते  हुए  एक  निरीक्षण  अनुसूची  तैयार  की  है  ।

 2.  केछीय  सरकार  अधिकारियों  द्वारा  भो  कायंक्रम  के  गुणात्मक/परिमाणात्मक

 पहलुओं  को  समोक्षा  करने  के  लिए  क्षेत्रीय  दौरे  किए  जाते  हैं  सरकार  समय-समय  पर

 क्ईक्रम  के  कार्यान्बयन  की  गुणवत्ता  में  सुधार  लाने  के  विचार  से  कार्यक्रम  को  समीक्षा  करने
 के  लिए  राज्य  बचिवों  तथा  मंत्रियों  की  बैठकें  भी आयोजित  करती  है  ।

 3.  ब्ष  1990-91  तथा  1991-92  के  दौरान  जवाहर  रोजगार  योजना  के  अंतर्गत  किए

 गए  ब्यूव  और  यूजित  रोजगार  के  राज्यवार  ब्यौरे  और  11  में  दिए  गए  हैं  ।

 4.  जवाहर  रॉजगार  योजना  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  अतिरिक्त  रोजगार  के  अवसर  सृजित  करने

 का  कार्यक्रम  है और  इसकी  निगरानी  सूजित  रोजगार  के  रूप  में  की  जाती  उत्तर  प्रदेश  में

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम/ग्रामीण  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  के

 अंतिम  बर्ष  में  अर्थात्‌  1988-89  के  दौरान  1357.68  लाख  श्रमदिनों  के  रोजगार  सृजन  झेः

 मुक  बले  1989-90  के  दौरान  जवाहर  रोजगार  ग्रोजना  के  अंतर्गत  सूजित  रोजगार  1624.93

 लाख  श्रमदिन  था  जो  19.68%  को  वृद्धि  दर  दर्शाता  1990-91  के  दौरान

 जबाहर  रोजगार  योजना  के  अंतगंत  आबंटन  का  स्तर  1989-90  के  समान  रोजगार

 सुजन  का  स्तर  भी  वही  था  ।

 5.  सरकार  जिला  स्तर  पर  ग्राप्रीण  स्थानीय  निकायों  जैसे  जिला  ग्रामीण  विकास

 एजेन्सित्रों  पररिषदों  तथा  ग्राम  स्तर  पर  ग्राम  के  माध्यम  से  जबाहर  रोजगार

 योजना  को  कार्यान्बित  कराने  बी  एक  व्यापक  विकेन्द्रीकृत  प्रणाली  निर्धारित  की  इसमें

 फॉरबतंन  करने  का  कोई  प्रस्ताब  फिलहाल  सरकार  मेः  बिचाराषध्रीन  नहीं  है  ।

 372/L.S.  7



 31  1991

 29:68

 088६५

 .

 ६6६५0.

 09965.

 अम्थिक

 का

 68५8

 8८-0886

 7204

 3

 6#

 79

 फिटडणाकट

 ८०कदा

 60-06

 9४:69७५४८

 8६*9८09

 छठ

 मेजर

 ता

 528८

 69८६6

 ८/:०५५४

 अ्यु०४

 १02८

 0९2४9.

 9८

 ८८६६

 00-000
 5

 .

 00:009..

 2४५
 &

 98%

 6

 ०८१8

 0८:96

 897८7

 बेड

 ४

 ६5802.

 ४9'८६०८

 9८96...

 29

 इढ८

 7
 ८

 88-८८

 ५6

 6£६
 ४

 06८29

 शक

 9

 ६६8

 दा८८्ट

 2८05९

 क्ध्काट

 ६95

 ॥088

 किक

 ह8फहट0ड

 डिश

 ।

 "879५

 80:८४8६

 अभक

 #9"
 ८६

 हा

 फाई

 (8-29

 अह्छ

 डा

 ट

 ६८5७४

 फ्ा

 ६४४6068

 6

 ४

 ब

 आर

 हि

 ट

 हे

 ३४
 ३६४

 हु

 2१७०३

 (9+६

 )

 3५

 398

 ३७

 फाओश

 हेएग न

 (५३१

 ४४७)...

 33०७...

 डक

 38
 2४

 20...

 बह
 2७

 ४४७७

 ४६
 3७

 -/

 यु
 ४

 ७0४४६

 म्ह

 डे

 जाल

 2३

 23

 900

 ५०७३

 हज

 ७8७

 ७४५०७.

 ७



 z
 ;

 10*8८

 ६9"9८1८5८2

 $8३286388

 08:6८0%५2

 8८१४6६५

 10°SG000Z

 T0°16SSL

 ६

 ०६९६५

 1!

 98652

 19*८1

 6८

 ल्ध्ध्व्ट

 छह

 एथ७

 ८६

 रे

 812५

 0६१9

 ध्ब्ध्दा

 8816.

 ध्ध्न

 10°28

 ५81६

 500६

 ४89५

 ZU°681

 60°26

 00°0

 00*0

 60*26

 ypady

 0६

 0६

 6६-८५

 १0५८

 १0-92

 9६'2६

 3४

 ४2

 ।

 97-86

 ४८08

 00*0

 #८

 08

 ब्ध्दा

 |

 8८

 ४8८

 ह्ट्दा

 ८८९

 हट

 00०

 #'
 8८2

 का

 ।

 24-८४

 ०८फाट

 62*8८

 00-०0

 66

 *8८

 ७७४०४

 ।

 08-65

 ६&८5४96६

 /६५४०9४

 ४/७४६॥७

 86'६८८57

 ८29'.8६5588

 /8:0४88६£

 /५-9०६6

 |

 0८-98

 0४92५

 9८609

 .

 8266

 ।

 266

 |

 8१7?

 6085

 ॥॥

 6909

 | >।

 9५८89

 घ्भ्ब्य्दा

 |

 ८672

 8४८४४४८

 09:06958

 ले ।

 08६87

 000

 ८८66

 0६-५६४

 998६8

 26999

 89"

 9६6६६

 है
 ।

 मा

 मा

 न्ज

 फछ

 दर

 ।

 ६



 1981 ब “ प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर रु
 :

 ste

 69°61

 69

 .

 हह
 के

 *

 | ४३2८ 2७ * । ध्त्च्दा 8 । ६86 * । $३ 26 666५8 * | श्ाटड 9८296 * ! 687६८ * | 68 '८8 0८६८४ ८80८५ * | 89 * 98*9५६£ 898६ * * 09८६ । 6८८८ ह८'टकट ॥ 99५7८ 988*89 वि [0६ * थ्ध्च्दा न 90"89 हक 8 वि ६६-8४ * आए ऋफ्णश्णए क्र जा 2| ४७ ) 28 ०३ ४५ ल कचसच्ेरज--+-+-४।/...../“_|_|“*“खययःय३/ः-यखयख/ः़॒_्_ ् च््



 9  1913  )

 .

 ६0

 %6

 8५79£८8

 v'16z6

 0६

 *£8

 68°F

 cas

 11*88

 ध्व््ट

 29'2

 8६८1

 68
 "0

 ट५

 £

 6९8

 89
 "0

 3३३

 कप ४

 क्ड्ट

 ८कड

 ५०४०

 या

 68-99

 ल्द

 0
 40 4

 9१६*७४ "५96

 ध्दाश्टञा

 ५६0

 ८29

 ६£6"-889

 ध्ण्या

 9८89

 8८ ८6.7६

 82:68

 ब्टट

 ः

 $

 +

 22%

 6७८

 *..+

 छा

 3७

 ५०४०

 ह॒

 ८८

 ४

 ७४०४

 9८

 *

 *

 *

 फीड

 8।

 *

 *

 4।

 ट

 |

 11



 -  31  1991

 ss-cs¢

 ्ू

 कक

 ज

 ६घ8घ्दः

 78

 9076६६

 58995

 ८५४

 ८2६06 99 £४फछ8#५ 259£867 090859 वाहध्थ्टशा #£#&'घ्टर५ए 998६६ 0६८८६ ८9८८८ . ह्त्फ्डः श्ट5षहाा 90८25... 525-806 899६४ हाए9८ 9६"५8६ ८9-687 9६2"%90८5८ ८५६ ८८79 व्१9ध्धादट 09"६9 न्‍ | हि ८28"*५58८ 09.89. ५9"५६६४७ 29"8999 9६8"'६69८ ८6₹*६८८०६४ ₹8४८08 9५%7४६८॥ 6869६ 6 ध्टता ८9" 0६६ ६8"-५97£ पा थी ब व & ७ ४5: ७ ४7१फकफ श्प 6 $ भ 9 हि 4 ४७ ०७ ४७४० 7- हू ॥ (2%४ ) * ल्थु ४ म्यय्याफ अंक ड़ (2७४८)... 20७७ के # के अयुशड 4७... अधरथ्ह न +ााययाअशयायए पिययपपपपआओपफैषणयय-”७ * ४४९ ४५ 2९ ०0%] ७७००) 22४ (| ६६७ ) एके व नने - -----++-+--+-++--- +--------- ज>-+--- | गा



 ।
 है

 Urey

 8४

 Polis

 ७४

 (४७६
 (७

 ७

 ४:४०

 1७७
 ५

 1०४)७)२

 Bebb

 ub]
 ५:

 (२५

 balk

 eld}
 ३४

 |॥०४॥/०॥

 1.2

 ४18

 ॥0)1॥

 REx

 ५,

 ।
 डै
 ०४

 12>

 Pots

 ७1००8

 joh—s

 ध

 TE'VLOLFT

 FE'SSSHL.

 LELESYIT

 ८६"1996४

 LECIETSZ

 LECIETS

 00*000015

 LE

 २३2३७

 26

 का

 8005.

 0०0७०

 00५

 9६५6

 9

 ६86*8५

 ><

 >८

 >

 $४%*४८

 00-%0

 6#*8८

 ६6*8५

 9

 कण

 पर

 श्दद्धा

 ५

 थः

 हा
 ।

 ध्द्ब्धा

 ५

 छ»४|

 0६

 फ

 $

 फ

 6
 5

 00-:0

 £6."+%

 9

 नर
 82

 व

 लट

 ६869८

 ५

 पे

 रू

 66१8

 00"0

 66%४8

 ६692

 9

 डे

 पेट

 के

 ऊ

 52%

 *0€

 |

 ८०

 007८2

 002

 00*0

 89

 9

 .

 ४

 00४७

 कट

 89

 00:6558

 08:90/.

 ४१७८

 9७

 ४७

 ५८

 297८80#

 9

 3४25

 +2

 5८608

 द*४

 6807#+

 9

 छह

 हट

 99897/.

 कटा

 ८6268

 ईट८८

 इ/क्क्‍ट

 इ#षथटटा

 9

 ट८

 दा

 9

 पट

 6988

 बदडका50॥

 9८9०४

 ४

 आकर

 02

 ५
 |

 इबछवा

 08205

 ५

 पा

 ।

 |

 8८295

 ८५9४00५

 ५

 है

 ले

 छाएहा

 ३ढा

 8५8६8.

 8६90.

 925८8.

 000

 ५

 अ्यूकातछ

 के

 ६#४४ा

 06802...

 8४६१.

 9

 '

 आहओ

 का

 ड

 00*५८

 00"9८

 00*09

 ६८968

 00*0

 9

 कंछ

 ५

 पं

 0।

 6

 8

 ६

 9

 |

 ६

 ढ़

 |



 ~! $।

 डा

 11%

 £8°6

 छक्के

 छक्के

 हि

 6852

 60

 60-zF

 6०6५8...

 8861

 8४८४6

 Saude

 द

 ८ध्व

 क्र्त्ह्ा

 1६9४1.

 9८61:

 #६

 2898

 डक

 अदा

 छः

 शा0ा

 985८

 ६५४६६

 9£°996

 न

 |

 ह4का

 90-29

 ४७

 28%

 ४

 661

 *

 Paavo

 |

 दशा

 दशा

 ८५६

 ८५६

 28६५
 3

 3

 |

 |

 ध्दः६

 905६

 ह्ल्धा

 reel

 *

 ४2७।भटरे|

 ॥

 ॥

 ६925

 ६92

 द्क्ताव

 ra

 ५9891

 !।

 ,

 8952

 व८व्क्ट

 श्द्फ्ट

 श्ब्क्द

 #6'

 ६

 ध्ध्व

 986:

 6/0$

 *

 |

 #6
 दा

 9८७६8

 ६८

 ४४४9

 *

 |

 बा
 दा

 ध्रध्यात

 ८90०८

 *

 *

 ।

 कहा

 क्श्दा

 *

 *

 *

 8६2८

 |

 ८50"9

 788

 ब्डाटाा

 *

 *

 *

 *

 -...

 आदर

 |

 का

 क्र

 का

 धा

 दा

 ट

 ।

 '

 2७42४

 3७

 20%]

 पार

 |

 £

 2७०]

 ७४

 ॥
 हर
 ।

 पान

 ४

 ४४
 ४

 |.

 आकर

 2७४४४

 28७

 ह

 (8

 ४०]

 ४४७)

 का

 090

 29%]

 28

 #
 |

 (9४४)

 ण्क्



 प्रश्तों  क ेमौखिक  उत्तर #  1913  )

 .

 .

 6Z'61

 00°¥9E8z

 eee

 €ऊण़््फकराकराफफ

 न

 |

 | अ
 अ ऋ /€

 |

 ००८

 69"0

 90%

 ८५02

 *

 59

 *

 80'0

 8£"५

 *

 9.

 $%"92

 *

 97025

 ८?*£

 ८8१४

 6.

 *

 00**0

 0८
 "0

 ०८०7

 *

 8६*8

 ८६0

 फ्क्क

 *

 $6*58

 हट

 (4४44
 4५

 *

 १8*'दा

 *

 86८

 कुफ५

 *

 ५56"
 %

 शधाफर

 ५6*889

 $2*876

 *

 ८६५८

 52805

 *

 ८66]

 ६9५9

 ?#8'8££

 89६

 *

 क्या

 88*६

 £५

 62८

 भ्ष्दा

 *

 68८

 50*908

 ध्ादा

 *

 00*0

 00*0

 945

 000

 *

 00*%0

 हाफ

 00*%0

 0०:0०

 हु

 कहर

 ण्च््दा

 *

 ााजओ

 ध्ु

 ४

 दा

 ¥6°9S8

 £८7*

 9868

 रे

 ः

 सकी०

 ८६

 .

 bE

 ‘Le

 ह

 ४४०४

 08

 *

 क्यू

 धऋए

 एथहड़े

 >0८
 ४

 82

 हु

 ८८

 ४

 2४४॥

 9८

 *.

 ७७७

 ४७७

 ५८

 *.

 शड

 >२६

 फक्ट़

 *

 ध्ढ़ न्व्द

 *

 ४३७]

 तट

 *

 0८

 *

 2०४

 6

 ह

 फटे

 8

 अषशीधह

 *

 अडु

 9५

 *

 कणछछ

 पा

 ड



 प्रश्नों  क ेमौखिक  उत्तर

 श्री  संतोष  कुमार  गंगवार  :  अध्यक्ष  दो  वर्ष  पहले  देश  के  अन्दर  राष्ट्रोय  ग्रामीण
 रोजगार  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  गारंटी  समन्वित  ग्राम  विकास  ये
 तीनों  योजनाएं  जो  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  चलती  थीं  इन  तीनों  को  जोड़कर  जवाहर  रोजगार  योजना
 चलाई  गई  ।  उनके  माध्यम  से  यह  हुआ  कि  तीन  स्तरों  पर  जो  धन  का  अपव्यय  सरकारी  स्तर
 पर  होता  है  उसकों  एकजुट  करके  एक  ऐसा  माहौल  बनाया  जाएगा  कि  देश  की  ग्रामीण  जनता  रो
 लाभ  पहुंच  सके  ।  दुख  की  बात  है  कि  उसी  वर्ष  '  '  '  '  *

 "०  '*
 ४  ****

 )

 31  1991

 अध्यक्ष  महोश्य  :  आप  लम्बा  भाषण  देंगे  फिर  बोलेंगे  कि  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं
 आप  प्रश्न  पूछिए  ।

 करी  संतोष  कुमार  गंगबार  :  2700  करोड़  में  से  700  करोड़  ब्याज  का  देने  के बाद  लगभग
 2100  करोड़  1989  के  वर्ष  में  दिया  गया  ।  उसके  ऊपर  अखबार  में  जो  कुछ  आया  मैं  उसकी
 चर्चा  नहीं  करना  मेरा  सवाल  यह  है  कि  इन  दो  वर्षो  में  समीक्षा  की  गई  या  नहीं  मेरे
 पास  जो  जवाब  आया  है  उसमें  तो  इतना  अच्छा  जवाब  है  कि  लग  रहा  है  कि  इससे  अच्छा  कोई
 कार्यक्रम  ग्रामीण  क्षेत्र  में  नहीं  हो  रहा  है  ।'  *'

 "  *
 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इन  सभी  बातों  को  अनुमति  नहीं  दे  रहा  कृपया  अपने  संबंधित
 प्रश्न  पर  आईये  ।

 |
 श्री  संतोष  कुसाम  गंगधार  :  मेरा  प्रश्न  यह  था  कि  क्‍या  इस  योजना  की  समीक्षा  की

 गई  Prrrteenesce  *  *  *  »  »

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  जानना  चाहते  हैं  कि  आपने  इस  योजना  की  जांच  कर  ली  है  अथवा

 नहीं  |
 )

 अध्यक्ष  सहोदय  :  गंगवार  यदि  आप  लम्बा  भाषण  देंगे  आपका  प्रश्न  भी  रूम्बा  हो
 जायेगा  ।  तब  आपको  उत्तर  नहीं  मिल  पायेगा  ।  अनः  अपने  प्रश्न  से  संबंधित  ही  बोलिए  ।

 भ्री  संतोष  कुमार  गंगबार  :  क्‍या  गे  र-सरकारी  समितियों  के  द्वारा  इसकी  कोई  जांच  की

 गई  है  या  इसको  कोई  रिपोर्ट  मंत्री  जो  के  पास

 भ्री  जी०  बेंकटस्थामी  :  ऐसा  कुछ  नहीं  है  ।

 श्री  संतोष  कुमार  गंगबार  :  अध्यक्ष  1989  के  वर्ष  में  तत्कालीन  प्रधान  मन्‍्त्री

 श्री  राजीव  गांधी  जो  ने  यह  कहा  था  इस  मुद्दे  के  ऊपर  राष्ट्रीय  बहस  की  आवश्यकता  है  ।  जबाहर

 ३56



 9  1913  )  प्रश्नों  के मोखिक  उत्तर

 रोजगार  योजना  एक  ऐसा  कार्यक्रम  है  जिपके  साथ  दो-तिहाई  जनता  देश  को  जुड़ी  हुई  है  ।
 क्या  सरकार  इसके  ऊपर  कोई  बह  और  पुनविच्यार  करने  की  योजना  पर  बिचार  कर  रही  है  ?

 थ्रो  जी०  बेंकटस्थामी  :  कर  रही  है  ।

 |

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  गिरि  मैं  आपको  बाद  में  अनुमति  दूंगा  ।  इस  सम्बन्ध  में
 प्रधानमंत्री  जी  कुछ  कहना  चाहते  हैं  ।

 प्रधानसंत्री  पो०बी०  नरसिह  :  मैं  समझता  हूं  कि  अब  वहू  समय  आ  गया  है
 जब  हमें  जवाहर  रोजगार  योजना  का  स्वतंत्र  रूप  से  मूल्यांकन  करना  चाहिए  ।  दो-तीन  वर्ष  पूर्ष
 हमने  यह  योजना  बनाई  थी  ।  उस  योजना  का  मूल्यांकन  करने  के  लिए  मैं  कुछ  कदम  उठाऊंगा  ।
 मैं  चर्चा  के  लिए  सवंदा  तैयार  हूं  क्योंकि  यह  एक  ऐसा  विषय  है  जिसके  बारे  में  यह  नहीं  कहा  जा
 सकता  कि  अब  किसी  अन्य  प्रस्ताव  की  गुंजायश  नहीं  यदि  इस  सम्बन्ध  में  कहीं  से  भी
 किसी  से  भी  कोई  भी  सुझाव  या  आलोचना  आती  है  तो  उसका  स्वागत  है  ।  मैं  कुछ  कदम
 उठाऊंगा  ताकि  सम्पूर्ण  का  कुछ  स्वतंत्र  रूप  से  मूल्यांकन  किया  जा  सके  ।

 श्री  सुधीर  गिरि  :  ग्रामीण  क्षेत्रों  में गरीबों  के  उत्थान  के  लिए  काफो  बड़ी  धनराशि
 व्यय  की  जा  चुकी  है  ।  परन्तु  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  सरकार  ने  वितरण  प्रणाली  में  किसी  भी
 स्तर  पर  होने  वाले  भ्रष्टाचार  को  रोकने  के  लिए  कोई  उपाय  किये  हैं  ?

 श्री  जी०  बेंकटस्वामी  :  भ्रष्टाचार  को  रोकने  का  जहां  तक  सवाल  है  ।  यह  स्पष्ट  नहीं  है
 कवि  किस  तरफ  पे  *  "' "' ' " '  '  ०  +

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  पूछा  है  कि  जो  कदाचार  आपके  ध्यान  में  आये  हैं  उसको  रोकने
 के  लिए  क्‍या  कोई  तनन्‍त्र  है  ।

 श्री  जी०  बेंकटस्वामी  :  यह  मामला  राज्य  सरकार  देखती  यह  एक  राज्यगत  विषय

 है  तथा  राज्य  सरकार  द्वारा  कायंवाही  की  जाती  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्‍या  इसके  लिए  किसी  तन्‍त्र  की  व्यवस्था  है  ?

 :  जी०  बेंकटस्वामी  :  जो  इसके  लिए  तंत्र  की  व्यवस्था  हैं  |  राज्य  सरकार  का

 पंचायत  राज्य  मंत्रालय  इस  मामले  को  देखता  है  ।

 श्री  पी०  बो०  नरसिह  राव  :  राज्य  स्तर  पर  इसके  लिए  तन्‍्त्र  की  व्यवस्था  परस्तु
 जैसा  मैंने  कहा  कि  यह  उस  रूप  में  अपूर्ण  है  क्‍योंकि  प्रत्येक  स्तर  पर  इसके  लिए  तन्त्र  है  तथा  कहीं
 पर  भी  कोई  भी  समन्‍्वयन  तथा  सामनन्‍्जस्य  दिखाई  नहीं  देता  तथा  हमारे  पास  इस  समूचे  मामले  में
 देश  में  क्या  हो  रहा  है  उसकी  जानकारी  नहीं  इसलिए  हमें  इस  योजना  का  उचिते  रूप  से

 मल्यांकन  करना  चाहिए  ।  केवल  तभी  हम  किसी  सहो  निष्कर्ष  पर  पहुंच  सकते  हैं  ।  यह  एक
 योजना  यह  कोई  दलगत  मामला  नहीं  है  ।  इसका  सम्बन्ध  जनता  के  हितों  से  है  ।  मैं  भाहूंया
 कि  हमें  इस  पर  बहस  करनी  चाहिए  जिसके  दौरान  मैं  चाहूंगा  कि  सदस्य  तथा  अन्य  तथ

 हर  जगह;से  कोई  भी  व्यक्ति  चाहे  वह  कहीं  से  भी  हो  वह  आये  तथा  हमें  बताये  कि  इसमें  और
 क्या  किया  जाना  है  तथा  यह  कंसे  किया  जा  सकता  है  ।

 17
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 श्री  दिग्विजय  सिह  :  जो  उत्तर  दिया  गया  है  उसमें  इस  योजना  में  78.01  प्रतिशत

 धनराशि  का  उपयोग  किया  गया  बर्ष  1990-91  में  असम  विक्‍ल  लक्ष्य  का  94.8  प्रतिकत
 उपयोग  किया  गया  है  तथा  1991-92  में  निधि  का  19  प्रतिशत  उपयोग  किया  गया  है  जबकि
 अम  दिवस  लक्ष्य  का  केवल  नौ  प्रतिशत  ही  उपयोग  किया  गया  है  ।  यह  स्पष्ट  है  कि  राज्य
 सरकारों  द्वारा  दी  जा  रही  रिपोर्टों  में  कुछ  फर्जी  आंकड़े  दिये  गये  हैं  ।  मैं  आपके  माध्यम  झेल
 माननीय  प्रधान  मंत्री  जी  से  पूछना  चाहूंगा  कि  ब्या  सरकार  को  कोई  ऐसी  शिकायतें  मिली  हैं
 जिसमें  यह  बताया  गया  हो  कि  कोई  राज्य  सरकार  जवाहर  रोजगार  योजना  के  लिए  आबंटित  की
 गई  राशि  का  उपयोग  अपने  ही  वेतनਂ  इत्यादि  का  भुगतान  तथा  अल्य  कई  भुगतान  करने  के  लिए
 कर  रही  हो  |  क्‍या  प्रधान  मंत्री  जी  इस  मामले  को  देखेंगे  तथा  इसकी  जांच  करवाएंगे  ?

 करो  पी०  वी  नरखिह  राय  :  यदि  इस  सम्बन्ध  में  हमारे  पास  कोई  शिकायतें  हम
 निश्चित  रूप  से  उन  पर  गौर  करेंगे  ।  मैंने  अभी-अभी  कहा  है  कि  यह  सारा  कार्यक्रम  दो  बर्ष

 बुराना  है  तथा  अब  यही  समय  है  जब  हम  इस  पर  ध्यान  दें  तथा  यह  पता  लगायें  कि  राज्य  सरकार
 अपने  स्तर  पर  क्‍या  किया  जा  रहा  यह  सम्भव  है  कि  कुछ  राज्य  सरकारें  इन  निश्ियों

 का  उपयोग  उन  कार्यो  के  लिए  नहीं  कर  रही  हों  जिसके  लिए  उनका  उपयोग  किया  जाना  आइहिए
 परन्तु  मैं  इस  बारे  में  बिना  सोचे  समझे  कोई  वक्तव्य  नहीं  देना  चाहुंग  ।  हम  यह  सब  देखेंगे  ।
 और  इसके  मुझे  नहीं  लगता  कि  और  अधिक  पूरक  प्रश्नों  की  कोई  जरूरत  है  क्योंकि  एक  आर

 बह  मूल्यांकन  हो  तो  हमारे  समक्ष  एक  स्पष्ट  तस्वीर  होगी  ।

 े
 श्री  राजनाथ  खोनकर  शास्त्रों  :  आपने  अभी  अपने  उत्तर  में  कहा  है  कि  केन्द्र  सरकार  का

 भो  नियंत्रण  है  और  राज्य  सरकारों  का  भी  नियंत्रण  आपने  अपने  उत्तर  में  बहुत  काफी

 चौड़ा  कताया  है  कि  कंसे-कंसे  केन्द्रीय  सरकार  नियंत्रण  करती  है  ।  मैं  डिटेल  में  नहीं  जाऊंगा  ।
 मैंने  उत्तर  प्रदेश  विधान  सभा  में  घह  सवाल  पूछा  इसी  विषय  हसमें  कितना
 अष्टाबार  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  केਂ  "  "  "

 **"
 *****  “

 (  ब्यथधान  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  प्रश्न  पर  आइये  ।

 शो  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  वहां  पर  भ्रष्टाचार  के  करीब  1,000  से  अधिवः
 मामले  गये  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  प्रधान  मंत्री  जो  कि  इनके  पास  जो  फ्रब्टाबार

 जवाहर  रोजगार  योजना  में  होता  अन्य  प्रान्तों  उसमें  ये  क्या  कारंवाई  करते  हैं  और  इनको

 मालूम  होता  है  या  नहीं  होता  है  ?  मेरा  उत्तर  आपने  दिलवाया  नहीं  ?

 अध्य्क्ष,महोदय  :  इसका  उत्तर  पहले  ही  दिया  जा  चुका  है  ।

 शो  राजनाथ  सोमकर  शास्त्री  :  यह  कहां  हुआ  उत्तर  प्रदेश  का  नहीं  हुआ  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  कहा  है  कि  हम  एप्रेजल  कर  रहे  उन्होंने  आपसे  सजेशंस
 भंगाये  हैं  ।

 रे
 भी  चन्द्र  जीत  यादव  :  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  वेतनभोगियों  के लिए  तीन

 आर०एल०ई०जी ०पी०  और  डी०  आर०डी०एस०  को  मिला  दिया  गया
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 मुझे  यह  कहना  होगा  कि  यह  बहुत  लोकतिय  बोजताएं  हैं  जिलमें  सोछे  निभ्नतम  स्तर  से  ग्राम
 |  जाता  किन्तु  धन  इतना  अपर्याप्त  होत्ता  है  कि  एक  वर्ष  के  अंदर  जो  भी  कार्य  किया

 और  यह  हमेशा  अपूर्ण  रहता  है--अगले  कर्ष  यह  मिट  जाता  है  या  ऐसा  ही  कुछ  होता  यह
 अधिकतर  बरबाद  होता  यह  सोचते  हुए  कि  योजना  तो  अच्छी  है  पर  दी  जाने  वाली  राशि
 अपर्याप्त  तो  क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  राशि  बढ़ाने  पर  विचार  कर  रही  है  और  राज्य  सरकार  से  भी

 अनुपान  बढ़ाने  का  अनुरोध  क्योंकि  यह  अपर्याप्त  ताकि  यह  योजना  सही  ढंग  कार्य
 कर  सके  ।

 अध्यक्ष  महोदव  :  उनका  प्रश्त  है  कि  क्या  और  अधिक  राशि  उपलब्ध  कराई  जाएगी  ।

 ओ  पो०थो०  नरशिह  राव  :  राशि  बढ़ाने  से  मैं  सोचता  हूं  कि  समय  आ  गया  है
 जब  हमें  इसको  अच्छी  तरह  छानबीन  करती  होंगी  कि  इस  समय  धन  किस  प्रकार  खर्च  किया  जा

 रहा  क्‍योंकि  माननीय  सदस्यों  ने  सुझाव  दिया  है  कि  इसमें  बहुत  सो  अनियमितताएं

 मूल्यांकन  का  यही  समय  है  और  उसके  बाद  अगर  संभव  हुआ  तो  हम  राशि  बढ़ाते  की  सोच
 सकते  हैं  ।

 भारी  उद्योगों  की  स्थिति  क  बारे  में  श्वेत  पत्र

 #228.  ली  एस०बी०चखाशेखर  मति  :  कया  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  देश  में  भारी  उद्योगों  की  स्थिति  के  बारे  में  श्वेत  पत्र
 जारी  करने  वा

 यदि  तो

 क्‍या  घाटे  में  चल  रहे  भारों  उद्योगों  की  स्थिति  में  बुधार  किया  और
 यदि  तो  इन  उद्योगों  के  का्म-निष्पादन  में  सुधार  करने  लिए  क्‍या  कदम

 जठाने  का  विचार  है  ?

 उच्योग  मंदालव  में  राज्य  मंत्री  वी०के०  :  और  देश  में  भारो

 उख्योगों  को  स्थिति  के  सम्बन्ध  में  श्वेत-पत्र  निकालने  का  फिलहाल  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 और  हाल  हो  में  घोषित  नई  औद्योगिक  प्रौद्योगिकी  उन्नयन  की

 डदार  आयोजना  से  सभी  उद्योगों  के  आधुनिकीकरण  १२  पर्याप्त  बल  देती  है  ।  इसके  अतिरिक्त

 एक  आबोजना  पहले  से  ही  विद्यमान  है  जिसके  अधोन  दीघेकालिक  रूग्ण  औद्योगिक  एककों  का

 विस्तुत  अध्यक्त  करमे  तथा  उनके  पुनरद्धार/पुनर्वास  हेशु  अनुशंसाओं  के  लिए  उन्हें  बी०आई०एफ०
 भार०  को  प्रेषित  किया  जाता  है  ।

 शी  एम०  बी०  चमाशंखर  मूर्ति  :  अध्यक्ष  नई  औद्योगिक  नौति  में  भी  सरकार
 ने  गंभीर  संकट  में  भारी  उद्योगों  को  पुनः  चालू  करने  के  लिए  किन्‍्हीं  विशिष्ट  सुधारात्मक  उपायों
 का  प्रस्ताव  नहीं  किया  ।  इसे  देखते  हुए  मैं  माननीय  मंत्री  से  जानना  चाहुंगा  कि  क्‍या  सरकार
 द्वारा  इस  संबंध  में  कोई  विशिष्ट  सुधारात्मक  उपाय  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  मामसों  को
 बी०  आई०  एफ०  आर०  को  माप  देने  से  कुछ  नहीं  होंगा  ।  बी०  आई०  एफ०  आर०  पिछले
 15  वर्षों  से  किन्तु  इसके  जो  परिणाम  रहे  उन्हें  सारा  संसार  जानता  है  इसलिए  मैं

 जानना  भाहता  हूं  कि  पूरे  देश  में  रुणण  औद्योगिक  इकाईयों  को  पुनः  चालू  करने  लिए
 सरकार  हारा  कौन  से  विशिष्ट  उपाय  किए  गए
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 श्री  पी०  के०  धुंगन  :  औद्योगिक  नीति  में  जों  कहा  गया  है  वह  बिल्कुल  स्पष्ट  है  ।
 मैं  मनतीय  सदस्य  से  सहमत  हूं  कि  कुछ  विशिष्ट  श्रस्ताव  बनाने  चाहिए  और  इसीलिए  यहां
 निर्देश  दिए  गए  मैं  मावनोय  मंत्र  को  बताना  चाहुंगाः  कि  इसमें  बीमार  इकाइयों  के  बारे
 में  हमारों  सभी  समस्याओं  की  लिय/गया  इसमें  कहा  गया  सार्वजनिक  संस्थान
 लम्बे  समय  से  रूग्ण  और  जिनके  सही  होने  की  संभावना  नहीं  उन्हें  पुनः  बाल  करने
 से  पुरर्वास  श्रोजततओं  औद्योगिक  और  वित्तीय  पुतनिमाण  बोर्ड  या  इसी  प्रकार  की
 अन्य  संस्थाएं  जो  इस  काम  के  लिए  बनाई  गई  को  सौंप  देना  ऐसी  पुनर्वास  योजनाओं
 से  प्रभावित  होने  वाले  श्रमिकों  के  हित  सुरक्षित  करने  के  लिए  सामाजिक  सुरक्षा  प्रणाली  तैयार
 को  जानी  चाहिए  ।”  इस  संबंध  माननीय  वित्त  मंत्री  ने  पहले  ही  एक  ग्ोजता-राष्ट्रीय
 तबीनीकरण  फंड  की  घोषणा  की  है  ।

 श्री  एम०  बी०  चनाशेखर  मूति  :  मैं  समझता  कि  मंत्रालय  ने  सार्वजनिक  क्षेत्र  के
 उपक्रमों  को  तीन  वर्गों  में  बांदा  लाभ  में  चलने  थोड़ी  कम  कार्यक्षम  और  घाटे
 में  चलते  चाजी  इसके  परिप्रेक्ष्य  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  क्‍या  कोई  अध्ययन
 किया  गया  मुझे  अलग-अलग  आंकड़े  नई  औद्योगिक  नीति  क्‍या  यह  तथ्य  है
 कि  सरकार  ने  रुग्ण  इकाइथों  को  खुली  छूट  देने  का  निर्णय  किया  है  ।  अगर  ऐसा  है  ते
 इन  इकाइयथाँ  द्वारा  निकाले  गए  श्रमिकों  का  पुनर्वास  कंसे  किया  जाएगा  ?

 क्री  पी०  के०  धुंगन  :  मैं  पहले  कह  चुका  हूं  कि  हमारी  नीति  में  जो  प्रावधान  दिए  गए
 हैं  हम  उनमे  बाहर  नहीं  जा  सकते  ।  नीति  में  यह  स्पष्ट  हैं  श्रमिकों  के  साथ  क्‍या  करना

 है  और  रुप्ण  इकाइयों  को  पुनर्जीबित  करने  के  लिए  क्‍या  करना  मैं  कहना  चाहूंगा
 कि  साननीय  सदस्य  को  इन  शंकाओं  का  समाधान  कि  इकाइयों  को  पुनः  चालू  करने  में
 या  श्रमिकों  को  सुविधा  देने  में  कठिनाई  होगी  इन  प्रावधानों  के  अनुभार  किया  जा  सकता

 है  ।  दूसरा  मुहां  जो  माननीय  सदस्य  ने  उठाया  है  वह  इन  तोन  प्रकार  के  उद्योगों  के
 अलग  आंकड़ों  को  लेकर  है  ।  क्प्रोंकि  यह  बहुत  लम्बी  सूची  इसलिए  मैं  यह  सूची  माननीय
 सदस्य  को  दूंगा  ।

 भ्री  भोगेना  देश  के  सम्पूर्ण  विकास  के  लिए  और  हमारे  औद्योगिक  विकास  में
 भारी  उद्योग  अहम्‌  इस  संबंध  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  क्‍या  नई  औद्योगिक  नीति  लागू
 करने  से  पूर्व  सरकार  उद्योगों  के  प्रबंध  में  श्रमिकों  को  भागेदारी  सुविश्चित  करना

 चाहती  है  और  एक  निश्चित  अवधि  निर्धारित  करेगी  जिपमें  कि  यह  भागीदारी  वर्तमान
 क्षमताओं  का  बेहतर  प्रयोग  करे  ।  जैसे  कि  वर्तमान  उद्योग  की  वृद्धि  इसके  बाद  श्रमिकों
 की  छंटनी  किए  बिना  आधुनिकोकरण  हो  ।  अगर  छंटनों  आवश्यक  हो  जाती  है  तो  क्या

 उन्हें  अधिक  कार्यक्षम  और  उत्पादनशोल  नौकरियों  में  पुनः  नियोजित  किया

 भो  पी०  के०  युंगन  :  हमारी  भो  इच्छा  है  रि  श्रमिकों  की  उद्योग  में  भागेदारी  हो
 और  अन्य  जिन  मुद्दों  को  माननीय  सदस्य  ने  उठाया  है  वे  सिफ्फ  सुझाव  हैं  और  मैं  निश्चय  ही
 इन  पर  ध्यान  दूंगा  ।

 को  भोगेता  कया  आप  यह  कहना  चाहते  हैं  कि  प्रबन्ध  में  श्रमिकों  को  भागेदारी

 सुनिश्चित  करने  की  आपको  कोई  मंशा  नहीं  है  ।  कया  वह  पूर्व  नीति  से  पूरी  तरह  हट  गए  हैं  ?
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 श्री  पी०  क०  भरुृंगल  :  हमारे  पास  श्रमिकों  को  शामिल  करने  उद्योग  में  श्रमिकों  की
 भागेदारी  का  एक  प्रस्ताव  है  ।

 श्री  ई०  अहमद  :  कई  उद्योग  हैं  जो  लम्बे  समय  से  रुग्ण  हैं  और  सही  नहीं  हो  सकते  ।
 क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  ऐसे  उद्योगों  का  निजीकरण  करने  का  सरकार  का  कोई  कार्यक्रम

 है  ताकि  देश  और  श्रमिकों  के  हित  सुरक्षित  रहें  ।

 क्री  पी०  के०  थुंगन  :  इन  सभी  बातों  पर  बी०  आई०  एफ०  आर०  और
 प्रस्तावित  उच्चस्तरीय  समिति  बिच!र  करेगी  ।

 श्रीमती  बातब  राजेश्वरी  :  क्‍या  मैं  माननीय  मंत्री  स ेजान  सकती  हुं  कि  बो०  आई०  एफ७
 आर  द्वारा  कुल  कितने  मामले  निपटाए  गए  हैं  और  कितने  मामले  बी०  आई०  एफ०  आर०
 के  पास  लम्बित  पड़े  मैं  जानना  चाहती  हूं  कि  क्या  सरकार  के  ध्यान  में  यह  आया  है  कि
 बी०  आई०  एफ०  आर०  के  स्तर  पर  मामले  निपटाने  में  काफी  देरी  हो  रही  क्‍या
 सरकार  यह  आश्वासन  देगी  कि  एक  समयबद्ध  कार्यक्रम  बनाया  जाएगा  ताकि  मामले  यथाशीकघ्र

 निपटाए  जाएं  ।

 ओर  पी०  के०  थुृंगल  :  1991  कुल  1035  मामले  सौंपे  गए  थे
 और  203  योजनाओं  को  मंजूरी  दी  गई

 श्रीमती  बासब  राजेश्वरी  :  मेरे  प्रश्न  का  दूसरा  खंड  बहुत  महत्वपूर्ण  है  ।  उन्होंने
 इबक  उतःं  उड़ों  दित्र  मामलों  को  नियटाने  में  काफो  देरी  हो  रही

 क्री  राम  बिलास  पासवान  :  अध्यक्ष  राष्ट्रीय  मोर्चा  सरकार  ने  तमाम  दलों  के  जो  ट्रेंड
 यूनियन  हैं  और  एम०पीज०  उनकी  राय  से  दो  दिन  का  सेमिनार  करने  के  बाद  जिसमें  पधान
 मंत्री  ने  स्वयं  सेमितार  में  भाग  लिया  था  और  दो  दिन  के  बाद  हम  लोगों  ने  सर्व  सम्भति  से  राय
 निकाली  थो  ।  उसके  आधार  पर  वर्कर्स  पार्टिसिपेशन  इन  मैनेजमेंट  के  सम्बन्ध  में  हम  लोगों  ने  बिल
 भी  तैयार  किया  जो  बिल  1990  से  दूसरे  सदन  में  लम्बित  पड़ा  हुआ  है  ।  मैं  प्रधान
 मंत्री  जी  से  इस  सम्बन्ध  में  कहना  चाहता  हूं  ।  चूंकि  जब  तक  वर्कस  को  मंनेजमेंट  में  हिस्सेदारी  नहीं
 मिलेगी  तब  तक  देश  में  जितना  काला  धन  है  उसको  आप  समाप्त  नहीं  कर  सकते  हैं  ।  यह  बात

 किसी  को  मालूम  नहीं  है  कि  इस  देश  में  काला  धन  कितना  है  ।  मैं  सरकार  से  जानना

 चाहता  हूं  कि  क्‍या  सरकार  की  इज्छा  है  कि  जो  विधेयक  वहां  लम्बित  वही  लोक  सभा  में  भी

 बर्कंस  पारटिसिपेशन  इन  मैनेजमेंट  विधेयक  लावें  और  सर्वानुमति  से  यहां  से  इसे  पास  क्रिया

 जिससे  वर्कर्स  को  मैनेजमेंट  में  हिस्सेदारों  मिल  सके  ।

 प्रधान  मंत्रो  पी०  बी०  नरसिह  :  इस  पर  बहस  की  आवश्यकता  है  ।

 हम  इसका  पुनः  अध्ययन  करेंगे  ।  अगर  इसमें  कोई  संशोधन  करने  की  आवश्यकता  होगी  तो  हम
 विचार  करेंगे  कि  सरकार  द्वारा  कया  किया  जाना  चाहिए  और  हम  वह  करेंगे  ।  जो  कुछ  करने  की

 आवश्यकता  होगी  वह  किया  जाएगा  ।

 श्री  के०  पी०  रेड्डयया  :  साव॑ंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रम  घाटे  की  स्थिति  में  किस  तरह  पहुंच
 गए  इसके  विस्तार  में  मैं  नहीं  जा  रहा  क्‍या  मैं  यह  जान  सकता  हूं  कि  आप  क्‍यों  एक  ही
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 सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रम  विशेष  पर  बिच।र  कर  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंच  जाते  हैं  कि  सावंजनिक
 क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  भारो  घाटा  हो  रहा  है  ?  क्या  सरकार  इस  पर  कोई  अध्ययस  शुरू  करेमी  अचबा

 सच्छाई  का  पता  लगाने  के  लिए  किसी  समिति  या  भिशन  का  गठन  करेसी  ।  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  एक  सावंजनिक  उपक्रम  विशेष  के  बारे  में  पूछ  रहे  हैं  इसलिए  मैं

 अनुमति  नहीं  दे  रहा  हूं  ।

 श्री  क०  पी०  रेड्डयया  :  यह  एक  के  ही  संबंध  में  नहीं  है  ।  आप  कृपया  हमारी  बात  समझने
 की  कोशिश  करें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  प्रश्न  पूछें  ।

 थी  के०पी०  रेडडबया  :  यह  सुसंगत  प्रश्न  है  ।  क्या  मैं  यह  जान  सकता  हूं  कि  सा्वजनिक  क्षेत्र
 के  उपक्रम  में  घाटा  राजनैतिक  हस्तक्षेप  या  मुख्य  प्रबंध  निदेशक  द्वारा  की  गई  अव्यवस्था  के  कारण
 हुआ  हैं  ?  कम  से  कमर  आप  इसका  पता  उदाहरण  के  लिए  बी०  एच०ई०एल०  को  लें  या
 किसी  भी  अन्य  सावंजनिक  उपक्रम  के  कम्पनी  को  लें  और  पता  लगाकर  लोगों  को  बताएं  कि
 सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  का  घाटे  में  चलने  के  ये  सब  कारण  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  कृपया  प्रश्न  करें  ।

 भरी  के०  पी०  रेड्डप्या  :  जहां  हम  इस  पर  चर्चा  कर  रहे  हैं  तो  सभी  बातों  पर  बिस्तार  से
 गौर  क्या  जाना  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  हमने  आपको  प्रश्न  पूछने  की  अनुमति  दी  है  न  कि  भाषण  देने  की  ।

 भरी  के०  पी०  रेशडयया  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  सरकार  सावंजनिक  क्षेत्र  के
 उपक्रमों  में  हो  रहे  घाटे  का  पता  लगाने  के  लिए  एक  समिति  गठित  करेगी  ?

 अध्यक्ष  महोदघ  :  आप  बंठ  जाएं  ।

 करी  पी०  के०  भुंगन  :  महोदय  घाटा  उठाने  वाली  इकाईयों  के  प्रति  हम  बहुत  चितित  हैं  और
 विशेषकर  उम्र  इकाई  के  संबंध  में  जिसका  माननोय  संदस्य  महोदय  ने  उल्लेख  किया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  कोई  विशेष  इकाई  नहीं  है  आप  इनमें  से  किसो  भी  इकाई  पर  विचार
 करें  ।  ह

 क्री  पी०  के०  थुंगन  :  बह  एक  विशेष  इकाई  का  उल्लेख  करना  चाहते
 माननीय  सदस्य  ते  जो  भो  विचार  व्यक्त  किया  हम  उन  पर  अवश्य  बिचार  करेंगे  और  हमारा  भी

 यही  विचार  है  ।

 ।  े
 शी  मदन  लाल  खराना  :  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  मंत्री  महोदय  से

 जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  सरकार  की  कोई  योजना  गांधीवादी  अर्थ-व्यकस्था  के  आधार  पर  बड़े
 उद्योगों  के  साथ-साभध  छोटे  और  लचघ्‌  उद्योगों  जैसे  तौलिया  उद्योग  ऐसे  छोटे-छोटे  उद्योगों
 को  भरी  प्रोटेब्शन  देने  की  है  या  छोटे  उद्योगों  को  ऐसे  ही  मरने  दिया  जाएगा  ?

 अध्लय  बहोदयथ  :  नहीं  नहीं  ।
 श्री  पी०  के  धुंगन  :  इन्‍्टें  संरक्षण  विवा
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 सुंबई  दूरवर्शन  के  दूसरे  चेमनल  की  प्रसारण  क्षमता  का  पुणे  तक  विस्तार
 #  229.  प्रो०  राम  कापसे  :  क्‍या  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  का  मुंबई  दूरदर्शन  के  दूसरे  चैनल  की  प्रसारण  क्षमता  का  पुणे  के  आस
 बास  क्षेत्रों  तक  विस्तार  करने  का  प्रस्ताव

 (wr)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 बदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  गिरिज्ञा  :  नहीं  ।

 यह  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होता  ।

 पृथक  स्थानीय  सेवा  जिसे  प्रायः  दूरदर्शन  के  दूसरे  चैनल  के  माम  से  जाना  जाता

 मलतਂ  बम्बई  शहर  और  आस  पास  की  जनता  की  स्थानीय  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  सिए

 अलू  की  गई  थी  ।

 भरी  रास  कापसे  :  चेनल  एक  और  दो  पर  मुम्बई  से  मराठी  में  कार्यक्रम  प्रसारित  नहीं  किए
 जाने  हैं  और  वे  कई  अन्य  भाषाओं  में  प्रसारित  किये  जाते  हैं  ।  मुम्बई  एक  बहुभाषी  शहर
 पुणे  की  स्वानीय  जनता  मुख्य  रूप  से  मराठी  बोलती  है  ।  क्‍या  सरकार  पुणे  से  चैनल  दो  शुरू  करने
 खंबंधीं  निणंय  पर  पुनविचार  करेगी  ?

 सूधमा  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  अजोत  कुमार  :  यह  मुख्य  रूप  से
 हन  लोगों  %  लिए  स्थापित  किया  गया  था  जो  म्‌  म्बई  जैसे  महानगरों  में  रहते  माननीय  सदस्य
 ने  ठीक  ही  है  कि  विभिन्‍न  समुदायों  के  लोग  म्‌म्बई  में  रहते  महानगर  होने  के  कारण
 स्थानीय  कार्य  क्रम  भारत  के  विभिन्‍न  क्षेत्रों  स ेआकर  मुम्बई  में  बसे  लोगों  की  आवश्यकता  को  पूरा
 करने  की  दृष्टि  से  तैयार  किये  जाते  जहां  तक  पुणे  का  संबंध  है  उनके  पास  उनका  अपना
 द्रांसमीटर  है  जिससे  उन्हें  मराठी  में  कार्य  क्रम  प्राप्त  होता  रहता  यदि  इसमें  और  बढ़ौतरी  की
 आवश्यकता  है  तो  मैं  माननीय  सदस्य  से  इस  पर  विचार  विमर्श  अवश्य  करूगा  और  बह  हमें
 कारणों  से  अवगत  कराते  हुए  पत्र  लिख  सकते  हैं  ।  मैं  उन  पर  विचार  करूंगा  ।

 श्री  राम  कापसे  :  पृणे  भारत  की  सांस्कृतिक  एवं  शैक्षिक  राजधानी  है  |  इस  शहर  के  कई
 प्रसिद्ध  कताकार  और  शिक्षाविद  हैं  ।  दूरदर्शन  के  लिये  स्टूडियो  और  फिल्‍म  इंस्टीट्यूट  जेसी  कई

 सकिवाएं  पूणे  में  बहुत  अधिक  उपलब्ध  हैं  ।  क्या  सरकार  पुणे  के  लिये  विशेष  विचार  करेगी  ?

 श्री  अजीत  कुमार  पांजा  :  मैंने  पहले  ही  कहा
 है

 कि  यदि  विशेषरूप  से  इस  पर  विचार  करने
 की  अवश्यकता  है  तो  माननीय  सदस्य  उन  कारणों  को  मुझे  लिखित  में  दें  और  मैं  उसकी  जांच

 |

 भरी  मुकुल  बालकृष्ण  बाससिक  :  इस  समय  ऐसे  कई  बड़  शहर  हैं  ।
 पु अध्यक्ष  महोबय  :  यह  पुणे  शहर  के  बारे  में  है  ।

 भरी  सकुल  बालकृष्ण  बासलिक  :  यह  मुख्य  प्रश्न  से  जुड़ा  है  ।
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 अध्यक्ष  महोदव  :
 मदि  आप  पुणे  के  बारे  में  चाहते  हैं  तो  मैं  अनमति  दंगा  ।  अन्यथा

 उन्हें  जानकारी  एंकतित  करनी  पड़ेगी  ।

 भरी  अस्ना  जोशी  :  क्‍या  माननीय  मंत्री  पुणे  से  एक  नये  चैनल  को  शुरू  करने  का  विक्षार
 करेंगे  ?  कमा  कह  अस्यई  से  गे  के  लिये  दूसरे  चैनल  पर  कार्य  क्रम  प्रसारित  करने  का  विचार
 करेंगे  ”

 भरी  अजीत  कुमार  पांजा  :  मैं  समझता  हूं  कि  मैंने  इसका  उत्तर  दे  दिया  है  |  सिंहगढ़  पहाड़ी
 पर  10  किलोवाट  की  उज्च  शक्ति  वाला  टी०बी०  ट्रांसमीटर  कार्य  कर  रहा  है  ।  यदि  एक  विशेष
 भाषा  यानि  मराठी  के  लिये  कोई  आवश्यकता  हैਂ  * हीं अस्ता जोशी : मैं दूसरे चंनल की' बात

 कर  ।
 *

 झ  अस्गा  जोशी  :  मैं  दूसेरे  चंनल  की  बात  कर  रहा  हूं  ।

 भरी  अजीत  कुमार  पांजा  :  उसी  के  बारे  में  मैं  कह  रहा  हूं  ।

 कं  अप्ता  जोशी  :  इसको  आनश्यकता  है  ।

 भरी  अजीत  कुमार  पांजा  :  दूसरा  चैनल  मुख्य  रूप  से  महानगरों  की  आवश्यकता  को  पुरा
 करने  के  लिये  है  |  यदि  ऐसो  आवश्यकता  है  तो  आप  मुझे  उसके  आध्वार  बताएं  और  हम
 उस  पर  मिश्चय  ही  जिचार  करेंगे  ।

 भरी  राम  बाईक  :  यह  प्रश्न  मुम्बई  के  साथ-साथ  पुणे  से  भी  जुड़ा  एक  बहु-भववी
 शहर  है  ।  यह  बात  ध्यान  में  रखते  हुए  महिलाओं  से  संबंधित  कार्यक्रमों  में  मराठी  भाषा  पर  समुचित
 ध्यान  और  महत्व  नहीं  दिया  जा  रहा  है  ।  क्या  सरकार  यह  सुनिश्चित  करेगी  कि  मराठी  शाषा  को
 रचित  महत्व  दिया  जाए  ताकि  महाराष्ट्र  में  रहने  वाले  सभी  मराठो  भाषा  जानने  वाले  लोग  इस
 खाया  में  कश्यंकम  देख  सके  और  ठीक  तरह  से  समझ  सके  ।

 थी  अधीत  कुमार  पा  :  वर्तमान  व्यवस्था  में  और  राष्ट्रोय  नेटबर्क  भी
 प्रायमिक  चैनल  पर  स्थानीय  भाषा  विशेषकर  वह  जिसका  उपयोग  उस  क्षेत्र  +  अधिकांश

 लोगों  किया  जाता  है  जेसे  मराठी  को  शामिल  किया  जाता  वतंमान  में  हमारे  औडिएस
 रिस  ऊ  हारा  कोई  पूं  जानकारी  इस  संबंध  में  उपलब्ध  नहीं  कराई  महं  है  कि  मराठो  में  कार्यक्रमों
 को  और  बढ़ाने  की  आवश्यकता  है  ।  यदि  माननीय  सदस्य  हमें  यह  बताये  कि  इसकी  क्‍या  अवश्यकता

 है  तो  हम  अवश्य  इस  पर  गोर  करेंगे  ।

 देशी  अखबारी  कागज  के  मूल्य

 +  230.  भो  बिजय  एन०  पाटिल  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  देशो  अखबारों  कागज  के  मूस्यों  को  नियंत्रित  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठा

 है

 क्‍या  सरकार  ने  आयात  में  कमी  को  देखते  हुए  अखबारी  कागज  के  उत्पादन  लक्ष्य

 निर्ता टत  अख्बारी  कागज  उत्पादक  मिलों  की  उत्पादन  क्षमता  बढ़ाने  तथा  नई  मिलों  की

 स्था  ता  करने  के  लिए  कोई  कदम  उठाए  और

 यदि  तो  तश्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?
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 झुक  1913  प्रश्नों  क  मौखिक  उत्तेर

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०जें०  :  इस  समय  देशी  अखबारी
 कागज  के  मूल्यों  पर  को४  कानूनी  नियंत्रण  नहीं  किन्तु  देशी  अखबारों  कागज  के  मूल्य  में  कितत
 जाने  वाले  किसी  संशोधन  को  सरकार  बाद  में  समीक्षा  करती  है  ।

 हां  ।

 एक  विवश्ण  सन्चा-पट्ख  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 बर्ष  1991-92  के  लिए  अखबारी  कागज  के  उत्पादन  का  लक्ष्य  2.95  लाख  मी०  टर्गं
 निर्धारित  किया  गया  है  |  मै०  नेषा  लिमिटेड  को  अखबारी  कागज  की  क्षमता  75,000  मी०  ट्ष
 से  बढ़ाकर  66,000  मी०  टन  करने  को  अनुमति  दी  गई  है  ।  देश  में  3.13  लाज्य  मो०  बन
 बारो  का्गज  की  कुल  अधिष्ठापित  क्षमता  के  अलावा  औद्योयिक  नाइसेंसों/अशय  पत्ों  के  माध्यम  से
 7.94  लाख  मी  टन  क्षमता  को  मंजूरी  भी  दी  गई  है  ।

 भरी  बिजव  एन०  पाटिल  :  अध्यक्ष  महोदय  प्रायः  समाचार-पत्रों  को  बड़े  और  उोोटे
 श्रेणियों  में  बांदा  जता  है  ।  आज  हम  यह  देखते  हैं  कि  बहुत  बड़े  और  बहुत  बड़े  श्रेणी
 समाचार-पतर  हैं  और  बहुत  बड़े  समाचार-पत्रों  में  समाचार  के  अपेक्षा  बहुत  अधिक  विज्ञापन  ड्वोते  हैं  ।

 इसलिए  अखबारी  कागज  के  मूल्य  पर  रोक  लगाने  की  अत्याधिक  आवश्यकता  कया  सरकार

 मूल्यों  के  ढांचे  को  नियमित  करने  के  लिये  कोई  नीति  तैयार  कर  रही  है  ताकि  अखबारी  कागज  के

 मूल्य  १र  नियंत्रण  किया  जा  सके  ?

 Ho  पी०  जें०  कुरियन  :  जहां  तक  मूल्य  नियंत्रण  और  आपूर्ति  को  नियमित  करने  केः  प्रश्न
 का  सम्बन्ध  समाचार-पत्रों  के  रजिस्ट्रार  हैं  जो  आपूर्ति  की  देख-रेख  करते  लेकिन  जहाँ
 तक  देशी  उत्साद  के  मूल्य  नियमित  करने  को  वात  है  यह  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  द्वारा  को
 जाती  है  ।  जैभाकि  मैंने  अनने  उत्तर  में  कहा  है  कि  वर्तमान  में  इस  पर  कोई  विधाबो  मि्श्षग  नहीं

 ब्यवसायिक  बाजार  की  स्थिति  देखते  हुए  वे  मूल्य  निर्धारित  करते  हैं  ।

 श्री  विजय  एन०  पाटिल  :  माननीय  मंत्री  न ेकहा  है  कि  नेवा  नगर  इकाई  को  क्षमता

 75,000  से  बढ़ा  कर  88,000  टन  कर  दी  गई  है  ।  लेकिन  हम  यह  देखते  हैं  कि  इसके  लिये
 कच्चा  माल  प्रचुर  मात्रा  में  उपलब्ध  है  ।  अन्य  उद्योगों  के  लिये  भी  लाइसेंस  दिये  गये  हैं  लेकिन
 बਂ  भागे  नहीं  आ  रहे  वर्तमान  अध्ववारी  वगज  की  क्या  स्थित्ति  हाल  हो  में
 बारी  कागज  के  मूल्यों  में  बुद्धि  की  बई  है  ।

 प्रो०  पी०  जें०  कुरियन  :  मूल  प्रश्त  अखबारी  कागज  के  उल्पादन  में  प्रयोग  होने  काले
 आदानों  की  लागत  हमने  कुछ  लाइसेंस  दिये  हैं  और  आशय-पत्र  जारी  किये  सेकिन
 उनमें  से  कई  उत्पादन  नुहीं  कर  रहे  हैं  क्योंकि  वे  इसे  लाभकारी  नहीं  पाते  ।  इसलिये  हमने  कुछ
 सर्बजनिक  क्षेत्र  की  इकाई यों  को  भी  मंजूरी  देने  का  विचार  किया  है  ।  अब  सावंजनिक  क्षेत्र  की
 तोन  इकाईथों  को  स्वीकृति  दी  गई  है  और  में  यह  देखता  हूं  कि  विजी  क्षेब्र  के  अधिकतर  लोग  इस
 क्षेत्र  मे ंनहीं  आता  चाहते  जिसका  साधारण  सा  कारण  यह  है  कि  लाभ  कम  है  और  वास्तव  में
 लागत  का  खर्च  इतना  अधिक  है  कि  यह  व्यावहारिक  नहीं  हो  पाता  ।

 क्री  बाऊ  दयाल  जोशी  :  अध्यक्ष  क्‍या  मंत्री  जी  बताने  को  कृषय  करेंगे  कि  पिछले

 एक  साल  में  कागजों  के  मूल्यों  में  कितनी-कितनी  वृद्धि  हुई  ?
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 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  ऐसे  आंकड़े  इनके  पास  नहीं  रहते  आए  लिख  के
 वे  दे  इससे  रिलेटिड  प्रश्न  आप  पूछ  सकते  हैं  ।

 भरी  दाऊ  दयाल  जोशी  :  अध्यक्ष  लगातार  कागज के  मूल्य  में  वृद्धि  हो  रही
 क्या  मंत्री  महोदय  छोटे  और  मझौले  समाचार-पत्नों  के लिए  देशी  कागज  प्रीजर्य  सुरक्षित
 करने  की  कृपा  करेंगे  ?  क्‍योंकि  आयातित  कागज  का  मूल्य  हमारी  नयी  नीति  के  आधार  पर  और
 अधिक  बढ़  जिसके  कारण  आम  व्यक्ति  के  लिए  समाचार-पत्र  खरीदता  मुश्किल  हो  जाएगा  |

 इसलिए  छोटे  और  मझऔले  समाचार-पत्रों  क ेलिए  कागज  का  कोटा  निश्चित  करने  की  कृपा  करेंगे  ?

 प्रो०  पी०  जें०  कुरियन  :  माननीय  सदस्य  के  प्रथम  प्रश्त  के  सम्बन्ध  में  कि

 यह  वृद्धि  केब  हुई  उत्तर  है  कि  वृद्धि  इस  वर्ष  16  जून  को  हुई  न्यूजप्रिन्ट  उद्योग  ने

 16  जून  1991  को  मूल्यों  में  वृद्धि  की  इस  वृद्धि  के  हमने  इस  मामले  को

 बी०  आई०  सी०  पी०  को  यह  पता  करने  के  लिए  सौंप  दिया  था  कि  यह  वृद्धि  न्यायोचित  है  अथवा

 नहीं  ।  अब  हम  उस  रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा  कर  रहे  हैं  ।

 छोटे  और  मध्यम  अखबारों  को  न्यूजप्रिन्ट  आबंटित  करने  का  मामला  अखबारों  +  रजिस्ट्रार
 देख  रहे  वे  हर  विशेषकर  अखबारों  की  १९  विचार  कर  रहें  हैं  ।

 श्री  मनोरंजन  भक्त  :  अखबार  में  ऐसी  खबर  थी  कि  आयातित  न्यूजब्रिन्ट  #

 मूल्यों  में  80  वृद्धि  हो  रही  है  ।  मैं  मन्त्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हुं  कि  क्‍या  बह

 बुद्धि  इसलिए  की  जा  रही  है  कि  देशी  न्यूजप्रिन्ट  के  उत्पादन  और  आवातित  न्यूजप्रिन्ट  में  सामंजस्थ

 स्थापित  किया  जा  सके  अथवा  किसी  और  कारण  से  ।

 प्रो०  पी०  जें०  कुश्यिबय  :  मैंने  पहले  ही  कहा  है  कि  न्यूजप्रिन्ट  के  मूल्यों  में  बढ़ि
 इस  कारण  से  की  जा  रही  है  कि  आवश्यक  सामग्री  आदि  मूल्य  बढ़  गए  उत्सादन  में

 प्रयुक्त  किए  जाने  वाले  कच्चे  माल  की  रसायनों  को  माल  भाड़े  और  बिजली  खर्च

 इत्यादि  सभी  में  वृद्धि  हो  गई  है  ।  उद्योग  के  लिए  मूल्यों  में  वरद्ध  करने  के  अलाबा  अन्य
 कोई  चारा  नहीं  इसका  कोई  अन्य  कारण  नहीं  है  ।

 जहां  तक  मूल्यों  को  स्थिर  रखने  या  समान  रखते  का  सम्बन्ध  आयातित  न्‍्बजज़िन्ट
 का  मूल्य  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  निर्धारित  किया  जाता  है  और  वाणिज्प  मन्‍्बालय  इस  पर
 नजर  रखता  है  ।  वे  अवश्य  इसके  सभी  पहलुओं  पर  विचार  करेंगे  ।

 [  हिन्दी  ]

 रन  स्रत  में  आकाशवाणी  करा
 033.  श्री  कांशीशाम  राणा  :

 श्री  छीतूभाई  गासित  :

 क्या  सूचना  और  प्रसारण  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  वर्ष  1991  के  मध्य  तक  सूरत  में  अकाशवाणी  केन्द्र  चाल  करने  की

 घोक्षणा  कुछ  समय  पूर्व  को  थी
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 क्या  आकाशवाणी

 केस
 भ्रभी  तक  चालू  नहीं  किया  गया  है  और  यदि  तो

 बिलम्ब  के  क्या  कारण  और

 इस  सम्बन्ध  में  नवीनतम  स्थिति  क्या  है  और  इस  कब  तक  ज्ञाल्‌  किया  जाएगा  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  गिरजञा  :  और
 एक  बिबरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है|

 विवरण

 और  सूरत  में  एक  नग्रा  रेडियो  स्टेशन  स्थापित  करने  की  परियोजना  ये

 शुरू  में  1990  अन्त  तक  पूरा  हो  जाने  की  योजना  थी  ।  निम्नलिखित  कारणों
 से  इसके  कार्यान्वयन  में  देरी  हो  गई  है  !-

 --  जिस  भूमि  का  चयन  किया  गया  राज्य  सरकार  ते  बह  भूमि  मांग  किए  जाने  के
 लगभग  दो  बर्ष  बाद  आकाशवाणी  को  और

 --  जब  सिविल  निर्माण  कार्य  पूरा  होने  वाला  ही  था  तब  जिस  ठेकेदार  को  बिजली  का  काम
 करने  का  ठेका  दिया  गया  उसने  अपने  कामगारों  को  बहां  से  हटा  लिया  ।  इसलिए
 काम  का  ठेका  रद्‌द  करना  पड़ा  और  ठेका  फिर  से  देना  पड़ा  ।

 आकाशवाणी  भवन  से  सम्बन्धित  सिविल  कार्य  तथा  बिजली  का  काम  अब  पूरा  हो
 गया  ट्रांसमीटर  और  स्टुडियो  उपकरण  परियोजना  स्थल  पर  पहुंच  गए  हैं  तथा  एफ०एम०
 एंटीना  लगाने  के  लिए  टाबर  तैयार  हो  चुका  ट्रॉंसमीटर  और  स्टुडियों  उपकरणों  की  संस्थापना
 का  कार्य  भी  आरम्भ  कर  दिया  गया  सूरत  के  नये  रेडियो  स्टेशन  तफनीकी  रूप  से
 बच  1991-92  के  दौरान  चालू  किए  जाने  का  कार्यक्रम  है  ।

 श्री  कांशो  राम  राणा  :  अध्यक्ष  जो  जवाब  दिया  गया  वह  बिलकुल  गलत
 आज  सूरत  शहर  की  आबादी  वरीब  18  लाख  वी  छोटे-छोटे  शहरों  में  कई

 साल  पहले  रेडियों  स्टेशन  शुरू  हो  चुका  है  और  अब  टी०वी०  का  बोलबाला  फिर  भी  सुरत  में
 आज  तक  रेडियो  स्टेशन  था  स्टुडियों  व  लिए  जो  क्रार्यवाही  करनी  चाहिए  वह  सरकार  ने  नहीं
 की  ।  मैं  आपके  माध्यम  से  मंत्री  जी  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  जो  जमीत्त  दो  सात  पहले  देर  से
 दी  है  ऐसा  जवाब  दिया  गया  है  लेकिन  जब  मैं  सूरत  का  रपोरेशन  का  मेयर  था  तभी  मैंने  1936  में
 सूरत  का  रपोरेशन  को  जमीन  दे  दी  थी  फिर  भी  केन्द्र  सरकार  ने  उस  १र  कार्यवाही  नहीं  की  ।  यह
 जब।ब  दिया  गया  है  कि  सुरत  में  रेडियो  स्टेशन  तकनीकी  रूप  से  91-92  में  शुरू  हो  जायेगा  |  यह
 तकनीकी  स्वरूप  क्‍या  क्या  इससे  हमारा  रेडियो  स्टेशन  शुरू  हो  जायेगा  या  महीं  ।

 कुमारी  शिरिजा  ब्यास  :  अध्यक्ष  तकनीकी  रूप  और  स्टेशन  पूर्ण  रूप  से  चालू
 हो  जाना  ०1-92  में  प्रारम्भ  हो  जायेगा  ।

 श्री  कांशी  रास  राणा  :  अध्यक्ष  ऐसा  हो  जवाब  मुझे  पहले  कई  बार  दिया  गया  है  ।
 दो  माल  से  मैं  लगातार  यह  सवाल  पृछता  रहा  हूं  कि

 गया  91-92  में  शुरू  हो  जायेगा  ।  आज  जुलाई
 पूरा  हो  चुका  लेकिन  वहां  अभी  तक  कोई  कार्यवाही  नहीं  कया  आप  निश्चित  रुप  से
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 “31  ]  1991

 कहेंगे  कि  91-92  आखिर  तक  ट्रांससीटर  और  स्टूडियो  शुरू  हो  जयेगा  इसक  साथ  ही  जा

 निश्ुक्तियां  करनी  तो  डिपार्टमेंट  ने  उस  पर  कोई  कायंब।ह़ी  की  है  या  नहीं

 जिम

 सूचना  और  प्रसारण  भरप्ालव  के  राज्य  मंत्री  अजीत  कुमार  वास्लब

 माननीय  सदस्य  ने  पहले  इस  प्रश्न  को  अतारांकित  प्रह्नन  के  रूप  में  पूछा  था  ।  दिया  गया  था

 कि  1992  में  यह  पूरा  हो  जायेगा  ।  किल्तु  जहां  तक  सरकार  का  प्रश्न  सरकार  ने  सभी  कदम
 थे  ।  यदि  माननीय  सदस्य  उत्तर  देखें  तो  पाएंगे  कि  सिविल  काय॑  और  बिजली  सम्बन्धी

 कार्से  एक  ठेकेदार  को  सोंफा  था  ।  ठेकेदार  ने  सिविल  पूर्ण  कर  दिया  था  ।  किन्तु
 बिजलो  का  आधा  कार्य  करने  के  पश्चात्‌  उसने  छोड  ।  अतः  हमें  कानूनी  प्रक्रिया  का  सहारा
 लेना  हम  ने  उस  पर  खर्च  के  लिए  मुकदमा  कर  दिया  ।  तब  हमने  उससे  उस  कार्य  को
 वापस  लेकर  किसी  और  संस्था  को  सौंप  दिया  जिसने  इसे  पुरा  कर  दिया  ।  ऐसी  संभावना  है  कि

 मार्च  1992  तक  यह  पूरा  हो  और  इसे  चालू  क*  दिया  ज।एगा  ।  मैं  उम्मीद  करता  हूं
 कि  मुहुर्त  के समय  स|ननोय  सदस्य  वहां  पर  उपस्थित  रहेंगे  ।

 अनुसूचित  जातियों/अनुसुलित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षिस  पद्दों  को  भरता

 *o34.  ओी  भाग्य  गोवर्धन  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  घताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 लगभग  गत  चालीस  वर्षों  मे  किये  जा  रहे  सारे  प्रयासों  के  बाबलूद  किसी  भी

 भर्ती  वर्ष  में  अनुसूचित  जातिथों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षित  ग्रुप  शी
 और  डी०  के  सभी  पदों  को  न  भरे  जाने  के  क्‍या  कारण

 प्रत्येक  ग्रप  (To,  सी०  और  के  उन  आरक्षित  रिक्त  पदों  के  नाम

 क्या  हैं  जिन  पर  सामान्यतया  निथुक्तियां  नहीं  की  जाती  हैं  तथः  ये  आरक्षित  पद  तथाकथित  रूप
 से  अवेक्षित  संख्या  में  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  उम्मीदवार  अथबा  बिशेष
 ब्यवसाय  और  तकनीकी  प्राप्त  उम्मीदवारों  के  उपलब्ध  ने  होते  क  कारण  कितनी  समय  बंधि
 मे  खाली  पड़े  और

 आरक्षित  पदों  के  बारे  में  पूबं  घोषणा  सम्बद्ध  जानकारी  काफी  पहले
 परिचालित  करने  तथा  उपलब्ध  रोजग्रर  अबसरों  के  अनुरूप  उचित  शेक्षिक  और  व्यावश्ञाथिक

 सबाह  देने  तथा  मार्ग  शिक्षण  और  प्रशिक्षण  कार्यक्रमों  के  अनुसूचित  एवं

 अनुसूचित  जनजातियों  के  भावी  उम्मीदवारों  को  तैयार  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  संक्षी  मार्गरेट  :

 से  तक  एक  विवरण  सदन  के  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 बिवरण

 केद्धीय  सरकार  के  तहत  सेवाओं  में  संभी  समूहों  ग  तथों  मैं  अनुसूचित
 मआतियों/अनसूबित  जनजातियों  के  प्रतिनिधित्थ  में  वर्षों  से सतत  वृद्धि  हो  रही  है|  बर्ष  19718  से
 लेकर  1990  तक  अनुसूचित  जातियों  के  प्रतिनिधित्व  में  समूह  सेवा  में  2.58५८  से  8.64%
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 15.19%  तक  तथा  समूह  सेवा  में  कर्मचारियों  को  18.3%  से

 21.48%  तकं  की  वृद्धि  हुई  है  ।  इसी  अवधि  के  अनुसूचित  जनजातियों  के  मामले  में

 वृद्धि  ग  तथा  घ  समूहों  में  0.41%  से  2.58%  0.43%  से  2.39%
 1.7%  से  4.83%  तक  तथा  3.65%  से  6.73%  तक  हुई  भारतीय  प्रशासनिक

 भारतीय  पुलिस  सेवा  इत्यादि  पदों  तथा  सीधी  भर्ती  द्वारा  भरी  जाने  वाली  अन्य  केन्द्रीय  सेबाओं  के

 मामले  में  सभी  आरक्षित  रिक्तियों  को  पिछले  कुछ  भर्तो  वक्‍्षों  के  दौरान  अनुसूचित
 अनुसूचित  जनजाति  के  उम्मीदवारों  द्वारा  भरा  गया  कभो-कभी  विशेषकर  कत्तिषय
 बंज्ञानिक  तथा  तकनीकी  पदों/सेबाओं  की  सभी  आरक्षित  को  नहीं  जा  सकता  है
 क्योंकि  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित.  जबजातियों  के  उपयुक्त  योग्यता  प्राप्त  उम्मीदबार
 उपलब्ध  नहीं  होते  हैं  ।

 ऐसी  सूचना  केन्द्रीकृत  रूप  से  नहीं  रखी  जातो  है  ।  मंत्रालयों/विभागों  को  फ्रल्पेक

 समूह  में  विभिन्‍न  पदों  पर  अनुसूचित  जातिथों/अनुसूचित  जनजातियों  के  प्रतिनिधित्व  की  स्थिति

 की  बारीकी  से  जांच  के  अनुदेश  दिए  गए  हैं  ऐसे  पदों  की  पहचान  की  जा  सके  जहां
 विद्यमान  हैं  तथा  उनकी  पूति  ॥  लिए  उपचारी  उपाय  किए  जा  सके  ।

 प्रत्येक  संवर्ग  नियंत्रक  प्राधिकारी  जनशक्ति  की  आबाजाही  तथा

 शक्ति  के  छ्वास  को  ध्यान  में  रखते  हुए  आने  वाले  प्रत्येक  भर्ती  वर्ष  के  लिए  रिक्तियों  को
 आवश्यकता  के  बारे  में  बताता  आरक्षित  रिक्तियों  का  अंश  सुस्थापित  प्रथाओं  का  अनुपालन
 करके  निर्वारित  किया  जाता  आरक्षित  रिक्तियों  का  व्यापक  प्रचार  किया  जाता  है  तथा

 इनकी  सूचना  इस  आशय  के  लिए  पहचाने  गए  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  की

 एसोसिएशनों  तथा  संगठनों  को  भी  दी  जाती  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के

 उम्मीदवारों  को  कतियय  पदों  जिनमें  सिविल  सेवा  परीक्षा  के  माध्यम  से  भरे  जाने  पद  शामिल
 के  लिए  देश  भर  में  100  से  अधिक  भर्ती  पूर्व  केख्यों  पर  निःशुल्क  शिक्षण  दिया  जाता  है  ।

 ।

 ot  श्री  भाग्ये  गोबर्धन  :  मेरे  प्रश्न  के  भाव  को  ठोक  प्रकार  से  समझा  नही  गया  मैं  फिर

 यह  प्रश्न  पूछ  रहा  हूं  ।  यदि  भारतीय  प्रशासनिक  भारतीय  पुलिस  सेवा  और  अन्य  व्दीय

 सवाओं  में  नियुक्ति  के  अवनर  शत  प्रतिशत  हैं  तो  समूह  ख  और  ग  की  अन्य  सेवाओं  में  ण्सा
 सम्भध  क्‍यों  नहीं  हैं  ?

 झीमती  सा्भरेट  अल्या  :  भारतोय  प्रशासनिक  अन्य  केन्द्रीय  सेबाओं  में  भारक्षण

 है  और  हम  सोधी  भर्तो  द्वारा  उस  पूरा  कर  लेते  हैं  ।  जब  ऐसी  रिक्तियां  होती  हैं  जहां  कुछ  तकनीकी
 क्षमताओं  अथवा  अन्य  विशेष  क्षमताओं  को  आवश्यकता  हंतती  है  स्वीकृत  किए  गा  आरक्षण  की

 रिक्तिओं  को  भरने  में  हमें  कठिनाई  रहती  किसतु  1989  और  1990  में  दो  विशेष  नियुक्षित
 अभियान  चलाए  गए  ताकि  लम्बे  समय  ये  पड़े  रिक्त  स्थानों  को  भरा  जा  सक्रे  और  जब  भी
 रिक्तियां  हों  उन्हें  तभी  भरा  जा  सके  ।  मैं  इस  बाल  का  भी  उल्लेख  करना  चाहती  हूं  कि  अब  इन
 रिक्‍त  पदों  को  अनारक्षित  किए  जाने  पर  प्रतिबन्ध  लग  गया  है  ताकि  उन्हें  तब  तक  लम्बित  रखों  जा
 सके जब  तक  उन  पदों  के  लिए  योग्य  व्यक्लि  न  मिज  जाएं  ।
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 प्रश्नों  के  मौश्विक  उत्तर  31  1991

 श्री  धाग्य  गोबर्धन  :  अनारक्षित  किए  जाने  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  से  समस्या  और  जटिल  हों
 गई  है  क्योंकि  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  और  अन्य  केन्द्रीय  सेवाएं  बहुत  प्रसिद्ध  हैं  और  इनमें
 नियमित  रूप  से  बार-बार  भर्ती  की  जाती  अतः  समय  से  बहुत  पहले  ही  तैयारियां  हो  जाती  हैं  ।

 किन्तु  जहां  तक  तकनीकी  और  वंज्ञानिक  पदों  का  सम्बन्ध  मैंने  अपने  प्रश्न  में
 शब्द  का  प्रयोग  किया  है  ।  किन्तु  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  दिया  गया  घोषणाਂ  से
 मेरा  तात्पन  हैं  कि  हमारे  पास  40  वर्षों  का  अनुभव  है  और  इस  अनुभव  के  आधार  पर  हम  इन
 पदों  की  पृ  घोषणा  पहले  ही  कर  सकते  हैं  जिससे  भावी  उम्मीदबार  पहले  से  ठीक  प्रकार  तैयारी
 कर  सके  ।

 शरोमती  मार्रेट  अल्या  :  प्रत्येक  संवर्ग  को  नियंत्रित  करने  बाला  प्राधिकारी  रिक्तियों  की

 पुनरीक्षा  वरता  है  और  प्रति  वर्ष  पूतवं  घोषणा  की  जाती  है  जिसके  अनुसार  सामान्य  श्रेणी  और
 आरक्षित  प्रेणो  से  कितने  पदों  को  भरा  जाना  है  उसकी  घोषणा  पहले  ही  कर  दी  जाती  है  ।  यह
 नहीं  है  कि  ऐसा  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।

 री  राम  बिलास  पासलास  :  अध्यक्ष  मंत्री  महोदय  ने  जो  जबाब  दिया  है  उसमें  आप

 यह  लिखा  हुआ  है  कि  जो  अनुसूचित  जनजाति  के  लोग  हैं  उनका  आजादी  के  43  सालों  के
 बाद  भी  क्लास  वन  की  सर्विसेज  में  2,58  क्लास  टू  में  2.39  क्लास  प्री  में  4.83
 प्रतिशत  और  क्वास  फोर  में  जो  कि  चयरासी  का  पद  होता  है  उसमें  6.73  प्रतिशत  है  ।  मतलब

 यह  कि  चयरासो  के  काबिल  भी  वे  नहीं  बन  पाये  हैं  ।  इसका  सबसे  बड़ा  कारण  यह  है  कि  प्रशासन
 की  नीयत  टीक  नहीं  है  जिसके  कारण  अत्‌र्थ  श्रेणी  में  अनुसुचित  जनजाति  और  अनुसूचित  जाति  के
 योग्य  उम्मीदवार  उउलब्ध  नहीं  हो  जबकि  इपमें  कोई  टेक्निकल  योग्यता  की  आवश्यकता  नहीं
 है  ।  हम  लोगों  ने  एक  बिल  तैयार  क्रिया  जत्र  राष्ट्रीय  मोर्चा  की  सरकार  लेजिसलेशन
 फार  रिजर्वेशन  और  जिस  बिल  के  तहत  आप  पालियामेंट  में  पेश  करने  वाले  उस  समय
 श्रो  रवि  राय  स्पीकर  उनसे  बातचीत  हुई  थी  तो  उन्होंने  कहा  था  कि  हम  नवम्बर  के  महीने  में  पेश
 करेंगे  तब  तक  सरकार  चली  गयी  ।  उक्ष  समय  के  बिल  में  यह  प्रावधान  था  कि  यदि  कोई  अफसर

 यह  पाया  जायेगा  कि  उम्मीदवार  तो  योग्य  है  लेकिन  जान-बूझ  कर  उसको  नहीं  रखा  गया  है  तो

 उसके  लि  दंड  का  प्रावत्रान  उसमें  था  तो  में  सरकार  से  जातना  चाहता  हुं  कि  क्या  सरकार
 लेजिसलेशन  फार  रिजंशन  बिल  पालियामेंट  में  लायेगी  ?  यह  हम  प्रधानमंत्री  जी  से  जानना

 चाहते  हैं  ।  चूंकि  बहुन  ही  गंभीर  मामत  शेडल्ड  कास्ट्स  और  शेड्ल्ड  ट्राईब्स  का  मामला

 तो  लेजलेशत  फार  रिजर्वेशन  का  बिल  लायेंगे  ?  भादिबासी  एवं  शेड्ल्ड  ट्राईब्स  कास्ट्स
 के  इलाके  में  स्पेशल  ट्रेनिंग  प्रोग्राम  करने  से  और  एक  निश्चित  तिथि  के  जब  हम
 बाबा  साहेब  अम्बेडफर  का  आफ  जस्टिस  क्र  रूर  में  मना  रदें  तो  एक  समयबद्ध  तरीके  से
 जो  बेकलाग  उनको  पूरा  करने  का  काम  करेंगी  ?

 अआरीमसो  सा्गरेट  अत्या  :  पिछली  दो  सरकारों  ने  अनेक  विधेयक  तैय।र  किए

 होंगे  ।  यदि  उन्हें  कार्यवाही  बुतांत  में  सम्मिलित  किया  गया  तो  मैं  यह  अवश्य  देखूंगी  कि

 क्या  किया  जाना  है  और  बया  करने  की  आशश्यकता  किन्तु  मैं  माननीय  सदस्य  के  प्रश्न  के

 वूसरे  हिस्स  का  अबाब  में  उन्हें  गह.अग्जासन  देती  हूं  कि  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित
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 कुछ  बिशेष  योजनाएं  हैं  ।  उन्हें  प्रतियोगी  परीक्षाओं  के  लिए  तैबार  करने  के  कुछ
 संस्थाएं  हैं  ।  पूरे  देश  में  इनके  लिए  कुछ  अन्य  सहायता  इत्यादि  भी  उपलब्ध
 कराई  जाती  हैं  ।  यदि  माननीय  सदस्य  इस  बारे  में  जानना  बाहते  हैं  तो  मैं  देश  में  जल  रहे  विशेष
 प्रश्चिक्षण  कार्यक्रमों  की  सूची  प्रस्तुत  कर  सकती  हूं  ।

 थी  राज  जिखाल  पासयान  :  अध्यक्ष  में  आपके  माध्यम  से  यह  कहना  चाहता  हूं
 असल  में  यह  प्रश्न  मिनिस्ट्री  आफ  वेलफेयर  का  माना  यह  प्रश्त  गलत  जगह  पर  रखा  यया
 है  चूंकि  यह  सारा  का  सारा  मामला  डील  कर  रही  हैं  मिनिस्ट्री  आफ  वेलफेयर  और  यह
 बिल  तैयार  कर  रही  है  मिनिस्ट्री  आफ  वेलफेयर  जबकि  जवाब  दे  रहे  हैं  दूसरे  मंत्री  ।
 इसलिए  मैने  प्रधान  मंत्री  से  जानना  चाहा  ।  अभी  जो  राष्ट्रपति  का  अभिभाषण  हुओ

 उस  में  इन्होंने  जिक्र  किया  था  लेजिस्लेशन  फार  रिजर्वेशन  का  ।  इसलिए  मैं  कंटेग्रयोकली  और
 स्पेसिफिक  फ्रश्न  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  का  विचार  है  कि  लेजिस्लेशन  फार  रिजवे्शन
 द्वारा  बकाया  को  पूरा  करने  के  संबंध  में  संसद  में  कोई  बिल  लाने  जा  रही  है  या  नहीं  ?

 ओीमतोी  मार्गेरेद  अल्बा  :  यदि  यह  अन्य  विभाग  द्वारा  तैयार  किया  गया  है  तो  मैं

 इस  की  जांच  करूगी  ।

 झी  मकल  बालकृष्ण  बासनिक  :  राष्ट्रपति  जी  के  अभिभाषण  में  इसका  उल्लेख
 किया  गया  मैं  इसका  उद्धरण  प्रस्तुत  करता  सरकार  के  विभिन्‍न  मन्त्रालयों
 और  बिभागों  में  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षित  बकाया  रिवितियों
 को  भरने  के  अभियान  को  सरकार  समयबद्ध  रूप  में  पूरा  करेगी  ।”  एंसा  पहली  बार  नहीं  हुआ  है
 कि  राष्ट्रपति  जी  के  श्रभिभाषण  में  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए
 आरक्षित  बकाया  रिक्तियों  को  भरने  के  लिए  समयबद्ध  कार्य  क्रम  का  उल्लेख  किया  गया  है  ।  पिछले
 दो-तीन  अबसरों  इसी  प्रकार  के  बक्तव्य  दिए  गए  हैं  किन्तु  बकाया  रिक्तियों  की  संख्या  कम

 नहीं  हुई  है  ।  बल्कि  यह  संख्या  बढ़  है  ।  मैं  माननीय  मन्त्री  से  जानना  चाहता  हूं  कि

 समयबद्ध  कार्य  क्रम  का  बिवरण  क्‍या  इसको  समय-सीमा  क्‍या  इन  बकाया  रिक्तियों  को  कथ
 तक  भरा  उल्लेख  किया  गया  है  कि  केवल  मन्त्रालयों  और  विभागों  को  सम्मिलित
 किया  जायेगा  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  को  बकाया
 रिक्तियों  को  भरने  के  लिए  क्या  अन्य  संस्थाओं  और  सार्वजनिक  उपक्रमों  को  भी  सम्मिलिस
 किशा  जागेगा  ।

 भीमती  मार्गरेट  अल्या  :  मैं  माननीय  सदस्य  को  यह  बताना  चाहती  हूं  कि  यह
 सत्य  नहीं  है  कि  ये  बक्तव्य  जो  पहले  दिए  गए  थे  पूरे  नहीं  किए  गए  ।  मैं  बताना  चाहती  हूं  कि

 1989  में  इन  अकाया  रिक्तियों  को  भरने  वेਂ  लिए  विशेष  नियुक्ति  अभियान  द्वारा  प्रथम
 प्रयत्त  किया  गया  था  ।  मैं  माननोय  सदस्य  को  1989  के  अभियान  के  आंकड़े  दे  सकती
 इस  अभियान  के  पश्चात्‌  सरकारी  विभागों  में  87.6  सार्वजनिक  क्षेत्र  में  73.9  प्रतिशत

 बँकों  में  91.6  प्रतिशत  तक  तथा  जीवन  बीमा  निगमों  में  98  प्रतिशत  तक  रिक्तियों  को  भरा
 गया  था  ।  1990  में  सरकारी  बिभागों  में  पुनः  इस  अभिवान  को  चलाया  गया  था  और  गेरे  पास
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 ये  सभी  आंकड़े  भी  मैं  यह  बताना  चाहती  हूं  कि  यह  सच  नहीं  है  कि  कोई  प्रयत्न  नहीं  किए
 गए  बकाया  रिक्तियों  की  भर्ती  को  विशेष  नियुक्ति  अभियान  द्वारा  दृहराया  जा  सकता  है
 और  मैं  माननीय  सदस्य  को  आश्वासन  देती  हूं  कि  हम  हस  कार्यक्रम  को  जारी  रखेंगे  और  विशेष

 नियुक्ति  अभियान  को  पुनः  आरम्भ  ताकि  जितनी  भी  बकाया  रिक्तियां  हों  उन्हें  भरा  जा
 सके  ।

 भी  मुकुल  बालकृष्ण  बासतिक  :  मेरे  प्रश्न  का  ठीक  प्रकार  से  उत्तर  नहीं  दियां
 गया  मैंने  पूछा  था  कि  जेसाकि  एक  समय-बद्ध  कार्यक्रम  का  विशेष  उल्लेख  किया  गया
 बकाया  रिक्तियों  को  भरने  की  घहु  समय-सीमा  क्‍या  है  ?

 झीमती  मार्गरेट  अल्बा  :  क्‍या  हम  ऐसा  तहीं  कह  सकते  कि  हम  प्रति  वर्ष
 ऋम  बना  सकते  हैं  ?  इसे  तब  तक  दुहराया  जायेगा  जब  तक  बकाया  रिक्तियां  भर  नहीं  जाती  ।
 मैं  यह  नहीं  कह  सकती  कि  आज  अन्य  विशेष  नियुक्ति  अभियान  से  सभी  रिक्तियां  भर

 हम  इस  कार्यक्रम  को  तब  तक  जारी  रखेंगे  जब  तक  सभी  रिक्तियां  भर  न  जाएं  ।  इसमें  एक  वर्ष
 भी  लग  सकता  है  ओर  महीने  भी  लग  सकते  हैं  ।  यदि  वे  इस  वर्ष  नहीं  भर  पाती  हैं  तो  यह
 अभियान  फिर  चलाएंगे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  काल  समाप्त  हो  गया  ।

 प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर

 वूरदर्शन  कार्यक्रमों  का  स्तर

 #227,  श्री  प्रकाश  बापथसंत  राज  पाटिल  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  दूरदर्शन  कार्यक्रमों  स्तर  में  सुधार  करने  हेतु  सुझाव  देने  के

 लिए  एक  समिति  गठित  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  इस  समिति  के  सदस्य  कौन-कौन  होंगे  तथा  इसके  विचारार्थ  विषय
 क्या  होंगे  ?

 सूचभा  ओर  प्रसारण  संज्ञालय  में  उप  संत्री  गिरिजञा  :  नहीं  ।

 ऐसी  कोई  समिति  गठित  करने  का  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 यह  सबाल  पैदा  ही  नहीं  होता  ।
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 भाभा  परमाणु  अनु  संधान  मुस्धई

 *231.  भ्री  हन्नजोत  गप्स  :

 श्री  मृत्युंजय  मायक  :

 क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मुम्बई  में  हाल  में  हुई  मूसलाधार  वर्षा  से  यंत्नों  तथा  अत्याधुनिक  उपकरणों
 को  पहुंची  क्षति  के  रूप  में  भाभा  परमाणु  अनुसंधान  केन्द्र  को  भारी  नुकसान  हुआ

 क्या  सुरक्षा.उपाय  तथा  भवन  सुविधा  पर्याप्त  न  होने  के  कारण  इस  उपकरणों  को

 प्राकृतिक  आपदाओं  से  सुरक्षित  रखने  के  लिए  प्रबंधन  थोड़ा-बहुत  ही  प्रयास  कर  थाता
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 क्‍या  सरकार  ने  इस  छाटे  का  अनुमान  लगाया

 यदि  तो  तत्सम्बंधी  ब्यौरा  क्या  और

 (४)  ऐसे  कौन-से  सुधार/त्मक  उपाय  फरने  का  विचार  है  जिससे  ऐसी  घटनाएं  फिर

 लोक  शिकायत  और  पेंशन  मंत्रांलय  में  राज्य  मंत्री  सार्गरेट  :
 -  नहीं  ।  कोई  भारी  क्षति  नहीं  हुई  है  ।

 ऐसी  मूसजाधार  वर्षा  अभूतपूर्व  थी और  इसके  परिणामस्वरूप  भू-स्खलन  हुआ  ।
 पर्थाप्त  सुरक्षा  उपायों  और  सिविल  अभियांत्रिकी  विशेषताओं  के  होने  के

 भाभा

 परमाणु  अनुसंधान  केन्द्र  के  अनेक  भवनों  में  से  एक  प्रयोगशाला  का  केवल  तहखाना  अस्थायी  रूप

 से  प्रभावित  हुआ  था  ।

 तथा  बहुत  अधिक  हानि  नहीं  हुई  प्रभावित  हुए  यंत्रों  में  से अधिकांश
 यंत्र  काम  करने  की  स्थिति  में  लाए  जा  चुके  हैं  ।

 अत्याधिक  सावधानी  के  तौर  बहुल  अवरोध  मौजूदा  अपवहून  प्रणाली
 को  और  अधिक  सक्षम  तथा  कुछ  उपस्करों  को  दूसरे  स्थान  पर  स्थापित  करने  का
 प्रस्ताव  है  ।

 घाटे  में  जल  रहे  सरकारी  क्षेत्र  के उपकमों  को  समीक्षा

 *232,  श्री  वी०  निवास  प्रसाद  :  क्या  प्रधात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 -  निरन्तर  घाटे  में  चल  रहे  सरकारी  क्षेत्र  के  प्रथम  दस  उपक्रमों  के  नाम  क्या

 क्‍या  निरन्तर  घाटे  में  चल  रहे  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  कार्यकरण  के  संबंध
 में  कोई  गहन  समीक्षा  की  गई  है  ताकि  विकल्प  और  उपचार  संबंधी  सुझाव  दिये  जा

 यदि  तो  इस  गहन  समीक्षा  के  क्‍या  निष्कर्ष  निकले  और

 सरकारी  क्षेत्र  के  इन  उपत्रमों  की  वर्तमान  स्थिति  क्‍या  है  ?
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 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०के०  :  वित्तीय  बं  1989-90
 में  लम्बे  समय  से  घाटा  उठा  रहे  सरकारो  क्षेत्र  के  10  शीर्ष  उचद्चयमों  के  नास  सीचे  दिये  गबे  हैं  :-

 हिन्दुस्तान  फर्टिलाइजर्स  लिमिटेड
 भारतीय  उर्वरक  निगम  लिमिटेड

 «  इंडियन  आयरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  लिमिटेड
 »  इंजीनिर्यारिंग  प्रोजेक्ट्स  लिमिटेड

 «हिन्दुस्तान  शिपयार्ड  लिमिटेड

 हिन्दुस्तान  स्टील  वक्‍स  कन्सस्‍्ट्रक्शन  कारपोरेशन  लिमिटेड
 .  नेशनल  जूट  मैन्मुफैक्नरिंग  कारपोरेशन  लिमिटेड
 «  स्कूट्स  इण्डिया  लिमिटेड
 «  इण्डियन  ड्रग्स  एण्ड  फार्मास्युटिकल्स  कम्पनी  लिमिटेड
 «  भारतोय  सड़क  निर्माण  निगम

 हां  ।

 ७
 &
 ४
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 सरकारी  क्षेत्र  के  जाटा  उठाने  वाले  उद्यमों  का  विश्लेषण  करने  मे  पता  अलता  है
 कि  सरकारी  क्षेत्र  के  98  उद्यमों  ने  1959  करोड़  रुपये  का  कुल  घाटा  उठाया  सरकारी
 क्षेत्र  के  इन  98  उद्य्मों  में  मे  सरकारी  क्षेव  के  लम्बी  अवधि  से  घाटा  उठा  रहे  47  उद्चमों  ने
 1339  करोड़  रुपये  का  श॒द्ध  घाटा  उठाया  है  ।  सरकारी  क्षेत्र  के  47  उद्यमों  में  से  40  उद्यम  कम

 दायित्वों  के  साथ  प्रतिस्पर्धी  क्षेत्र  में  थे तथा  इसमें  निजी  क्षेत्र  से  अधिकार  में  लिके  गये
 '  -25  रुम्ण  उद्यम  शामिल  हैं  ।

 सरकार  ने  हाल  ही  में  सरकारी  क्षेत्र  की नीति  की  समीक्षा  को  है  ।  सरकारी  क्षे

 के  ऐसे  उद्यम  जो  लम्बी  अवधि  से  रुण्ण  चले  आ  रहे  हैं  और  जिनके  उद्धार  की  कोई  संभावना

 नहीं  है  उनके  लिये  पुनरूद्धार/पुनर्स्थापन  संबंधी  मोजनायें  तेयार  करने  के  लिये  औौज्षञोगिक  एपं
 वित्तोय  पुनगंठन  बोर्ड  अथवा  इस  उद्देश्य  से  गठित  अन्य  समान  उच्च  स्तरीय  संस्थाओं  को  सौंप

 जयेंग  ।

 दक्षिणी  राज्यों  में  नये  ओशोगिक  एककों  में  पूंजी  निबेश

 #235.  शभ्रो  ई०  अहमद  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 तमिलनाडु  तथा  आंध्र  प्रदेश  में  नये  औद्योगिक  एककों  में

 पूंजी  निवेश  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  के  विचाराधीन  कितने  प्रस्ताब  हैं

 वर्ष  1988-89,  1989-90  तथा  1990-91  के  दौरान  इन  राज्यों  में  भौद्योगिक

 एककों  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  ने  कितने  प्रतिशत  पूंजी  निवेश

 क्‍या  केरल  में  उप-उत्पादन पर  आधारित  उद्योगों  के  रूप

 में  नये  एकक  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?
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 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मत्री  पी०जें०  30  की  स्थिति
 के  अनुसार  तमिलनाहु  और  आंध्र  प्रदेश  में  औद्योगिक  एकक  स्थापित  करने
 के  लिए  आशय-पत्नों  की  स्वीकृति  के  665  आवेदन  लम्बित  पड़े  थे  ।

 इन  राज्यों  में  केर्टीय  सरकारो  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  केस्द्रीय  तिवेश  का  प्रतिशत
 केबल  1989-90  तक  उपलब्ध  हैं  जो  नीचे  दिया  जाता  है  :-

 1988-89  1989-90

 करल  1.54  1.07

 कर्नाटक  1.77  2.47

 तसिलनाडु  6.10  6.08
 आन्ध्र  भदेश  11.42  9.12

 और  पेरा  जाइलोन  मिथाइल  एथिल  मिथाइल  टटिअरी

 ब्यूडिल  ईबर  आर  पैट्रोलियम  हाइड्रों  कार्बन  सोल्ब्रेट  के  उत्पादन  के  लिए
 डाउनस्ट्रीम  एककों  की  स्थापना  के  लिए  आशय-सत्रों  की  मंजूरी  लिए  मे०  कोचीन  रिफाइन्टीज
 लि०»  से  चार  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  हैं  ।

 अहमदाबाद  ओर  दिल्ली  दूरदर्शन  के  बोच  साइक्रोयेज  शम्पर्क

 +236.  श्री  हरित  पाठक  :

 भरी  चन्दृभाई  देशमुख  :

 क्या  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृथा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अहमदाब।द  और  दिल्‍ली  दूरदर्शन  के  बीच  माइक्रोवेब  सम्पर्क  स्थापित  करने
 तथा  अहृदाबाद  और  राजकोट  को  राज्य  के  अन्य  केस्धों  के साथ  जोड़ने  का  भी  कोई  प्रस्ताव  सरकार
 के  जिचाराधीन  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  अब  तक  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप-संत्री  गिरिजा  :  और

 अहमदाबाद  दूरदर्शन  केन्द्र  और  दिल्ली  केन्द्र  के  बीच  डेडिकेटिड  टी०वो  ०  बेयरिंग  माईक्रॉवेव  सककिट
 स्थाधित  करने  का  सिद्धांततः  निर्णय  ले  लिया  गया  है  और  राजकोट  सहित  मजरात  के  विभिन्‍न
 टी०बी०  रिले  केल्लों  को  अहमदाबाद  केरद्र  के साथ  उपग्रह  ढरा  जोड़ने  को  योजनाएं  बनाती  मभी  हैं
 ताकि  उन  केन्द्रों  स ेअहमदाबाद  केन्द्र  से  प्रधारित  कार्यक्रमों  को  रिले  किया  ऊा  सके  ।

 इस  प्रयोजन  के  लिए  जमीन  पर  किए  जाने  वाले  कार्य  आरंभ  कर  दिए  गए  हैं  ।

 राशन  काडों  का  उचित  समय  पर  जारी  किया  जाता

 #237.  श्री  गोजिन्द  चस  सुंडा  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  दिल्‍ली  प्रशासन  के  खाद्य  और  नागरिक  आपूर्ति  विभाग  में  अविदन  के  पंजीकरण
 के  10-15  दिनों  के  अन्दर  आवेदकों  को  राशन  कार्ड  जारी  किए  जे

 यदि  तो  उत्षके  क्या  कारण  हैं  और  क्‍या  सरकार  का  यह  सुनिश्चित  करने  का
 प्रस्ततव  है  कि  आवेदकों  को  पंजीकरण  के  बाद  उचित  समय  के  अन्दर  राशन  कार्ड  जारी  कर  दिए

 भर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 सागरिक  पूर्ति  और  सार्वजनिक  बितरण  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  कमाल हीन  :

 से  दिल्‍लों  प्रशासन  ने  बताया  है  कि  जिन  मामलों  में  निवास  स्थान  का  सबूत
 और  कार्ड  जमा  करने/कार्ड  से  नाम  कटाने  का  प्रमाण-पत्र  संलग्न  होता  है  उनमें  आवेदन  पत्न  मिलने
 पर  तत्काज  राशन  कार्ड  जारो  कर  दिया  जाता  निवास  स्थान  का  किराए  की
 आबंटन  बिजनो/वानी/टेलोफोन  का  मकान-कर  की  रसीद  अथवा  मकान  मालिः
 स  प्राप्त  अनापत्ति  प्रमाण-पत्र  आदि  जेंसा  दस्तावेजी  सबूत  हो  सकता  है  ।  जिन  मामलों  में  निवा
 स्‍थान  के  बारे  में  क|गजी  सबूत  नहीं  प्रस्तुत  किया  जाता  है  उनमें  आवेदक  के  निवास  स्थान  संबंध
 तथ्य  और  कानूनी  स्थिति  की  जांच  करने  के उपरान्त  राशन  कार्ड  जारी  किया  जाता  है  ।,

 हालांकि  राशन  कार्ड  शीघ्र  जारी  करने  हेतु  सभी  प्रयास  किए  जाते  तथापि  अपूर्ण  आवेदन
 संबंधित  स्थान  पर  जाकर  जांच  करने  के  बावजूद  सत्यापन  न  होने  आदि  के  कारणों  से

 कभी  विलम्ब  हो  जाता  है  ।

 अमरीका  की  पेप्सी  कम्पनी  हारा  तकनोकी  जानकारी  का  अन्तरण

 +238,  शी  लोकमाथ  चोधरी  :  गया  खाद्य  प्रसंस्करण  उच्चोग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  अमरीका  की  पेप्सी  कम्पनी  को  तकनोकी  जानकारी  के  शुल्क  के  में

 8,  00,  000  रुपये  की  एकमुश्त  राशि  दी  जानी  और

 यदि  तो  पेप्सी  कम्पनी  द्वारा  अब  तक  कोन  सी  तकनीकी  जानकारी  अन्तरित  की
 गयी  है  और  मूल  प्रस्ताव  में  उससे  कौन  सी  तकनीकी  जानकारी  मांगी  गई  थी  ?

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  गिरिधर  :  और  (a)
 विदेशी  सहयोग  अनुमोदन  की  शर्तों  के  अनुसार  तकनीकी
 संस्थापन  और  चालू  करने  आदि  करने  के  लिए  लागू  भारतीय  कर  देकर  विदेशी  सहयोगकर्त्ता  को  तीन

 किश्तों  में  8  लाख  डालर  की  एकमुश्त  धनराशि  का  भुगतान.किया  जाएगा  ।  अभी  तक  कोई  भुगतान
 नहीं  किया  गया  है  ।

 2.  विदेशी  सहयोग  आवेदन के  अनुसार  परियोजना  निम्नलिखित  क्षेत्रों  में  पेप्सी  को  के

 प्रौद्योगिकी  संधाधनों  का  उपयोग  कर  सकेगी  जिमंमें  संयंत्र/प्रणाली  इंजीनियरी
 और  तकनीकी  सेवाएं  भी  शामिल  हैं  :---

 कृषि  अनुसंधान
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 उत्पाद  विकास
 प्रसंस्करण  प्रौद्योगिकी
 पैकिंग  प्रौद्योगिकी

 रददी  और  निस्सार  उपचार

 3.  यह  सूचित  किया  गया  है  कि  चन्तों  स्थित  नाश्ता  आहार  और  पेय  सांद्रण  उत्पादन
 संयंत्रों  तथा  जहूरा  स्थित  फल  एवं  सब्जी  प्रसंस्करण  संयंत्र  को  स्थापित  और  चालू  कर  दिया  गया

 है  ।  स्थापित  किये  जाने  वाला  कृषि  अनुसंधान  केन्द्र  क्रियान्वयनाधीन  है  ।  राज्य  के  किसानों  के  लिए
 अच्छे  किस्म  के  टमाटर  उगाने  की  आयात  को  गई  प्रौद्योगिकी  के  कारण  प्रति  एकड़  6-7  मी०  टन  से
 उत्पादन  बढ़कर  औसत  15  मी०  टन  हो  गया  कम्पनी  द्वारा  स्थापित  किया  जा  रहा  कृषि
 अनुसंधान  केस्ध  सब्जियों  और  तिलहनों  की  किस्म  सुधारने  के  कार्यक्रम  यह  भी
 बताया  गया  है  कि  ऐसे  सब्जियों  और  तिलहनों  को  उगाने  की  आधारभूत  सामग्री  और  मानक
 अन्त:प्रजात  तरीकों  की  आपूर्ति  मै०  पेप्सोको०  इंक  द्वारा  की  जाएगी  ।

 वृरवर्शन  सें  गेर-सरकारी  चैनलों  की  स्थापता

 +239,  भरी  भीवल्लभ  पाणिप्रही  :  क्या  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  को  हछूपा

 कया  सरकार  का  विचार  दूरदर्शन  में  गेर-सरकारी  चैनल  स्थापित  करने  कफ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  इन  चैनलों  पर  सरकार  का  कोई  नियंत्रण  और

 यदि  तो  तह्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पघूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  गिरिजा  :  सरकार  जन

 सार्वजनिक  निगभों  को  जो  विधि  द्वारा  निर्धारित  मानदण्डों  को  पूरा  करते  टेलीकास्ट  तथा  प्रसारण
 अधिकार  प्रदान  करने  तथा  प्रसार  भारतों  के  साथ  स्पर्धा  करने  को  अनुमति  देने  के लिए  वचनबद्ध

 से  फिलहाल  ऐसा  ब्यौरा  देना  सम्भव  नहीं  है  क्योंकि  इलेक्ट्रानिक  माध्यमों

 के  बीच  स्पर्धा  शुरू  करने  के  लिए  औपचारिकताओं  को  अन्तिम  झूप  देने  से  पूर्व  इस  विधय  पर

 बिस्तार  से  अध्ययन  करना  जरूरी  है  ।

 |
 प्रशासनिक  सुधार

 #940,  डा०  कातिकश्वर  पात्र  :  क्‍या  प्रधान  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रशासन  में  सुधार  करने  संबंधी  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;

 (at)  क्‍या  पिछले  प्रशासनिक  सुधार  आयोग  के  प्रतिवेदनों  में  की  गई  रिफारिशों  को  पूर्णतथा

 लागू  कर  दिया  गया  :  और

 (4)  यदि  तो  इसके  कारण  क्या  हैं  और  इन्हें  कार्याल्चित  करने  में  क्या  कछ्चिनाईयां  हैं  !
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 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  सें  राज्य  जार्गग्रेट  :
 और  संवेदनशील  प्रशासन  की  जिसकी  रूपरेखा  तत्कालीन  प्रधात  मंत्री

 श्री  राजीव  गांधी  ने  देश  को  अपने  दिनांक  5  1985  के  प्रसारण  में  दी  पहले  ही  20

 सूत्री  कार्यक्रम  के  भाग  के  रूप  में  विद्यमान  है  ।  इसमें  कार्यविधि  का
 कार  का  जवाबदेही  को  लागू  ब्लाक  स्तर  से  राष्ट्रीय  स्तरों  तक  एक
 प्रबोधन  और  लोक  शिकायतों  का  शोत्र  और  सहानुभूतिपूर्वक  की
 कल्पना  की  गई  है  ।  यह  एक  सतत  प्रक्रिया  है  ।

 और  प्रशासनिक  सुधार  आयोग  की  बहुत  सो  सिफारिशों  को  पहले  ही
 कार्बान्वित  किया  जा  चुका  है  ।  शेष  में  से  कुछ  को  सरकार  द्वारा  अव्यवहायं  समझा  गया  है  ।  देश  में
 अब  हुए  बड़े  परिबतंन  को  देखते  हुए  वर्तमान  परिस्थितियों  में  जिन  उपायों  को  संगत  पाया  गया  है
 उस्हें  शामिल  कर  सिया  गया  है  ।

 रोजगारोस्मुत्  कोष  की  स्थापना

 *241.  श्री  तरिरधारी  लाल  भागंव  :  क्‍या  योजना  और  कार्पक्रम  कार्याग्थयन  मंत्री  वह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  एक  रोजगारोम्मुख  कोष  को  स्थापना  करने  का  विचार  है  ;

 क्‍या  इस्  उद्देश्य  हेत  केन्द्रीय  बजट  में  एक  प्रावधान  करने  के  साथ-साथ  राज्य
 कारों  से  अंशदान  भी  लिये  जाते  हैं  ;  और

 यदि  तो  बेरोजमारों  को  रोजगार  देने  संबंधी  मुख्य  उद्देश्य  को  पूरा  करने  के

 लिए  क्या  प्रिया  अपनाई  जाने  की  संभावना  है  ?

 योजना  और  कार्यक्रम  क्ियान्ययन  संजञालय  के  राज्य  मंत्री  एच०  अर०  :

 से  रोजग/र  आधझवों  पंचवर्षीय  बोजना  का  मुख्य  उद्देश्य  होगा  तथा  सामान्य  योजना
 कार्यनीति  भौर  विशिष्ट  परियोजनाओं  दोनों  को  आवश्यक  रूप  से  रॉजग।र  उन्मुख  बनाने  के  लिए
 सभी  प्रयास  किये  जायेंगे  ।  कोषਂ  की  स्था4ना  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 केरल  में  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम

 *942.  भ्रो  भो०एस०  विज्ञपराध्यन  :  मया  प्रधाम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1990-91  के  दौरान  केरल  में  विभिन्‍न  ग्रामीण  बिकास  कार्यक्रमों  पर  कितनी
 घतराशि  व्थव  को  गई  तथा  इससे  कितने  व्यक्ति  लाभान्वित  हुए  ;
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 वया  चालू  वर्ष  के  दौरान  कोई  नबा  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  शुरू  करने  का  विचार

 है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 ब्रामीण  जिकास  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उस्तमभाई  एच०  :  एक
 विवरण  संलग्न  है  ।

 इस  प्रकार  का  कोई  प्रस्ताव  फिलहाल  विचाराधीन  नहीं  है  ।,
 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 विवरण

 (1)  1990-91  के  दौरान  केरल  में  प्रमुख  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रमों  पर  इस्तेमाल  को
 गई  राध्ति  नीचे  दर्शायी  गई  है  :--

 रपये

 कार्यक्रम  राशि
 ह

 जवाहर  रोजगार  योजना  6819.92
 समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  2043.51
 ग्रामीण  युवा  स्वरोजगार  प्रशिक्षण  योजना  19.94
 ग्रामीण  महिला  तथा  शिशु  विकास  योजना  8.76
 त्वारित  ग्रामीण  जल  सप्लाई  कार्य  क्रम  1524.90

 (2)  केरल  में  1990-91  के  दौरान  जवाहर  रोजगार  योजना  के  अंतर्गत  सृजित  रोजगार
 के  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम/प्रामीण  युवा  स्वरोजयार  प्रशिक्षण  योजना/प्रामीण
 पहिला  तथा  शिशु  विकास  योजना  के  अंतर्गत  लाभान्वित  लोगों  और  त्वरित  ग्रामीण  जल  सप्लाई
 कार्यक्रम  के  अंतर्गत  कवर  किये  गये  समस्या  ग्रस्त  गांवों  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :---

 कार्यक्रम  इकाई  उपलब्धि

 जवाहर  रोजगार  योजना  रोजगार  सृजन  श्रम  180.90
 सयमन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  लाभान्वित  परिवार  60877
 ग्राभीण  युवा  स्व॒रोजगार  प्रशिक्षण  प्रशिक्षित  युवा  5657

 यॉजना
 ग्रामीण  महिला  तथा  शिशु  विकास  ल!भान्वित  महिलाएं  59

 योजना
 |

 स्थरित  ग्रामीण  जल  सप्लाई  कवर  किए  गए  समसस्‍्याग्रस्त  गांव  197

 --..  क्रम

 39



 प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर  31  1991

 भसोटर  साइकिलों  के  मिर्माण  के  लिए  विदेशी  सहयोग

 +243  ,  श्रीमती  गीता  सुखर्जों  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  प्रमुख  मोटर  साइकिल  निर्माता  कम्पनियों  का  विदेशी  कम्पनियों  के  साथ

 सहयोग  करार

 यदि  तो  भारत  की  ऐसी  प्रमुख  कम्पनियों  और  उनके  विदेशी  सहयोगियों  के

 नाम  क्या  और

 प्रत्येक  मामले  में  कितने  कल-पुर्जे  आयात  किए  गए  और  वर्ष  1989-90  और
 1990-91  के  दौरान  प्रत्येक  को  कितनी  विदेशी  मुद्रा  खर्च  करने  की  अनुमति  दी  गई  ?

 उद्योग  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  पी०जें०  :  हां  ।

 और  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 देश  में  मोटर  साइकिलों  के  प्रमुख  विनिर्माताओं  और  उनके  सहयोगियों  के  आयात
 मात्रा  का  प्रतिशत  और  अनुमत्त  विदेशी  मुद्रा  के  ब्यौरे  नीचे  दिए  गए  हैं  :--

 ऋ०  सं०  भारतीय  कम्पनी  का  सहयोगी  का  नाम  आयात  मात्रा  करोड़  में )
 नाम

 _
 विदेशी  मुद्रा  की

 एफ०  के  अनुमति
 आधार  /+-+++-+
 1990-91  1989-  1990-

 90  91

 1.  मैं०  एस्कोर्टूस  लि०  मं»  यामाहा  मोट्स  5,67%  11.93  7.50
 जापान

 2.  मैं०  हीरो  होण्डा  में०  होण्डा  मोटर  4.98%  9.34  14.15
 मोटसे  लि०  कं०  जापान

 3.  मै०  टी्वी०एस०  में०  सुजुकी  मोटर  7.72%  7.8...  1.40

 सुजुकी  लि०  कं०  जापान

 4.  मेंं०  बजाज  आटो  =  मै०  कावासाकी  हैवी  6.50५%  9.01  1.02
 लि०  इंडस्ट्रीज

 जापान

 सरकारी  कर्मचारियों  से  प्राप्त  शिकापतें

 *+244.  श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  क्‍या  प्रधान  संत्री  यह  बाताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 लोक  शिकायत  और  पेंशन  मन्त्रालय  को  1990  और  1991
 फे  वौरान  सरकारी  कर्मचारियों  से  कितनी  शिकायतें  प्राप्त

 4०
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 इनमें  से  कितनी  शिकायतों  का  समाधान  किया

 शेष  शिकायतों  के  शीघ्र  समाधान  हेतु  कौन  से  कदम  उठाए  गए

 कया  शिकायतों  की  सुनवाई  के  लिए  विभिन्‍न  कार्याजथों  सें  सियुक्त  अधिकारी  सुभवाई
 के  लिए  नियत  समग्र  पर  कार्यालय  में  उपस्थित  नहीं  होते  और

 (8)  ऐसे  अधिकारियों  की  कार्यालय  में  उपस्थिति  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कदम
 उठाए  गए  हैं  ?.

 लोक  शिकायत  और  पेंशन  संज्ञालय  में  राज्य  मंत्री  मार्गरेट  :

 विवरण

 वर्ष  1990  और  वर्ष  1991  के  प्रथम  5  माह  के  दौरान  सेवा  मामलों  से
 संबंधित  लगभग  1100  शिकायतें  मन्त्रालय  में  प्राप्त  इसके  अतिरिक्त  सेवा  निवृत्त  सरकारो
 कर्मअ।रियों  से  सेवा  निवृत्त  लाभों  से  संबंधित  लगभग  15,000  शिकायतें  प्राप्त  हुई  ।

 कारयरत  सरकारी  कर्मचारियों  के  सेवा  मामलों  से  संबंधित  शिकायतें
 वेतन  अनुशासनिक  कार्यस्थल  पर  सुविधाओं  की  ध्यवस्था  इत्यादि

 जैसे  विभिन्‍न  पहलुओं  से  उत्पन्न  होती  हैं  ।  इन्हें  संबंधित  संगठनों  को  भेज  दिया  जाता  है  जो  संगत
 विनियमों  और  अनुदेशों  के  उपबंधों  के  अनुसार  उचित  कारंवाई  करते  हैं  ।  इसी  प्रकार

 भोगियरों  से  प्राप्त  शिकायतों  को  संबंधित  पेंशन  स्वीकृति  और  पेंशन  भुगतान  करने  वाले
 प्रधधिकारियों  को  आवश्यक  कारंवाई  के  लिए  भेज  दिया  जाता  कार्यरत  सरकारी  कर्मथारियों
 अथवा  पेंशन-भोगियों  से  प्राप्त  शिकायतों  के  संबंध  में  आंकड़ों  का  संकलन  करने  के  लिए  कोई
 केन्द्रित  तन्‍्त्र  नहीं  है  ।

 और  ($)  सरकार  अपने  कर्मचारियों  की  शिकायतों  के  शीघ्र  और  प्रभावी
 निव/रण  को  के  प्रति  जगहूक  मंजालथों/विभागों  और  अन्य  मुख्य  कार्यालयों  को
 स्टाफ  शिकायत  अधिकारी  के  अधोत  एक  शिकायत  निवारण  तनन्‍्त्र  का  गठन  करने  का  परामर्श

 दिया  गया  है  ।  सरकार  के  लगभग  सभी  मुख्य  संगठनों  में  ऐसे  शिकायत  तन्त्र  स्थापित  किए  जा

 चुके  हैं  ।

 इसके  प्रशंसनिक  अधिकरण  1985  के  अधीन  सांविधिक  तन्‍्त्  है
 जिसमें  एक  अधिकरण  को  व्यवस्था  को  गई  जो  केवल  भर्ती  और  सेवा  की  शर्तों  के  संबंध  में
 विवाद  और  शिकायतों  की  सुनवाई  अथवा  उनका  व्यायनिर्णयन  करता  इसके  अतिरिक्त

 संयुक्त  परामशे  तन्‍त्र  सरकारी  कर्मचारियों  के  सामान्य  मुद्दों  से  संबंधित
 शिकायतों  के  निवारण  के  लिए  महत्वपूर्ण  और  प्रभावी  मंच्र  का  कार्ग  करता  है  ।
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 097.  प्रो०  के०बी०  भामस  :  क्या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  केरल  के  राशन  डीलर्स  एसोसिएशन  से  चोनी  और  मिट्टी  के  तेल  पर  दी  जाने
 बाली  आदत  बढ़ाने  सम्बन्धी  कोई  आग्रह  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 नागरिक  पूति  और  सार्वजनिक  बितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कमालुदबीन
 और  जो  केरल  रीटेल  राश्नन  डोलरस  एसोसिएशनਂ  ने  केरल  में  राशन

 विक्रेताओं  द्वारा  लेवो  चीनी  और  मिट॒टी  के  तेल  के  वितरण  के  लिए  दिए  जाने  वाले  कमीशन  की

 वृद्धि  हेतु  अभ्यावेदन  दिया  है  ।

 लेबी  चीनी  के  संबंध  केरल  के  लिए  विजेताओं  के  मार्जिन  1987  में  निक्‍्त
 किए  गए  थे  ।  माजिन  में  संशोधन  करने  संबंधी  केरल  सरकार  का  जो  ख्रात्  मंत्रालय
 में  प्राप्ल  हुआ  की  जांच  को  जा  रही  है  ।

 मिट्टी  के  तेल  के  संबंध  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्रालय  द्वारा  मठित  तेल  मत्म
 समीक्षा  सीमित  ने  उन्हें  सोॉंप  गए  विभिन्‍न  म्‌ददों  जिनमें  मिट॒टी  के  तेल  पर  विक्रेताओं  के
 कमीशन  का  मुददा  शामिल  हाल  ही  में  अपनी  सिफारिशें  प्रस्तुत  की  हैं  ।  उक्त  मंत्रालय  द्वारा
 उनकी  जांच  की  जा  रही  है  ।

 गरीओ  की  रखा  से  तीचे  रहने  बल  लोग

 1098.  .  भी  अशोक  आनस्दराब  देशमुख  :  क्या  योजना  और  कार्यक्रम  कार्यास्ववन  मंत्री

 यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 सातबों  घोजनावधि  के  राज्य-वार  कितने  लोग  गरीबी  की  रेखा  से  तीचे  रह
 रहे  और

 उनका  जीवन  स्तर  बेहतर  बनाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 योजना  और  कार्यक्रम  क्रियान्वयन  संत्रालय  के  राज्य  मस्त्री  एच  आर०  :

 घरेलू  उपभोक्‍ता  व्यय  संबंधी  राष्ट्रीय  प्रतिदर्श  सर्वेक्षण  आंकड़ों  के  दौर  के  आधार  पर  वर्ष

 1987-88  के  लिए  गरीबी  के  अनन्तिम  अनुमान  उपलब्ध  हैं  ।  वर्ष  में  गरीब  को  रेखा  से  नीचे  रह

 रहे  लोगों  की  अनुसानित  संख्या  237.67  मिलियन  है  ।  गरीबी  को  रेखा  से  नीचे  रह  रहे  लोगों
 की  राज्यवार  संख्या  संलग्न  विवरण  में  दी  मई  है  ।

 उद्योय  और  सेवाओं  आदि  के  जरिए  आय  और  रोजगार  सृजन  के  लिए
 विकासात्मक  प्रयासों  के  गरीबी  दूर  करने  के  लिए  विशेष  कार्यक्रम  क्रियान्वित  किए
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 जा  रहें  हैं  ।  इनमें  एकीकृत  ग्रामीण  विकास  कार्य  हर  रोजग।/र  योजना  तथा  अनूसूचिस
 जातियों  और  अनुसूचित  जन-जातियों  के  विकास  के  लिए

 कुछ  विशेष  कार्यक्रम  भी  शामिल  हैं  ।

 बियरਂ

 राष्यों  में  गरीबी  की  रेखा  से  नीजे  रह  रही  जनसंद्या  की  संद्या  और  प्रतिशश  (1987-68)  )

 क्रम  Fo  राज्य  एवं  संघ  राज्य  क्षेत्र  व्यक्तियों  की  संख्या  में  )

 1.  आन्भ्र  प्रदेश  195.70
 2.  असम  52.89

 3.  बिहार  न्द  336.54

 4.  गुजरात  73.25

 *  हरियाणा  18.15
 6.  हिमाचल  प्रदेश  4.52
 7.  जम्मू  व  कश्मीर  9.  79
 8.  कर्नाटक  136,46
 9.  केरल  48.98

 10.  मध्य  प्रदेश  224.97

 11.  महाराष्ट्र  214.10
 13.  उड़ीसा  135.12

 13.  पंजाब  13.88

 14.  राजस्थान  99.54

 15.  तमिलनाष  176.85

 16,  उत्तर  प्रदेश  448,  34

 पश्चिम  बंगाल  173.45  5

 छोटे  राज्य  तया  संघ  राज्य  क्षेत्र  14.2

 19.  अखिल  भारत  2376.7
 अजित न  ee  cee  .>-  ee  --+>-  ----  लि  चण  ा  पाए  नजज+  अचऑिजननना+

 विप्पणी  :  उपर्थकलत  अनमान  1973-74  की  कीमतों  पर  49.09%  प्रति  व्यक्त  प्रतिमाह  की

 गरीबी  रेखा  को  आधार  मातकर  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  प्रतिदित  प्रति  व्यक्ति  2400  कलोरी

 तथा  शहरो  क्षेत्रों  में  56.64  रु०  की  गरोबी  रेखा  को  आधार  मानकर  प्रति  व्यक्ति

 प्रतिमास  2100  कैलोरी  आवश्यकता  से  अनुरूप  तैयार  किए  जाते  हैं  ।

 2.  वर्ष  1987-88  के  लिए  गरीबी  रेखा  को  आधुनिक  बनाने  के  लिए  केल्लीय  सांसियकीय

 संगठन  सिजी  खपत  डिफ्लेटर  का  प्रमोग  किया  गया  है  ।

 3.  ये  परिकलन  घरेलू  उपभोक्ता  व्यय  के  राष्ट्रीय  प्रतिदर्श  सर्वेक्षण  आंकड़ों  के  दौर

 की  प्रारूप  रिपोर्ट  पर  आधारित  है  नं०  372  उपभोक्ता

 से  संबंधित  चौथे  पंचवर्षीय  सर्वेक्षण  को  ।
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 4.  गरीबी  रेखा  से  तीचे  रहते  वाले  लोगों  की  संख्या  का  संबंध्र  |  1988  की
 स्थिति  के  अनुसार  से  है  ।

 5.  राज्यवार  गरीबी  के  अनपातों  का  अनुमान  उसी  पद्धति  का  प्रयोग  करते  हुए  लगाया
 गया  है  जैसा  कि  सांतवीं  पंचवर्षीय  योजना  को  तैय।र  करने  के  समय  गया  था  तभी  से
 गरीबी  अनुमान  की  पद्धति  के  बारे  में  अनेक  म।मले  उठाए  गए  हैं  और  इन  मामलों  पर  एक

 विशेषज्ञ  दल  द्वारा  विचार  किया  जा  रहा  इसके  अध्यक्ष  डा  ०  डी०टी०  लक्कड़वाला  हैं  ।

 6.  यहां  पर  जो  अनुमान  प्रस्तुत  किए  गए  हैं  उनमें  विशेषज्ञ  दत  की  सिफारिशों  को  ध्यान

 में  रखते  हुए  संशोधन  किए  जाने  की  संभावना  है  ।

 ५
 भोपाल  गेस  इुर्घटना  के  पीड़ित  व्यक्तियों  को  अंतरिम  राहत

 1099  .  श्री  सुशील  चन््र  वर्मा  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  केद्धीय  सरकार  से  यह  अनुरोध  किया  है  कि  भोप[ल  गैस

 दुर्घटना  के  पीड़ित  शेष  एक  लाख  व्यक्तियों  में  वितरित  किए  जाने  हेतु  उसे  प्रति  वर्ष  24  करोड़
 रुपए  की  धनराशि  का  अतिरिक्त  आबंटन  किया  और

 यदि  तो  यह  अतिरिक्त  धनराशि  कब  तक  प्रदान  कर  दी  जाएगी  ?

 रसायन  ओर  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  चिन्ता  :  और

 मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  भोयाल  के  गम्भीर  रूप  से  प्रभावित  36  म्युनिसिपल  वार्डों  क ेलगभग  एक

 लाख  शेष  निवासियों  को  3  वर्षो  की  अवधि  तक  अन्तरिम  राहत  का  वितरण  करने  के  लिए  62

 करोड़  रुपए  की  अतिरिक्त  राशि  का  प्रावधान  करने  का  अनुरोध  किया  है  ।  इस  प्रस्ताव  पर  विचार

 किया  जा  रहा  है  ।

 बुनलूर  कागज  मिल  को  पुनः  खोलना

 1100,  श्री  कोडडोकुनील  सुरेश  :
 प्रो०  साबित्री  लक्ष्मणन  :

 कया  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पुतल्र  कागज  मिल  ने  भारतीय  औद्योगिक  ऋण  और  निवेश  निगम  और  वेनरा  वेंक
 को  कितनी  धनराशि  के  ऋण  का  भुगतान  करना

 क्या  पुनल्‌र  कागज  मिल के  प्रबन्ध  मंडल  ने  इस  मिल  को  पुनः  खोलने  हेतु  कोई
 प्रस्ताव  भेजा

 क्‍या  सरकार  ने  उस  कम्पनी  के  प्रावयक  नियमों  को  समाप्त  करने  के  लिए  पुनलर
 कागज  मिल  के  प्रत्न्ध  मंडल  अनुरोध  पर  विचार  किया  और
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  जें०  :  बताया  जाता  है  कि
 30-9-1987  से  मै  पुनलूर  पेपर  मिल्‍स  लि०  को  बैक  को  11.90  करोड़  रु०  को  धनराशि

 और  ब्याज  का  भगतान  करना  है  |  जहां  तक  भारतीय  औद्योगिक  ऋण  और  निवेश  निगम
 सी०  आई०  सी०  का  सम्बन्ध  ऐसा  समझा  जाता  है  कि  निगम  ने  कम्पनी  पर  3.60

 करोड़  रुपए  का  दावा  किया  है  ।

 बताया  जाता  है  कि  मँ०  पुनलूर  पेपर  मिल्स  लि०  ने  भारतीय  औद्योगिक  ऋण  और

 निवेश  निगम  को  पुनः  हेतु  एक  प्रस्ताव  भेजा  है  ।

 तथा  केंनरा  बैंक  ने  यह  सूचित  किया  है  कि  मै०  पुनलूर  पेपर  मिल्स  लि०  द्वारा
 प्रायक  नियम  वापस  लेने  हेतु  की  गई  याचना  न्यायालय  में  लम्बित  है  ।

 कोटा  में  कन्त्र  द्वारा  प्रायोजित  उद्योग

 1102.  श्री  दाऊ  दइयाल  जोशी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 राजस्थान  में  कोटा  क्षेत्र  में  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  उद्योगों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  पी०कं०  :  केन्द्रीय  सरकारी  क्षेत्र  का  केक्‍्ल  एक
 उद्यम  इन्स्ट्र  मेंटेशन  लिमिटेड  ही  जिसका  पंजीकृत  कार्यालय  राजस्थान  के  कोटा  क्षेत्र  में

 स्थित  है  ।

 राज्यों  में  खाद्य  तेलों  फे  बितरण  हेतु  मापदंड

 1103.  श्री  गोविन्दराबद  निकस  :'
 श्री  प्रकाश  बापू  बसंतराब  पाटिल  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कथा  करेंगे  कि  :

 राज्यों  को  खाद्य  तेलों  के  वितरण  हेतु  मापदंड  क्या

 क्या  महाराष्ट्र  में खाद्य  तेलों  की  कमो  है  और  महाराष्ट्र  को  अन्य  राज्यों  की  तुलना
 में  दिये  जाने  वाले  खाद्य  तेलों  की  प्रतिशतता  बहुत  कम

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  क्‍या  सरकार  का  राज्य  को  अधिक  बाद्य

 तेल  आवंटित  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 सागरिक  पूति  और  सार्वजनिक  जितरण  मंतासय  में  राज्य  संशी  कमालुहीम  :

 राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को आयातित  खाद्य  तेलों  आबंटन  का  देशीय  तेलों
 की  स्थानीय  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  की  यथार्यपरक  सरकार  के  पास  आयातित  खाद्य

 तेलों  की  उतलवत्न  इन्हें  उठाने  को  गति  इत्यादि  जैसी  बातों  का  ध्यान  में  रख  कर  किया
 जाता  है  ।

 -
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 महाराष्ट्र  सरकार  के  उक्त  राज्य  खाद्य  तेल  के  उत्पादन  और  आपूर्ति  के
 मामले  में  कमी  वाला  राज्य  चालू  तेल  वर्ष  1990-91  से  के  दौरान

 प्रहाराष्ट्र  राज्य  को  अखिल  भारतीय  आवंटन  का  लगभग  16%  हिस्सा  दिया  गया  जो  देश  में
 सर्वाधिक  है  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उछ्ता  ।

 कश्मीर  घाटी  से  आकाशवाणी  ओर  सलाचार  कक्ष  का  स्थानांतरण

 1104.  भो  राम  नाईक  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे
 किः

 क्‍या  आकाशवाणी  और  समाचार  कक्षों  को  बढ़ते  उम्रवाद  और  हिंसा  को  ध्यान  में
 रखते  हुए  कश्मीर  घाटी  से  स्थानान्तरित  कर  दिया  गया

 यदि  तो

 क्या  उक्त  स्थानान्तरण  के  कारण  पत्रकार  प्रस्थान  कर  गये  हैं  जिसस  जनसंचर  में
 रिक्तता  गई  और

 समाजार  कक्षों  को  पुनः  कश्मीर  घाटी  में  स्थानानतरित  करने  हेतु  कमा  कार्यबाही  की

 गई  है  ?

 सूरामा  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप-संत्री  गिरिजा  :  और

 दूरदशन  का  समाचार  कक्ष  दिनांक  5  1990  से  श्रीनगर  से  जम्मू  स्थानांतरित  किया  गया
 घाटों  की  घटनाओं  को  कवर  करने  के  लिए  दूरदर्शन  का  कैमरा  यूनिट  अभी  भी  श्रीनगर  में

 हो  इन  घटनाओं  को  जम्मू  के  समाचार  कक्ष  द्वारा  तैयार  किए  जाने  वाले  समाचार  बुलेटिनों
 में  इस्तेमाल  किया  जाता  रेडियो  केन्द्र  श्रोनगर  से  ही  कार्य  कर  रहा  जबकि  समाचार

 बुलेटिन  तैय।र  करने  को  व्यवस्था  दिनांक  6  1990  से  श्रीनगर  से  दिल्ली  स्थानांतरित  कर
 दी  गई  थी  ।

 नहीं  ।

 आकाशवाणी  की  प्रादेशिक  सम'चार  बलेटिन  तेयार  करने  की  व्यवस्था

 को  दिल्‍ली  से  श्रोनगर  और  दूरदशशन  के  समाचार  वक्ष  को  जम्मू  से  श्रीनगर  शिफ्ट  करने  का  कोई

 प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 बिहार  में  कृषि  आधारित  उश्योगों  की  स्थापमा

 1103.  .  शो  शक्ल  किशोर  राय  :  प्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  बिहार  में  सीतामड़ी  जिले  में  कृषि  पर  आधारित  कोई  बड़ा

 अजब  मध्यम  उधोग  स्थातति  करने  का

 बढ
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 क्या  सरकार  का  सीतामढ़ी  और  बिहार  के  सीमावर्ती  क्षेत्रों  में  कृषि  पर  आधारित
 डद्योगों  की  स्थायना  के  प्रयोजनार्थ  वहां  विशेषज्ञों  के दल  द्वारा  सर्वेक्षण  करने  के  बाद  ठोस  कदम
 डठाने  का  विचार  है  ;

 यदि  तो  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०जे०  :  से  सूचना  एकत्र
 की  जा  रही  है  और  सभा  एटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 उर्दू  में  लिसित  फिल्में

 1106.  श्री  सेयद  शाहब॒हीन  :  क्या  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  क्रृपा
 करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  वर्षवार  उर्दू  की  कितनी  फीचर  फिल्मों  का  निर्माण  किया

 इसो  अवधि  के  दौरान  हरियाणवी  आदि  क्षेत्रोय  भाषाओं  को
 फिल्में  जिनकी  सामान्यतया  हिन्दी  में  डबिग  की  जाती  सहित  कितनी  हिन्दीं  फिल्मों  का  निर्माण
 किया  और

 उर्दू  में  फीचर  फिल्‍मों  की  संख्या  में  गिरावट  के  क्या  कारण  हैं  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप-संत्री  गिरिजा  :  सरकार  के  पास

 डर्द  में  बनाई  गयो  फीचर  फिल्मों  की  संखझुया  के  बारे  में  कोई  सूचना  नहीं  है  क्योंकि  फीचर  फिल्मों
 का  निर्माण  मुख्य  रूप  से  निजी  क्षेत्र  मे ंहोता  पिछले  तीन  केल॑ंण्डर  वर्षो  में  केन्द्रीय
 फिल्म  प्रमाणन  बोइ  द्वारा  प्रमाणित  उर्दू  फिल्‍मों  की  संख्या  इस  प्रकार  है

 1988  oe  न  3
 1989  oe  oe  शून्य
 1990  oe  ०  oe  «  शन्य

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  हिन्दी  और  भोजपुरी  तथा  हरियाणवी  में
 प्रमाणित  सेलूलॉयड  फीचर  फिल्मों  की  संख्या  इस  प्रकार  है  :-

 198  1989  1990

 हिन्दी  182  176
 200

 200
 ह

 राजस्थानी  7  7  5

 भोजपुरी  8  10  5

 हरियाणवी  5  9  2

 उपर्यकत  में  से  कितनी  फिल्में  मूल  रूप  से  प्रादेशिक  भाषा  की  फिल्में  हैं  और  कौन  सी  कितनी  :
 हिन्दी  मे  डब  को  गयी  हैं  इसके  बारे  में  सूचना  संकलित  रूप  से  उपलब्ध  नहों
 372/L.  $.,91  -7  े
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 संस्कार  के  फस  ऐसी  कोई  सूचना  नहीं  हैं  क्योंकि  अधिकांश  फीचर  फिल्मों  का  निर्माण

 निजी  क्षेत्र  में  होता  है  ।

 राजस्थान  में  सरकारी  क्षेत्र  में  उपक्रम  स्थापित  करना

 1107.  थ्रीं  गुमान  मल  लोढा  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  द्वारा  सरकारी  क्षेत्र  के  अंतगंत  एक  बड़ा  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए
 किसी  विशेष  स्थान  का  चयन  करते  समय  किन  मानदण्डों  का  अनुपालन  किया  जाता

 क्या  इस  प्रयोजन  हेतु  कोई  नीति  निर्धास्ति  की  गई  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा
 क्या  और

 सरकार  द्वारा  पश्चिमो  राजस्थान  जो काफी  लम्बे  समय  से  सूखा  प्रभावित  क्षेत्र

 रहा  है  और  जहां  पर  खनिज  काफ़ी  मात्रा  में  उपलब्ध  सरकारी  क्षेत्र  का  उपक्रम  स्थापित  करने
 के  लिए  कोई  योजना  तैयार  न  करने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राक्य  मंत्री  पी०के०  :  से  समग्र  संतुलित
 क्षेक्रेीय  विकास  को  आवश्यकता  को  ध्यान  में  रखने  के  साथ-साथ  परियोजनाओं  की  तकनोकी-आथिक
 क्षमता  का  विचार  करते  हुए  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  स्थित  केन्द्रोय  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्यमों  में

 केन्द्रीय  पूंजी  निवेश  किया  जाता  है  ।

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  रोजगार  प्रदान  करना

 7108.  भरी  राजबीर  या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1988-89  तथा  1989-90  के  राज्यवार  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार
 कार्यक्रम  के  अंतगंत  रोजगार  उपलब्ध  कराने  के  लिए  राज्यवार  कितना-कितना  लक्ष्य  निर्धारित
 किया  गया  और

 इस  संबंध  में  प्राप्त  उपलब्धियों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 प्रमीण  विकास  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जी०  :  1988-89  के
 दोरान  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  3426.78  लाख  श्रम  दिनों  का  रोजगार

 सुजित  करने  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  था  ।  1989-90  के  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार
 कार्यक्रम  को  समाप्त  कर  दिया  गया  था  तथा  इसका  जवाहर  रोजगार  में  विलय  कर  दिया
 गया  था  ।  1988-89  के  दौरान  रोजगार  सूजन  के  लक्ष्यों  का  राज्यवार  व्यौरा  संलग्न  विवरण  में

 दिया  गया  है  ।

 (@)  1988-89  के  दौरान  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  रोजगार  के

 394  9.6  4  लाख  श्रम  दिनों  का  सृजन  किया  गया  राज्यवरर  ब्यौरा  संलम्न  विवरण  में  दिया
 गया  है  ।

 48:
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 विवरण

 खष्ट्रीय  प्रस्यीण  रोजगार  क्रार्सक्रम  (  1988-89) 9)

 ऋम  सं०  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  ____  रोजगार  सुजन  श्रम

 _  ee __  et  लक्ष्य  उपलब्धि  प्रतिशत  उपलब्धि

 3  2  3  4६  5
 1.  आन्ध्र  प्रदेश  342.55  340.19  99.31

 2,  अरूणाचल  प्रदेश  2.95  2.08  70.51

 3.  असम  55.05  45.47  82.60

 4...  बिहार  416.00  432.22  22  103.90

 5.  गोआ  2.70  2.14  79.26
 6.  गुजरात  133.60  136.38  102.08
 7.  हृश्याणा  23.05  24.76  107.42
 8.  हिमाचल  प्रदेश  18.40  23.99  130.38

 9.  जम्मू  व  कश्मीर  24.85  32.30  129.98

 10.  202.15  230.02  113.79

 11.  केश्ल  115.40  149.57  7  129.61

 12.  मध्य  प्रदेश  361.10  392.36  108.66  96
 महाराष्ट्र  24  4.16  258.52  105.88

 14.  मणिपुर  4.10  6.66  162.44  2.44
 मेघालय  4.20  2.26  54.29

 16.  मिजोरम  1.67  1.50  89.82
 17.  नागालैण्ड  2.90  4.56  157.24

 18,  उड़ीसा  190.05  181,26  95.37

 19.  पंजाब  21.65  22.8  8  104.71

 20.  राजस्थान  127.85  226.64  177.27

 21.  सिक्किम  2.80  3.76  134.29

 22.  तमिलनाडु  6314.20  442.  140.81

 23.  त्रिपुरा  9.70  13.67  140.93

 24.  उत्तर  प्रदेश  580.00  812.95  140.16

 25.  पश्चिम  बंगाल  215.70  152.00  70.47

 26,  अंडमान  व  निकोबार  1.75  2.03  116.00

 27.  चंडीगढ़  0.50  0.57  114.00

 28.  दादर  नगर  हवेली  1.55  1.55  100.00

 29.  दिल्‍ली  1.10  1.10  100.00

 30.  दमन  व  दीव  0.60  0.11  18.33  33

 लक्षद्वीप  1.40  1.29  92.14

 32.  पांडियरयी....य्य्यआ़्््््‌  290  242  83.45
 3426.78  3949.64  115.26
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 औरंगाबाद  में  कम-शक्ति  बाला  दूरदर्शन  ट्रांसपीटर

 1109.  श्री  राम  नरेश  वया  सुचना  और  प्रतारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  बिहार  में  औरंगाबाद  जिले  में  दूरदर्शन  प्रसारण  मौजूदा  दूरदर्शन  द्रांसमीटरों  से

 नहीं  पहुंच
 क्‍या  सरकार  का  औरंगाबाद  में  एक  कम-शक्ति  बाला  दूरदशेन  ट्रांसमीटर  स्थापित

 करने  का  विचार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  गिरिजा  :  बिहार  के
 औरंगाबाद  जिले  के  कुछ  भाग  पटना  में  कार्यरत  उच्च  शक्ति  (100  कि०वा०  )  दूरदर्शन  ट्रांसर्म:टर
 के  सेवा  क्षेत्र  के  किनारे  पर  पड़ते  हैं  ।

 और  जो  दूरदर्शन  की  वर्ष  1990-91  की  वापिक  योजना  के
 अंतर्गंत  बिहार  के  औरंगाबाद  जिले  में  अल्ट्रा  हाई  फ्रीक्बेंसी  बैंड  पर  संचालित  अत्प

 शक्ति  (300  टी०वी०  ट्रांसरीटर  स्थापित  करने  का  निर्णय  लिया  गया  इस  परियोजना
 के  लिए  निर्माताओं  को  उपकरणों  के  लिए  आर्डर  दे  दिया  गया  है  और  इस  ट्रांसमीटर  के  1992  »ेः

 उत्तराढ्  में  सेवा  के लिए  चालू  हो  जाने  की  उम्मीद

 यह  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होता  ।

 पश्चिम  अंगाल  सें  रिल  कनडों  को  स्थापना

 1110.  भी  सत्य  गोपाल  मिश्र  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  चालू  वर्ष  के  दौरान  पश्चिम  बंगाल  में  भिन्‍न-मिन्‍न  स्थानों  पर

 कलकत्ता  दूरदर्शन  के  नए  रिले  केन्द्र  स्थापित  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप-संत्रो  गिरिजा  :  और

 कुशियांग  में  कार्य रत  उच्च  शक्ति  दूरदर्शन  ट्रांसमीटर  के  सेवा  क्षेत्र  के  भीतर  क्षेवਂ

 एरिया  )  को  दूरदर्शन  सेवा  प्रदान  करने  के  प्रयोजन  से  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  पश्चिम  बंगाल  के

 टाइगर  दाजिलिंग  में  एक  दूरदर्शन  ट्रांसमीटर  लगाने  की  व्यवस्था  की  गई  हैं  ।

 समम्बित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  प्रदान  की  गई  धनराशि

 1111.  श्री  रास  पूजन  पटेल  :  क्या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  के  कुछ  विकास  खण्डों  में  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  योजना

 अंतर्गत  धनराशि  सीधे  ल!भाथियों  को  दी  जा  रही
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 यदि  तो  तत्मंबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है
 क्‍या  धनਂ  राशि  सीधे  प्राप्त  करने  से  लाभा्थी  अधिक  लाभान्वित  हो  रहे  और

 ग्रदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  उत्तमभाई  एज०  :

 कुछ  खणडों  में  समन्वित  ग्रानोण  विकास  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  क्रमे  समिति  को  समाप्त  कर  दिया  गया
 अब  इन  खण्डों  में  लाभाधियों  को  सीधे  ही  ऋण  और  सबसिडी  कुछ  शर्तों  पर  महेँया  कराई

 जा  सकती  है  ।

 मूल  रूप  से  नकद  भुगतान  योजना  को  1-4-1986  से  22  खण्डों  में  प्रायोगिक  आधार
 पर  आरम्भ  किया  गया  योजना  की  कार्य  प्रणाली  का  समीक्षा  करने  के  1-1-1990  से
 इसको  50  खण्डों  में  लागू  कर  दिया  गया  था  ।  1991  भारतीय  रिजवं  बैक  द्वारा
 नकद  भुगतान  योजना  के  अध्ययन  के  आधार  राज्य  सरकारों  को  मार्गदर्शिकाएं  जारी  की  गई
 थी  कि  जिला  स्तरोय  समन्वय  समिति  की  सिफारिशों  पर  नकद  भुगतान  के  लिए  प्रत्येक  जिले  में  कम
 से  कम  आधे  खण्डों  का  चयन  किया

 और  नकद  भुगतान  पद्धति  में  बिचौलियों  को  लाभार्थी  को  ऋण
 और  सबसिदी  के  पूर्ण  लाभ  प्राप्स  लभार्भी  को  अपनी  पसन्द  को  परिसम्पत्तियां  खर्र।दने  को

 संतुष्टि  होने  और  विलम्ब  को  दूर  करने  जैसे  कुछ  लाभ  हैं  ।  योजना  के  प्रत्येक  पहलू  को  देखते

 हुए  सरकार  का  यह  मत  है  क्रि  यदि  आवश्यक  सुरक्षात्मक  उपाय  किए  जाएं  तो  नकद  भुगतान  पद्धति
 अधिक्र  लाभदायक  है  ।

 बेशानिक  और  औद्योगिक  अनुसंधाम  परिषद्‌  बनाम  के०जी०  चट्ट  बाद

 1112.  श्री  मदन  लाल  खराना  :  कया  प्रधाम  संद्ी  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उच्चतम  न्यायालय  ने  वैज्ञानिक  और  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद्‌  बन;म  के०
 जो०  भट्ट  वाद  में  प्रोन्नति  के  अधिकार  को  वैध  ठहराया  और

 यदि  तो  उसे  लागू  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तया  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मार्गरेट  :

 केन्द्रीय  प्रशासनिक  बंगलूर  द्वारा  श्री  के०  जी०  भट्ट  को  स्वीकृत

 अनुतोष  कि  उनके  संबंध  में  सी०एस०आई०आर०  की  पू्ंबर्ती  उपयिधि  71

 (1)  के  अन्तगंत  सभी  अनुवर्ती  फायदों  सहित  प्रोन्नति  के  लिए  विचार  किया  को  उच्चतम

 न्यायालय  ने  वैध  ठहराया  ।

 )  केन्द्रीय  प्रशासनिक  अधिकरण  के  निर्णय  के  कार्यान्वयन  को  सुगम  बनाने  के  लि
 सी  ०एस०आई०आर०  के  केन्द्रीय  खाद्य  प्रौद्योगिकी  अनुसंधान  संस्थान  ने  श्री  के०जी  ०एस०  भट्ट  से

 कुठ  प्रशासनिक  औपचारिकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  अनुरोध  किया  जिसे  उन्होंने  पूरा  नहीं
 किया  ।  इसके  बदले  उन्होंने  ऊपर  लिखित  केन्द्रीय  प्रशसनिक  अधिकरण  के  निर्णय  के  तथाकथित
 गैर-कार्यान्‍वयन  के  लिए  कें:सद्रोय  प्रशासनिक  बंगलूर  में  अवमानना  बाचिका  दाभर
 परिणामस्वरूप  मामला  पुनः  न्यायाधीन
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 संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  लिए  मुद्रणालय

 1113.  ..  भ्री  मृत्युंशय  लायक  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  संघ  लोक  सेवा  आमोग  के  लिए  एक  मुद्रणालय  स्थापित  करने  का

 वित्ञार  है  ताकि  आयोग  द्वारा  ली  जाने  बाली  परीक्षाओं  के  प्रश्न  पन्नों  को  गोपनीयता  बरकरार

 रखी  जा  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मार्गरेट  :

 तथा  संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  लिए  मुद्रणालय  स्थापित  करने  का  कोई
 भी  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 यात्रीकारों  के  घटकों/पु्जों  का  आयात

 1114.  भरी  शोभनाव्रीश्बर  राव  बाइड  :  क्या  प्रधांन  संत्री  यह  बताने  की  करेंगे
 किः

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  यात्री  कारों  जैसे  मारूति  के फिट  118  एन०ई०  स्टैंड
 2000  घटकों/पुर्>ों  के  आयात  पर  वर्षबार  और  प्रत्येक  पर  कितनी  विदेशी

 मुद्रा  व्यय  की  और

 इसी  अवधि  के  दौरान  उक्त  प्रकार  की  यावीकारों  के  निर्यात  से  यदि  विदेशी  मुद्रा
 अजित  की  गई  है  तो  कितनो  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  ले०  :  पिछले  तीन  वर्षों  के
 दौरान  स्टैण्डई  2000  यात्री  कार  का  उत्पादन  नहीं  हुआ  निर्माताओं  से  प्राप्त  सूचना  के

 अनुसार  अन्य  माडलों  के  ब्यौरे  इस  प्रकार  हैं  :--

 रुपयों

 माडल  1988-89  89-90  90-91

 प्रीमियर  पदम्िनो  35.34  88.29  55.33

 प्रीमिमर  118  एन०ई०७  1097.79  1087.70  474.01

 मारूति  व्हीकल्स  16259  17199  17114
 _  जीकलमभ;/६ल३३३_.३.३++.तस्‍न्‍..ह._.नतह3>त8तननहनहक्‍ल_.क्‍क्‍.क्‍0ह8ह3.-..........
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 अनकण++  nee

 अजित  विदेश्षी  मुद्रा  के  ब्यौरे  इस  प्रकार  हैं  :--

 माडल  1988-89...
 89-90...

 90-91

 प्रीमियर  पदर्मिनी  8.40...  10.80
 ....

 13.18

 प्रीमियर  118  एन०ई०  31  51  53

 ०)
 मारूति  व्हीकल्सਂ  1378  3989  7291

 गये  निर्यात  और  बि०्मु०
 में  जमा  राशि

 कुकवेश्बर  में  दूरदर्शन  ट्रांसमोटर

 1115.  .  डए०  लक्ष्मी  नारायण  फण्छय  :  क्‍या  सूछना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  को

 क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  मध्य  प्रदेश  के  मन्दसोर  जिले  में  मानसा  तहसोल  के

 कुकदेश्बर  स्थान  में  दूरदर्शन  ट्रांसमीटर  लगाने  का  और

 यदि  तो  यह  कब  तक  लगा  दिया  जायेगा  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  गिरिजञा  :

 ट्रांसमीटर  को  1992  के  उत्तराष्ध  में  स्थापित  जाने  ओर  सेवा  के  लिए  चालू
 किए  जाने  का  कायंत्रम

 राष्ट्रपति  तथा  प्रंधान  मंत्री  के  साथ  बोरे  पर  जाने  के  लिये  पत्रकारों  का  चयल

 1116.  श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :

 डा०  लक्ष्मी  नारायण  पाण्डेय  :

 क्या  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृत्रा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उनके  मंत्रालय  के  पास  उन  समाचार  पत्रों  की  कोई  सूची  है  जिनके  सम्पादकों
 को  राष्ट्रपति  तथा  प्रधान  मंत्री  के  सरकारी  दौरों  पर  संबंधित  समाचार  पत्र  का  प्रतिनिधित्व  करने  भेः

 लिये  पत्रकार  नामजद  करने  को  कहा  जाता

 ग्रदि  तो  तत्मबंधी  ब्यौरा  क्या

 किसी  समाचार  पत्र  होने  का  प्रतिनिश्चित्व  करने  वाले  पत्रकारों  को  छोड़कर  अन्य

 पश्चकारों  के  अयन  करने  के  क्‍या  मानदंड  और
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 (४)  गत  तीन  वर्षों  से  प्रत्येक  वर्ष  के दौरान  और  चाल  वर्ष  में  इस,प्रकार  चुने  गये  पत्चकारों
 के  नाम  कया  हैं  ?

 .  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  गिरिणा  :  नहीं  ।

 यह  सवाल  पंदा  ही  नहीं  होता  ।

 संबंधित  पत्रकार  की  प्रतिष्ठा  तथा  प्रर्यात  समाचार  पत्र  में  संवाददाता  के  रूप
 में  उसका  पूर्व  अनुभव  ।

 भारत  के  राष्ट्रपति  के  विदेश  दौरे  में  उनके  साथ  केवल  सरकारी  माध्यम  एजेंसियों  के

 प्रतिनित्रि  जाते  रहें  किसी  समाचारपत्र  का  प्रतिनिश्वित्व  करने  वाले  पतन्नकारों  से  इतर  जो

 पत्रकार  इस  अरवधत्रि  में  प्रत्रान  मंत्री  के साथ  विदेश  दौरे  पर  गये  थे  उनकी  सूची  संलग्न  बिवरण  में

 विवरण

 गत  तोन  वर्षों  और  चालू  वर्ध  के  दोराम  प्रधानमंत्री  के  बिवेश  दोरों  में  उसके  लाथ  गए  उन
 पत्रकारों  को  सूचो  जो  किसी  समाथारपत्र  के  प्रतिमिधि  नहीं  ण॑

 जापान  और  वियतनाम  (14-16  1988)
 1.  श्री  प्रणव  मुखर्जी--फोटोपत्रकार

 संयुबतराष्ट्र  अमेरिका  और  हंगरी  (4-12  1988)
 1.  श्री  राजीव  देसाई--स्वतन्त्र

 खोन  (19-23  1988)  8)
 श्री  रंजन  गृप्ता--स्वतन्त्र  स्तम्भ  नई  दिल्‍ली

 सोवियत  संघ  और  पाकिस्तान  (12-17  1989)
 1.  राजीब  देसाई--स्वतन्त्र  पत्रकार

 यूगोसल/'विया  (3-7  1989)
 1.  श्री  रंजन  गुप्ता--स्वतन्त्र  पत्रकार

 नामोदिया  (19-22  1990)
 1.  श्री  प्रेम  शंकर  झ्ा--कामसे

 2.  श्रा  हरिशरण  छाबड़ा--कामस

 मास्को  (23-26  1990)
 1.  श्रों  इन्दर  मह्होत्रा--स्तम्भ  लेखक  ।

 अलिराजपुर  में  जी०  डिस्क  की  स्थापना

 1117.  .  श्री  दिलोप  सिह  शूरिया  :  क्‍या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
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 )  क्‍या  आदिवासी  क्षेत्रों  के  लोगों  में  जागरूकता  पैदा  करने  एवं  उन्हें  शिक्षित  करने  हेतु
 इन  क्षेत्रों  में  दरसंचार  तथा  दूरदर्शन  सुविधाओं  का  तेजी  से  विस्तार  करने  के  लिए  कोई  नोति

 तेयार  की  गई  और

 यदि  तो  मध्य  प्रदेश  के  झबुआ  जिले  में  अलीराजपुर  में  एक  वी०  डिस्कਂ
 कब  तक  स्थापित  किया  जाएगा  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  गिरिजा  :  सरकार  का

 यह  सतत  प्रयास  रहता  है  कि  वित्तीय  साधनों  के  कठिनाईयों  के  देश  के  आदिवासी  क्षेत्रों  में

 दुरमंचार  और  दूरदर्शन  सुविधाओं  के  विस्तार  को  उचित  प्राथमिकता  दी  जाए  ।

 यद्यपि  झबुआ  में  एक  अल्प  शक्ति  (100  टी०  वी०  द्रांसमीटर  पहले  से  हो
 कार  कर  रहा  है  तवरायि  अनोराजपुर  में  ऐसी  सुविधा  स्थापित  करना  इस  प्रयोजन  के  लिए  उपलब्ध
 साश्ननों  पर  निर्भर  करता  है  ।

 छोटा  नागपुर  और  संथाल  परगना  के  गांवों  के  लिए  वृरदर्शन  प्रसारण

 1118.  श्री  कड़िया  मुण्डा  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्रो  यह  बताने  को  हृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  का  विचार  बिहार  के  छोटानागपुूर  और  संथाल  परणना  के  सभी
 गांबों  को  दूरदर्शन  प्रसारण  सुविधाएं  प्रदान  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 सुचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  गिरिजा  :  और
 ग्रद्मपि  बिह/र  के  छोटा  नागपुर  और  संथाल  परणता  जिलों  में  दो  उच्च  शवित  तथा  सात  अल्प  शक्ति

 दूरदर्शन  ट्रांससीटर  और  एक  दूरदर्शन  ट्रांसोजर  पहले  से  ही  कार्य  कर  रहें  सातवी
 ग्रोजना  से  आगे  लाई  गई  स्कीम  के  रूप  में  छोटा  नागपुर  मण्डल  के  डाल्डनगंज  के  मौजूदा  1  कि०
 वा०  ट्रांसमीटर  की  शक्ति  को  बढ़ा  कर  10  कि०वा०  करने  की  एक  स्कीम  चल  रही  इस
 मण्डल  में  हजारीबाग  और  लोहारदगा  में  एक-एक  अतिरिक्त  अल्प  शक्ति  दूरदर्शन  ट्रांसमीटर
 स्थापित  करने  भो  निर्णय  ले  लिया  गया  इन  ट्रांसमीटरों  की  स्थापना  से  संबंधित  कबरेज  क्षेत्रों

 के  भोतर  आने  वाली  ग्रामोण  एवं  शहरी  जनता  को  लाभ  होगा  ।  क्षेत्र  में  दूरदर्शन  सेवा  का  और
 इस  प्रयोजन  के  लिए  उपलब्ध  संसाधनों  पर  निर्भर  करेंगा  ।

 मेघालय  को  आवंटित  गेहूं  की  मात्रा

 1119.  श्री  पीटर  जी  सरबनिआंग  :  क्या  खाद्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1991  से  जून  1991  तक  मेघालय  को  राज्य  ही  में  पिसाई  के  लिए  कुल
 कितना  गेहूं  दिया  और

 शक्ित  मिलों  के  नाम  क्‍या  है  तथा  वे  किन-किन  स्थानों  पर  स्थित  हैं  और  पिसाई  के

 लिए  इस  तरह  आवंटित  किए  गेहूं  को  कितनी-कितनी  मात्रा  प्रत्येक  मिल  को  दी  गई  ?

 3721..5./91  8
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 खात्य  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  तरुण  और  सावंजनिक  वितरण

 प्रणाली  के  जरिए  वितरित  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  केन्द्रीय  पूल  से  गेहूं  का  आबंटन  किया

 जाता  मेघालय  को  1991  से  प्रति  मास  2,500  मोटरी  टन  की  दर  से  गेहूं  आबंटित

 किया  जा  रहा

 रोलर  फ्लेर  मिबों  द्वारा  पिसाई  करने  के  लिए  राज्यो  को  गेहं  का  कोई  आबंटन  नहीं  किया
 जाता  1986  में  रोलर  फ्लोर  मिलिग  उद्योग  पर  लगे  नियंत्रण  को  हटा  लेने  के  बाद  रोलर
 फ्लोर  मिलों  से  यह  अपेक्षा  को  गई  है  कि  वे  गेहूं  की  खरीदारी  करने  के  लिए  अपने  आप  व्यवस्था
 करें  |  चुंकि  मिलों  को  गेहूं  का  कोई  आबंटन  नहीं  किया  जा  रहा  इसलिए  खाद्य  मंत्रालय  में
 मिलों  के  नामों  और  स्थानों  जैसे  कोई  विवरण  नहीं  रख  जाते  हैं  ।

 सेशनल  फटिलाइजर्स  लिमिटेड  को  उत्पादन  क्षमता

 1120.  श्री  दिग्विजय  सिह  :  क्‍या  प्रधान  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नेशनज़  फर्टिलाइजर्स  लिमिटेड  का  विचार  मध्य  प्रदेश  के  विजयपुर  स्थित  गैस
 पर  आधारित  उर्वरक  संयंत्र  की  क्षमता  दुगनी  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधो  ब्यौरा  क्या  है और  परियोजना  को  स्वीकृति  देने  में  विलम्ब
 के  क्या  कारण  और

 इस  संयंत्र  की  क्षमता  दुगनो  करने  में  कितना  पूजी  निवेश  किए  जाने  की  सम्भावना

 है  और  उसमें  कितनी  विदेशी  मुद्रा  शामिल  होगी  ?

 रसावन  और  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चिस्ता  :  हां  ।

 और  परियोजना  के  ब्यौरे  नीचे  दिए  गए  हैं  :--

 (1)  अतिरिक्त  उत्पादन  क्षमता  1350  टन  प्रतिदिन
 टन  प्रतिदिन  यूरिया  ।

 (2)  अनुमानित  परियोजना  लागत  रू०  694.56  करोड़

 (3)  संभावित्  विदेशी  मुद्राव्यय  रू०  290.80  करोड़

 (4)  फीड  स्टाक  प्राकृतिक  गस

 विलम्ब  का  कारण  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  को  अंतिम  रूप  न  दिया  जाना  है  ।

 खाटा  अम्या  के  सहकारी  चोनी  कारखाने  के  स्थल  में  परिवर्तन

 1121.  थरौ  रतिलाल  कालीदास  वर्मा  :  क्या  खाद्य  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 किः
 कया  गुजरात  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  प्रस्तावित  चीनों  कारखाने  में  स्थल  को

 खाटा  अम्बा  से  बदल  कर  सदकपुर  करते  का  निवेदत  किया  और
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 यदि  तो  इस  संबंध  में  अभी  तक  क्‍या  कार्य  वाही  की  है  ?

 खाद्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तरुण  :  और  गुजरात  सरकार  ने
 क्ेद्ध  सरकार  से  में>०  कावेरी  विभाग  सहकारी  खांड  उद्योग  मंडली  के  स्थल  को  ख्वाटा  अम्बा
 से  बदलकर  ता०  जिला  बलसाड  करने  का  अनुरोध  किया  गुजरात  उच्च
 न्यायालथ  ने  मुख्य  निदेशक  को  इस  मामले  में  अंतिम  निर्णय  लेने  पर  प्रतिबंध  लगा
 दिया  है  ।

 धुबरी  टी०बो०  रिले  कन्र  का  का्यकरण

 1122.  भ्री  नुरूल  इस्लाम  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  ः

 क्या  धुबरी  टी०वी०  रिले  केन्द्र  लगाए  जाने  के  समय  से  ही  ठीक  प्रकार  कार्य  नहीं
 कर  रहा

 ह

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 दस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  करने  का  विचार  है  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  गिरिजा  जी  नहीं  ।

 ऐसा  बताया  जैता  है  कि  धुवरी  में  काथरत  अल्प  शक्ति  (100  दूरदर्शन  ट्रांसमीटर
 टीक  तरह  से  कार्य  कर  रहा  है  और  स्थानीय  भूभागीय  स्थिति  को  देखते  हुए  कंबरेज  क्षेत्र  में  उसकी
 सेवा  संतोषजनक  है  ।

 और  ये  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होते  ।

 शीरे  का  सूल्य  निश्चित  करना

 1123.  श्री  एम०  बागा  रेड्डी  :  क्या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  शीरे  का  मूल्य  निश्चित  कर  दिया

 यदि  तो  तत्संबंध्रों  ब्यौरा  क्या  है  तथा  अगर  शीरे  के  मूल्यों  में  वृद्धि  नहीं  हुई  तो
 क्या  इसके  कारग  चोनो  उद्योग  और  गन्‍्ता  उत्पादकों  को  घाटा  हो  रहा

 क्‍या  सरकार  शीरे  के  मूल्यों  में  वृद्धि  कर  मूल्य  ढांचे  को  तक॑  संगत  बताने  पर  विचार
 कर  रही  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रसायन  ओर  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चिरता  :  हां  ।

 से  इस  समय  चीनी  कारखानों  में  उत्पादित  शीरे  का  निर्धारिसल  अधिकतम
 विक्रय  मूल्य  7.20  रु०  से  लेकर  12.00  रु०  प्रति  100  किलोग्राम  जो  ग्रेड  पर  निर्भर  करता

 संगत  तकतीकी  आर्थिक  वातों  को  देखते  हुए  समय-समय  पर  इन  मूल्यों  की  पुनरीक्षा  की
 जाती  है  ।  फिर  भो  चंकि  गीरा  एक  उप-उत्पाद  इसलिए  चीनी  उद्योग  की  अर्थव्यवस्था  पर
 इंसके  मूल्य  का  कोई  विशेष  प्रभाव  नहीं  पड़ता  है  ।
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 कंन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  में  प्रतिनियुक्ति  पर  पुलिस  अधिकारी

 1124.  .  श्री  राम  लखन  सिंह  यादव  :  क्‍या  प्रधान  संत्री  यहूं  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बहुत  से  पुलिस  अधिकारी  प्रतिनियुक्ति  की  अवधि  समाप्त  होने  के  बाद  भी
 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  में  कार्य  कर  रहे

 यदि  तो  ऐसे  अधिकारी  कितने  हैं  और  उनके  कार्य  करते  रहने  के  क्या  कारण
 और

 ऐसे  अधिकारियों  को  उनके  मूल  विभागों  में  वापस  भेजने  के  लिए  कया  का्यबाही
 की  गई  है  ?  1

 ...  लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सागंरेट  :
 से  जी  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  में  128  पुलिस  कर्मी  (2  पुलिस

 9  पुलिस  एक  2  114  संगत  भर्ती  नियमावली
 के  अधीन  यथानिर्धारित  प्रतिनियुक्ति  की  सामान्य  अवधि  के  समाप्त  होने  के  बाद  भी  कार्य  कर

 रहे  हैं  ।  ये  अधिकारी  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  में  लोक  हित  में  तथा  उपयुक्त  प्रतिस्थायथकों  की  कर्मी  के
 कारण  रोके  गए  उपयुक्त  एवजी  की  खोज  के  लिए  लगातार  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  किन्‍्तु  जब
 तक  वे  उपलब्ध  नहीं  होते  हैं  तब  तक  प्रतिनियुक्ति  पर  आए  ऐसे  व्यक्तियों  को  वापस  भेजना  हमेशा
 सम्भव  नहीं  होता  ।  इसलिए  सामान्य  अवधि  के  बाद  और  आगे  समय  वृद्धि  की  मांग  की  गई  है  ।

 गढ़वाल  उत्तर  प्रवेश  में  टी०बी०  रिले  करद्र/टावर

 1125,  भ्री  भुवन  चन्द्र  खंडरी  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  11  1५90  के
 अतारांकित  प्रश्त  संख्या  8244  के  संदर्भ  में  दिए  गए  उत्तर  के  बारे  में  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  के  गढ़वाल  डिवीजन  में  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  किन-किन  स्थानों

 पर  टी०बी०  रिले  केन्द्र/टावर,  स्थापित  किए  गए  तथा  बर्ष  1991-92,  1992-93  और  1993-94
 के  दौरान  किन-किन  स्थानों  पर  स्थापित  किए

 इसके  लिए  कितना  परिव्यय  निर्धारित  किया  गया

 क्‍या  उत्तर  प्रदेश  के  पौड़ी  गढ़वाल  जिले  के  खेड़ाखाल  तामक  स्थान  में  एक  टी०बी ०
 द्रांसमीटर  स्थापित  करने  की  भी  योजना  और

 यदि  तो  इसे  कब  तक  स्थापित  किया  जाएगा  ?

 धूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप-संत्री  गिरिजा  पिछले  तीन

 वर्षों  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  के  गढ़वाल  मण्डल  में  भटियारी  और  उत्त  रकाशी  में  एक-7कः  अर्थात्‌

 कुल  2  अति  अल्प  शक्ति  टी०्वी०  न्‍यू  टिहरी  और  श्रीनगर  में  एक-एक  अर्थात्‌  कुल
 ट्रांसपोजर  स्थापित  किए  गए  चालू  वित्त  वर्ष  (1991-92)  के  दौरान  इस  मण्डल  में

 मसूरी  में  एक  और  टी०वी०  ट्रांसोजर  सेवा  के  लिए  चालू  किए  जाने  का  लक्ष्य  इस
 क्षेत्र  में
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 दूरदर्शन  सवा  का  आगे  और  विस्तार  करना  इस  प्रयोजन  के  लिए  पर्याप्त  विज्लोय  संसाधनों  की
 उपलब्धता  पर  निर्भर

 मसूरी  में  टी०वी  ट्रांसपोजर  को  स्थापना  के  लिए  अनुमोदित  पूंजी  लागत  30.85
 लाख  रुपये  है  ।

 नहीं  ।

 यह  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होता  ।

 1126,  भ्री  दसाब्रेय  बंडाह  :  का  सूजना  ओर  प्रवारण  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा

 आन्ध्र  प्ररश  में  जिला-बार  कितने  प्रतिशत  लोग  दूरदर्शन  प्रसारण  से  लाभान्वित
 होते

 आन्ध्र  प्रदेश  में  किल-किन  स्थानों  पर  टी०बी०  ट्रांससमीटदर  स्थापित  किए  गए  हैं  और
 किये  जाने  हैं  तथा  उनकी  क्षम्रता  कितनी-कितनी  हैं/होंगी

 क्या  कम  क्षमता  के  कोई  ट्रांसमीटर  बदले  गए  हैं  अथवा  बदलने  का  विचार
 और

 (७)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  गिरिज्ञा  अपेक्षित
 ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 से  इस  समय  आनध्न  प्रदेश  में  विजयवाड़ा  तथा  विशाल  पत्तनम
 में  एक-एक  अर्थात्‌  कुल  तीन  उच्च  शक्ति  (10  टी०बी०  अनन्तपुर  में  एक
 उच्च  शक्ति  (1

 महवूव

 नानदयाल  और  गूटाकल  में  एक-एक  अर्थात्‌  कुल  25  अल्पशक्ति  (100  ट्रांवमीटर
 तथा  विशाखापत्तनम  और  विजयवाड़ा  में  एक-एक  अर्थात्‌  कुल  दो  ट्रांसपोजर  (10%  2
 का  कर  रहे  हैं  ।  यद्यपि  1984  में  विशाखायत्तनम  तथा  अनन्तपुर  में  स्थारित  अत्यशक्ति

 (100  टी०बी०  ट्रांसमीटरों  के  स्थान  पर  क्रमशः  10  किलॉवाट  तथा  1  किलोबाट  के

 ट्रांसमीटर  लगा  दिए  गए  हैं  तथापि  अनन्तपुर  में  ।  किलोबाट  ट्रांसमीटर  की  शक्ति  बढ़ालर  10

 किलोबाट  करने  तथा  तिरुपति  में  अल्प्भक्सि  100  वाट  ट्रांससमीटर  को  10  किलोबाट  ट्रांसमीटर  से

 घदलने  की  योजनाओं  पर  कार्य  चल  रहा  इसके  आन्ध्र  प्रदेश  में

 भीमवराम  में  एक-एक  अर्थात्‌  कुल  तीन  अल्प  शक्ति  (300  टी०बी०  ट्रांसमीटर  तथा  कुप्पम
 में  100  वाट  का  अल्प  शक्ित  ट्रांसमीटर  स्थापित  करने  का  भो  कार्यक्रम
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 विवरण
 आंध्र  प्रदेश  में  जिनावार  जनसंसुया  को  दुष्टि  से  दूरदर्शन  कवरेज

 जिला  कवर  की  गई  जनसंख्या  का  अनमानित  प्रतिशत

 1.  श्रीकाकुलम  48
 2.  विजयनगरम  95
 3...  विशाखापत्तनम  99
 4.  पूं  गोदाबरी  78
 5.  पश्चिम  गोदाबरी  99
 6.  कृष्णा  99
 7.  गूंटूर  98
 8.  प्रकाशम  27
 ७.  नेल्लोर  46

 10.  चित्तूर  66

 11.  गुडप्पा  34
 12.  अनन्तपुर  31
 13.  कुरनूल  29

 14.  महबूब  नगर  56

 15...  रंगारेडी  99

 16.  हैदराबाद  99

 17.  मेडक  99

 18.  निजामाबाद  61

 19.  आदिलाबाद  28

 20.  करीम  नगर  38
 21.  वारंगल  45
 22.  खम्मम  57

 23.  नालगोंडा  99

 उपर्यक्त  आंकड़े  स्थानीय  भूभागीय  स्थितियों  के  अधीन  हैं  और  इनमें  किनारे  के  क्षेत्रों  की

 जनसब्या  कवरेज  भी  शामिल  हैं  जहां  अभिग्नहण  के  लिए  ऊंचे  हा  गेन  एंटीना/बस्टरों  आदि  की
 अपेक्षा  होती  है  ।

 कम्प्यूटर  संचार  नेटबर्क  प्रणाली

 1127.  डा०  पी०  बल्लल  वेल्मास  :  क्‍या  योजना  तथा  कार्यक्रम  कार्यास्थयन  मंत्री  यह्‌
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रव्यापो  कम्प्यूटर  संचार  प्रणाली  कब  तक  पूरी  हो
 भू-स्थित  स्टेशनों  और  कम्प्यूटरों  की  सभी  जिलों  में  स्थायना  कब  तक  हो
 क्‍या  तमिलनाडु  में  रिलीफ  मैनेजमेंट  सिस्टमਂ  राहत  नियंत्रण

 ०एस  ०)  की  स्थापना  करने  का  कोई  प्रस्ताव  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या
 और
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 क्‍या  आपदा  राहत  प्रणालोਂ  विकसित  की  जा  रही  यदि  तो
 तत्संबंधो  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 ..  योजना  तथा  कार्यक्रम  क्रिन्याबयन  मंत्रालय  के  राज्यमंत्री  एच्र०आर०  :

 योजना  आयोग  के  अशध्रीन  राष्ट्रीय  सूचना  विज्ञान  केख्द्र  रा  एन०  आई०  सी०  एन०  ई०  टी०

 नामक  राष्ट्रव्यापी  कम्प्यूटर  संचार  प्रणाली  को  पहले  ही  जिला  स्तर  तक  पूरा  कर  लिया
 गया  है  ।

 देश  के  450  जिलों  में  पहले  ही  उपग्रह  भूमि  स्टेणनों  और  कम्प्यूटरों  को  स्थापना  की

 जा  चुकी  है  ।

 जी  राष्ट्रीय  सूचना  विज्ञान  केन्द्र  ने  1989  में  तमिलताड़्‌  के  जिलों  में  सूखा  राहत
 नियंत्रण  प्रणाली  से  संबद्ध  प्रायोगिक  आधार  १र  एक  प्रयोग  किया  1992-93  तक  एक

 नियमित  सूखा  एवं  बाढ़  राहत  प्रबंध  प्रणाली  को  कार्यान्वित  किये  जाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 जी  एन०  आई०  सी०  एन०  ई०  टी०  से  संबद्ध  राहुत  नियंत्रण  के  राष्ट्रीय  स्तर  के

 समन्वय  के  लिए  भुवनेश्वर  में  राष्ट्रीय  सूचना  विज्ञान  वेनद्र  के  क्षेत्रीय  केन्द्र  में एक  प्राकृतिक  आपदा  राहत
 नियंत्रण  प्रणाली  सी०  एम०  आर०  यूनिट  की  स्थायना  की  जा  चुकी  ब्यौरे  निम्त

 प्रकार  हैं  :--

 (i)  एन०  आई०  सो०  एन०  ई०  टी०  का  उपयोग  करते  हुए  राष्ट्रीय  सूचना  विज्ञान  केन्द्र

 आई०  सी०  )  हारा  प्राकृतिक  आपदा  राहत  नियंत्रण  प्रणाली  सो०  आर

 एम०  एस०  )  की  स्थापना  की  जा  रही  है  ।

 (ii)  मल  जिस  पर  एन०  आई०  सी०  एन०  ई०  टी०  से  संबंधित  एन०  सी०
 आर०  एम०  एस०  का  विकास  किया  जा  रहा  राष्ट्रीय  सूचना  विज्ञान  केरस्र

 आई०  द्वारा  विकसित  डिस्ट्रीब्यूटिड  डेटा  बेस  मैनेजमेंट  सिस्टम  डी०  बी०७

 एम०  का  उपयोग  करता  है  ।

 (1)  राहत  के  प्रबंध  के  लिए  एन०  आर०  एम०  एस  का  प्रयोग  न  केवल  सूखा  तथा

 नियमित  बाढ़  ज॑ंसे  धीमो  गसि  के  प्रारम्भिक  जोखिमों  बल्कि  क्षणिक  वाढ़  जैसे  तोमर

 गति  के  प्रारम्भिक  जोखिमों  के  लिए  भी  किया  जा  सकता  है  ।

 (iv)  जोखिम  पूर्व  और  जोखिम  के  दौरान  तथा  जोखिम  बाद  ॥  लिए  एन०  सी०  आर०

 एम०  एस०  का  प्रयोग  किया  जा  सकता  है  ।
 हि

 बिहार  में  फल  और  सब्जो  पर  आधारित  उद्योग

 1128.  श्री  छंदी  पासवान  :

 श्री  राम  लखन  सिह  यादव  :

 मोहम्मद  अली  अशरफ  फातमी  :

 क्या  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  *

 क्या  सरकार  का  विचार  बिहार  में  लीची  और
 टमाटर  पर  प्रसंस्करण  उद्योग  स्थापित  करने  का

 यदि  तो  सरकार  की  इस  संबंध  में  रूप  रेखा  और  योजनाएं  क्या  हैं  ;  और  |
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 यदि  तो  फल  और  सब्जी  १र  आधारित  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  बिगत
 क्या  कार्रवाही  की  गई  और  बिहार  में  चाल  योजनाओं  के  नाम  क्या  हैं  ?

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  गिरिधर  :  और
 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  का  फलों  और  सब्जियों  के  प्रसस्करण  के  लिये  किसी  संयंत्र

 की  स्थायना  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  बल्कि  इसको  नीति  राज्य  सरकार  के  उपक्रमों  को  उनके
 ड्वारा  सत्र  अयज्रा  संतुक्‍त/सहायित  पैक्टर  में  ऐसे  संयंत्र  स्थावित  करने  में  मदद  देना  है  ।

 भारत  सरकार  के  उपक्रम  मै  माडन  फूड  इण्डस्ट्रोज  लिमिटेड  ने
 प्रसंस्करण  के  लिये  भागलपुर  में  एक  संयंत्र  की  स्थापना  की  भारत  सरकार  ने  इक्बिटो  और

 ऋण  के  रूप  में  विहार  फल  एवं  सब्जी  विकास  निगम  को  भो  सहायता  दी  है  जिसने  हाजीपुर  में  एक
 फल  प्रग॑स्करण  संयंत्र  स्थापित  किया  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग

 1129.  थी  राम  सागर  :  क्‍या  खाद्य  प्रसंस्करण  उच्योग  मंत्री  यह  बताने  को  क्पा  करेंगे

 क्‍या  उत्तर  प्रदेश  में  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योगों  को  स्थापना  के  लिए  सरकार  द्वारा
 कोई  अध्ययन  किया  गया

 यदि  तो  कथा  सरकार  का  उत्तर  प्रदेश  में  उपलब्ध  विभिन्‍न  कृषि  उत्पादों  को

 उपयोग  में  लाने  के  लिए  वहां  ऐसे  उद्योग  स्थापित  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  गिरिधर  :  खाद्य

 प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  ने  ऐसा  कोई  अध्ययन  नहीं  किया  है  ।

 और  भारत  सरकार  की  नीति  राज्य  सरकार  के  उपक्रमों  को  उनक  द्वारा

 स्वर  अथवा  संयक्त/महाद्रित  संक्टर  में  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  स्थापित  करने  में  मदद  देना  है  ।

 वर्ष  1990-91  के  दौरान  खाद्य  प्रसंस्करण  प्रशिक्रण  केसदों  और  सामुदायिक  डिब्बराबंदी  केर्द्रों  के

 उन्नयन  और  प्रशिक्षण  एवं  निरीक्षण  कार्यक्रमों  क ेलिए  शज्य  सरकार  द्वारा  15.20  लाख  रुपये
 की  सहायता  दो  गई  ।  उत्तर  प्रदेश  पणुतन  विकास  निगम  लिमिटेड  को  भी  वर्ष  1990-91  के  दोरान

 निगम  अलीधार्क  संयंत्र  में  सूअर  मांस  प्रसंस्करण  को  विकसित  करने  के  लिए  63  लाख  रुपये

 की  सहायता  दी  गई  थी  ।

 समारोहों  के  लिए  संबादद।ताओं  का  चयन

 1130.  ओऔी  अरविस्द  नेताम  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  प्रैस  सूचना  ब्यूरो  द्वारा  अंग्रेजी  समाचार  पत्रों  के  संवाददाताओं  की  तुमना  में

 भाषाई  गयाचार  पत्रों  क  संबाददाताओ  के  साथ  भेदभाव  किया  जाता
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 यदि  तो  इसके  क्या  कारण
 यदि  तो  विभिन्‍न  कार्यक्रमों/समारोहों  के  लिए  संवाददाताओं  का  चयन  करने  में  इस

 कार्बालय  द्वारा  क्या  मानदण्ड  अपनाए  जाते  और
 गत  डेढ़  वर्ष  के  दौरान  किन-किन  भाषाई  समाचार  पत्नों  के  संवाददाताओं  को  आमंत्रित

 किया  गया  है  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  गिरिजा  :  जी  नहीं  ।

 यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
 उप  स्थिति  को  जब  पत्रकारों  के  लिए  आबंटित  सीटें  सीमित  हों  पत्र  सूचना

 कावॉलिय  समारोहों  को  कवर  करने  के  लिए  सभी  प्रत्यायित  संवाददाताओं  को  सामान्य  रूप  से
 आमंत्रित  करता  है  ।

 हाल  हो  में  राष्ट्रपति  भवन  में  आयोजित  समारोहों  में  आमंत्रित  संवाददाताओं  के  नामों
 को  सूचो  को  पत्र  सूचना  कार्यालय  में  अन्य  समारोहों  में  आमंवित  संवाददाताओं  के  नामों  की

 सूचो  नहों  रखी  जातो  ।  पत्र  सूचना  कार्यालय  को  सूची  विवरण  के  रूप  में  संलग्न  है  जिसमें  हाल  ही
 हे  राष्ट्रति  भवत  में  आयोजित  समारोहों  में  आमंत्रित  संवाददाताओं  के  नाम  दिए  गए  हैं  ।

 विवरण
 उन  भाजायी  संवाददाताओं  के  नामों  की  सूची  जिन्हें  दिनांक  21-6-91  को  राष्ट्रपति  भवन

 में  प्रधान  मंत्री  तथा  मंत्री  परिषद  के  अन्य  सदस्यों  के  शपथ  ग्रहण  समारोह  के  लिए  प्रवेश-पत्र  जारी

 किए  गए  थे  ।

 प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर

 संवाददाता  संगठन --
 ग

 .
 पु

 क्‍या  या  या
 ५9

 एप
 ण

 ह  प्रत्यायित
 ा

 ऋम  संख्या  नाम
 1.  श्री  मनजीत  सिंह  आज
 2.  श्री  कुमार  आनन्द  जनसत्ता
 3.  श्री  आर०  एम०  दानी  तरुण  भारत  ;
 4.  श्री  आर०  के०  शर्मा  स्वदेश
 5.  श्री  असीम  कुमार  नाथ  आजकल
 6.  श्री  सुमन  चटोपाध्याय  आनन्द  बाजार  पत्रिका
 7.  श्रो  जगन्नाथ  शास्त्री  देनिक  भास्कर
 8.  श्री  राजीव  पांडे  यूनीवार्ता
 9.  श्री  आर  ०  राजगोपालन  दिनर्माण

 10.  श्री  विश्वबंधु  गुप्त  तेज
 11.  श्री  एन०  अशोकन  मातृभूमि
 12.  श्री  एम०  प्रभाकर  वर्मा  देशाभिमानी
 13.  श्री  एन०  विजय  मोहन  मलयाला  मनोरमा
 14.  श्री  वबी०  पी०  नायक  सकाल
 15.  श्री  राम  शरण  जोशी  नई  दुनिया
 16.  श्रो  शैलेस्द्र  कुमार  हिन्दुस्तान  )
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 प्रात  उतर  है  9]  जलाईਂ  1991
 1  हूँ  एचाक  ताप  के  OTS

 पक  +रा  उज् जमकाकमता  लक  जाग
 किलाय

 es  श्री  टी०  वी०  कोल्टे  श्र  ६+ार  एानाह्लोक'सत्तों  ता  हार  एफ्टहाफ

 कु
 धान

 क
 राजीक  र॑जन  नागा

 हा  रक्त  |

 20.  श्री  जयन्त  घोषाल  वर्तमान  पक

 कु  धान  कल  एम०(हभछ  बकिके  वीिटए-7८  के  फाठाछइनण्थिमोंर  प£  नूर
 22.  श्री  जी०  पी०  पाण्ड  ।  ए+ह  जेडे  मेक  हिन्दी  [|

 लिए  21.55  ऑन्‍शिलीप कुमार  पाए  पक  के  फातकाਂ  पक  पक
 मंडेआध्जवीर  )

 सुप्नुरु  प्गागाण्ःकिशोएःसो ०  तिधेदी  एज  ते  रूप्फ  अक्जातंत्रम  फाणामठ  पर  दक्क

 25  श्रो  वीरेन्द्र  संघी  पी०टी०आई *  भाषक
 5  ज्विशी ०  जी  6  मागराजा  पान  |  7४  पाए  (7)

 कि  ड्ग़ान  ऊ  सेमप्तत  7  पाप  पार  एर  प्र  एन  चअ्कद  ।  धार  ।।  लाष्दक
 ४0०प्डाह  बो७ापी०  कैदिक  ततम्वत  एक  RR

 29.  |  5  जले  पंक्जम्शर्सा  कैदिक  पझ्याहाः  की  छोर  पं  मसब्रभारत  टीइश्ल  हे

 30.  श्री  आर०  एस०  श्रीवास्तव  ए5%छी  दिनमान
 हडेप  .  तो  दा  श्री|  श्री  ७,  यादशिरि  इगण  तनार  फे  +
 लक  क्राप्णहए  गाते  फः  झाणा्७  एप्नए  प्यासशॉबितल  पाप  हाफ  एिठ  के  किए  लिवर

 श्री  अनिल  कुलकर्णी  केसरी
 है  वहा

 2.  श्री  गुप्ता  जाकराए  ए

 उन  भाषायी  के  नामों  की  सूची  जिन्हें  दिनांक  दिनमान  को  र

 भवन  में  नये  मंत्रियों  के  शयथ  ग्रहण  समारोह  कै,ज़िए  प्रवेश  पत्र  जारो  किये  गये  थे  ।

 संवाददाता  फंशठन
 yee

 कित  हे
 शाह  इश्क

 पर  पा

 काम
 ्

 प्र्याधित  हर
 दिनांक

 पघछटागहऋ  गो  गडि
 रु

 क्रम  नोर्मी  जारो किये  आप  धर

 श्री  जगनताव/भस्त्रो  |  उक्निक  भारकीश  5  धर

 2.  श्री  तानाजीः  कोल्टे  7  पि

 3.  श्रीਂ  छोर  ए्शाजभोपालन  रु

 4.  श्रीਂ  बूंछ/आरं>आदिराजू  फसकृथर्म
 साफ  वर

 5.  श्री  बी०  पी४  क्लोईक  पा  15  हि

 6.  श्री  डी०  बिजेय  मोहनन्‌  नायर  भंगी  री  +

 7.  श्री  विवेक  सवेतषेता  चछुभसेलत 7।  ४  4

 8.  श्री  राजी  रंजने  नाग  मरथभपरतਂ  Tis  |:

 9.  श्री  एस  ०  एमए  “

 6.  हो  अर  फे०  लेर्मा  पा  एर

 7.  श्री  सी०  पीं०  चण्ड  +पपश्डे  मेल  )  रच

 8.  श्री  पंकर्शजीर्मा  शा  प्क्भीरेताटी इण्स
 9.  ॥  5.  अेशीकंग

 हि  व  ृ

 तक
 हैंड
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 र्नदुर  न  कड़े  tec)  कक  सका  हक oh  11%  के

 14.  श्री  बीरेस्र  संझीएाः  एक  शक  का  कफए  +  5  पं  कहर
 .  श्री  असीम  कुमा  लाई 3  on  :६«  |

 16.  श्री  व  बह  बुक  तैज़  np  नस  ('
 17.  की  के  एल  ब्मासू  .]  ६  कक  ts  '
 18.  .  श्रो  के

 Ale,  ते

 री
 aes re  हा  .।

 19.  श्रो  सतीश  ज्‌
 गरानू  ट्ढो  ०आई०-भ  पा  +

 20  श्री  आर०
 तरुण  भारती  .  ...  हु

 21.  श्री  के०वी०एस०  सम  शर्मा  तय

 बाजी  पर
 पं

 22.  श्री  बंधोपाष्याय  ह  आनन्द  प्‌
 अप्रत्यायित

 श्री  अनिल  कुलकर्णी  केसरी
 2  श्री  राधाकृष्ण  संपादक  सकाल
 3...  श्री  उत्तम  समाचार  संपादन  सकाल
 4.  श्री  सुनील  ग्‌  प्ता  शासक  |  परे  कांशिण्ड़  हे  दिल्ली

 कफ  एल  आाषायी  शेकदददासाओं  फेज  मों  की  खबीः  जिन्हें  विकेक  के  7-89  98  को  राष्ट्रपति  भवत
 में  भारत  रत्न  सम्मान  समारोह  के  लिए  प्रवेश  पत्र  जारी  किए  गए  थे  ।  फ़ी

 एफ  ०  श्रीणराजोवर्रंज्नक  मागः  गे  ए  कद  कष्फाफ़  मे  कक  नर्वेध्ारसाउ  रक  ताफ
 ४४  श्ीबी०गयीह  कार्ईक  व  एक  ते  सक  कता-ा  ST  ण्प्र  त६  शाए  मय  गाए्ण्फी

 3.  श्री  जे०  पी०  अवस्थी  ४  ह  गक  सार  प्नक्षीडार्म  TR  के  ,
 4.  क्री  आर०  प्रसन्‍तन्‌  मलयाला  ममोरमा
 3  श्रा  वीरेंद्र  होगे  किरकप्ठ  छे  26:  24  प्रा
 6.  श्री  शैलेन  चटर्जी  !  फणए  ज्ञा
 7  क्री  आर०  राजगोपालन  दिनमणि

 श्री  विश्वबंधु  गुप्त क्र  क्ाकडो  णीसए  एाठो  के  ह्रागहिरार
 9.  श्री  एस  एम०  आसिफ  इन  दिनों

 12.  जगत  शार्स्ती
 झा  वही  फछाएए  एपः  :  फफ़ाफ्र  भाक्म्सार्ीर  BOER

 ।
 चटटोपीध्वांद

 फिएा  एक  णरहो
 पे

 हाल
 जामद  बाजार

 13,  श्री  विवेक  सक्सेना  जनसत्ता  है  ताफ  एशिफ

 धंकजो  शर्मा  75  पा  पे  कोमीछ  क£  .  नंब्श्चातत  साइज

 ने  ६  ४0  नाफीक्ष  कुस्माक्कायाफ  प्रशः  है  याफ  गोस  गीत  मीहिफ  inn  कर
 .  श्री  राजकुमार  शर्मा  स्वदेश  5  पफि  ्ाह्तांणक  एक

 16,  श्री  आर०  एम०  दानी  -  &  तदण  भारत
 17...  श्री  नरेश  कुमार  सिंह

 एिटाक  वात
 उुनक्षतीत

 he.)  श्रीषशसूलत्होडटिशारनए  fe)  हिए  एडाए  Bo  ब्रीमल्िए  छाकाहो  एर्णीणए
 +

 20
 21

 +  आ  रम्ठः  श्क्शाजन  EP गा  कौधीए  तारे  1"  फ्ऑच  छश्नोति  पा  +  समीर
 |  श्री  मंजीत खिह

 एर-पऐ  ४४  ए्णज्माम  पिाफणए  ५  |  आज़  कालफुर को  वाणा

 _  के  ३की
 के लड़ीध  कपूर  गम  ४  तय  कक कि  सोणोशियापप्ाजकाझस

 तश्डि



 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर  31  1991

 उन  सावातवा  सवदददाताओ  के  नाम  का  सूचो  जिन्हें  दिनांक  12-7-1991  को  राष्टपति
 भवन  में  भारत  रत्त  सम्मान  समारोह  के  लिए  प्रवेश  पत्र  जारी  किए  गये  थे  ।

 1.  श्री  आर०  राजगोपालन  दिनमणि
 2.  श्री  सतीश  जुगरान  पी०टी०आई०
 3.  श्री  जगन्नाथ  शास्त्री  देनिक  भास्कर
 4.  श्री  एस०  एम०  आसिफ  जदीद  इन  दिनों
 5.  श्री  वी०  पी०  नाईक  सकाल
 6.  श्री  राजेश  शर्मा  जन्मभूमि
 7.  श्री  शमसूल  होडा  अंजलि
 8.  श्री  असीम  नाथ  आजकल

 सागरकोइल  में  दूरदर्शन  केन्द्र  का  बिस्तार

 1131.  श्री  एन०  डेल्सिस  :  क्या  सूचता  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृषा  करेंगे

 कि

 क्या  कन्याकुमारी  जिले  में  नागरकोइल  में  स्थित  दूरदर्शन  केस्द्र  के  प्रसारण  क्षेज्ञ  का

 विस्तार  कर  और  अधिक  क्षेत्रों  को  इसके  अधीन  लाने  के  लिये  कोई  कदम  उठाये  गये  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  व्यौरा  क्‍या  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  गिरिज्ा  :

 यह  प्रश्न  हो  नहीं  उठता  ।

 खण्डोगढ़  के  लिए  प्रामोग  विकास  समिति

 1132.  श्री  पथन  कुमार  बंसल  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 संध  राज्य  श्षेत्र  चंडीगढ़  क ेलिए  गठित  विछली  ग्रामीण  विकास  समिति  के  सदस्थों

 का  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  इस  समिति  की  कोई  वेठक  आयोजित  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  इसमें  क्या  निर्णय  लिये  गये  और  उन  बर

 क्या  कार्यवाही  की  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 ग्रामोग  बिकास  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उत्तमभाई  एच०  :  संघ

 शासित  क्षेत्र  चंडीगढ़  के  लिए  ग्रामोण  विकास  का  गठन  8  1984  को  किया

 गया  था  ।  समिति  में  इस  समय  12  सरकारी  सदस्य  और  36  गैर-सरकारी  सदस्य  हैं  ।

 ग्रामीण  विकास  समिति  की  पिछली  बेठक  28  1989  को  हुई  थी  ।
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 और  28  1989  को  हुई  ब्रेक  में  सदस्यों  द्वारा  गई  गांवों
 का  विभिन्‍न  समस्याओं  पर  चर्चा  को  गई  7-1-91  को  हुई  बंठक  में  चंडीगढ़  प्रशासन  के
 वित्त  सचिव  द्वारा  इस  बैठक  के  कायवृत्त  पर  की  गई  कारंबाई  की  समाक्षा  की  गई  ।

 वेष्लो  कोला  इन्टरनेशनल  ओर  पेप्सी  फूड्स  प्राइवेट  लिमिटेड  के बोच  समझौता

 1133.  श्री  रबि  राय  :  क्‍या  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रो  यहू  बतान  दी  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 पेप्सी  कोला  इन्टरनेशनल  के  उपाध्यक्ष  और  पेप्सी  फूद्स  प्राइवेट  लिमिटेड  के  प्रबन्ध
 निदेशक  के  बोच  किसी  समझौते  १२  हस्ताक्षर  हुए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  7

 साहा  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  गिरिधर  :
 और  पेप्सा  फूड्स  प्राइवेट  लिमिटेड  द्वारा  दो  गई  के  अनुसार  पेप्सी

 कोल  इन्टरनशनल  के  उपाध्यक्ष  और  पेप्सी  फूड्स  प्राइवेट  लिमिटेड  के  प्रभंध-निदेशक

 के  बाच  एक  करार  पर  हस्ताक्षर  किए  गए  इस  करार  की  मुख्य-मुख्य  बाते  इस  प्रकार  हैं  :---

 1.  पेप्सा  फूड्स  प्राइवेट  लिमिटेड  द्वारा  को  बल्ड  ट्रेंड  कों  किए  जाने  वाले  माल  के
 निर्यात  के  लिए  को  वर्ल्ड  ट्रेड  ने  136  लाख  डालर  अग्निम  दिया

 2.  प्रत्येक  लदान  के  बाद  लदान  के  मूल्य  को  90  प्रतिशत  धनराशि  अग्रिम  में  से
 योजित  की  जाएगी  और  बकाभा  10  प्रतिशत  का  भुगतान  पेप्सो  को  बलड  ट्रेंड  द्वारा
 किया  जाएगा  ।

 3.  ऐसी  योजना  बनाई  गई  है  कि  निर्यात  के  द्वारा  30  1992  तक  इस  अग्निम  का

 पूरा  उपयोग  कर  लिया  जाएगा  ।

 4.  प्सी  फड्स  प्राइवेट  लिमिटड  द्वारा  तैयार  किए  गए  म।ल  और/अथवा  इसके  द्वारा
 तीसरी  पार्टी  से  प्राप्त  माल  के  निर्यात  के  लिए  अग्निम  का  उपयोग  किया  जाएगा  ।

 5.  पेप्सो  फूड्स  प्राइबेट  लिमिटेड  के  पास  पर्याप्त  कार्यशील  पूंजी  बनाए  रखने  के  लिए
 पेप्सी  को  वलड  ट्रेड  समय-समय  पर  अग्रिम  की  धनराशि  देती  रहेगो  ।

 साथायी  कार्यक्रमों  का  दृश्दर्शन  प्रसारण

 1135.  श्री  यशबंतराब  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 उन  भाषाओं  के  नाम  क्या  हैं  जिसमें  दिल्ली  दूरदर्शन  द्वारा  क्षेत्रीय  भाषाओं  के

 कार्यक्रम  प्रसारित  किए  जाते

 क्‍या  सरकार  का  दूसरे  बेनले  पर  प्रत्येक  भाषायी  कार्यक्रम  की  प्रसारण  अवधि

 में  वृद्धि  करने  का  |विचार

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्या  भौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?
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 धार  और  प्रसारण  भंत्रीलय  उप  मंत्रीਂ  गिस्जि  क्षेत्रीय

 आयी  के  कार्यकमी  के  प्रसारण  समेंय  में  हू  रदर्जत  दिलीए  अन  हड़ि दर  /-  यु  करा ते
 कंश्मीरो  मश्ीः  कंस्तड़े  वैमिल  औौर  सेलमु  में  कोर्यकमा अस्त  करज

 इसके  उर्द  और  विभिन्‍न  बोलियों  में
 भी

 कार्यक्राओिक  सिक्राकि  के  अक्िकिंत॥  कड़ा  फड ़के  फिर  अवर  वहाके  फिक
 वक्मीं  ॥0हपीमिक अस  यक्  कम  ,  फिलहाल

 क्रिशिय  कायृत्रमों  की  शा  प्रिजें  वि  करते का  प्रस्ताव  नहीं
 प  5६  गऊ  घजहकाए  ४०  शाफ्रपरान  दप्फत  छाए  पु

 ५  ५  तफ  >>  कारक  का  इन
 सरधाण  की

 लम्बित  पड़ी
 परियोजनाएं  _ 5  कछ  छालाहए  अकुडफ़

 किक  प्यफे  +  अकी  अहर॒फ  फाहमी  :  ,
 प्रधान  यह  बतनि  हु  क्री  पा

 मेंग्रे-कि[ए  फू  हंग्राए  SPUR MIR (SE Pop) REIT क BR
 ु

 कण  प्याप  की  इन  +  फछझाए+ऊ८  घर MR  +रसायन  औशग्ठकंस्प  गेग्संबं  धिश्े  बिहाककी  इन  सेजनाओं
 एम्मीस्कर  क्यों हो  जय  जो  कै  छीय  खमहकाड़  की  हे  के  सूमंप्र  से  लम्बित

 पड़ी  :  75)  कालेह्ठ  प्क्भाणछ

 फए

 छके  ot]  ।  के  $5  कक  कफ  एसी  #
 ए  7  कन्द्रोय  सरकार  का  मरकोर  कि फ़ह  पे

 री  कप
 श्र  योजना  केन्द्रीय  म्‌  कार  के  बिहार  हि  ही

 रि

 वार  का  ४3  7[$+  |,  ४  पे  जय  ॥॥  |  70  कछ  शाए  का  छ  पक
 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  इन  परियोजनाओं  एवं  योजनाओं  क

 मंजूरो  म॑  विलम्ब  के

 कुंपा,जुजूण  और  प्रत्येक  परियोजना  तथा  को
 कब  तक  मंजूरी  मिलने  की  सम्भावना  है  ?

 ए  inp?
 रसायन  ओर  उबरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 चिस्ता  हि  हे  (a)
 बिहार  में  और  योगिक  इसेंयों

 के  लिए  और  विभिन्‍न  उत्पादों  के  निर्माण  लिए  परियोजनाओं 5.  फ्ाणर  ४

 हेतु  गब-कमप आर  कवृदत  माप्त होते
 आवेदनों  को  जांच  की  जी  है।और  बरतमांन  नीसियों

 री  बी
 हर  हुए

 ey  24 के  अनुसार  सतत्‌  प्रक्रिया  भाग  के  रूप  तकनीक  क  आधार  परे  पर्र  निर्णय  लिए
 रह

 फ्रा  ताक  रण  क्राहियक  कणाशा  किए  के  बज  ७  ;
 जाते  ः  BE स्का) कि छोर भय पगम्य्गर क्र sop  ry 1por  ॒

 ॥  5  7  कि  फोर  ध्ण  पधगा  कक  कूत्फ  कफ  कण

 |  ,
 घाटे  में  अल  रहे  सरकार  केत  की  हपकर्ी मैं  निवेश

 :!
 फरार  :  कड्ीए  काध्ककाह्फ

 श्री  मुरूल  इस्लाम  :  की  एई  #
 +  रा  नकल  मंदी  यह,ढ़वएे  कीकत  कहे  को  के  कैम  कह  ।  ते

 सरकारो  क्षेत्र  के  उन  उपक्रमों  के  नाम  क्‍या  हैं  जिन्हें  कर्प  9$7-8&  ४  १  88-88
 प्‌जी निवेश  दोराब  घाट

 है
 आ  है  तथा  प्रत्येक  को  कितना  घाटा  हुआ  इनमें

 किलना  प्‌जी  निवेश  किया  गया  है  और  इनक  और  वंमेंवारियिों  की  संख्या  का

 पृथक-पथक  ब्यौरा  क्या  उपभीमी  मिक  4  क  किक  हक  मे  |  छकण४  बनाने

 इनमें  से  लगातार  घाटे  में  हहें  उप्कमी  के  मर्मि  बेया  हर  केनहे  अधक्षम  बनाने

 हेतु क्या कदम उठाए गए £ हूं एफक शक कफ्ड एक छोः (9) 68



 91%8/  )  फ्नों  कं  ीखसित  जन्ह़

 क्‍या  सरकार  द्वारा  अधिगृहित  सभो  कम्पनियां  लगातार-घाटे  में  चल  रही  कम्पन्तिं
 को  सूची  में  अभी  भी  शामिल  और

 an  ४  पघ्तोप्क्साप  ।
 ;  |  रुपए  के  अवमूल्यन  के  पश्चात्‌  बदली  हुई  परिस्थितियों  लगातार

 घाटे  में  चल

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  संबंध  में  यदि  कोई  कार्यवाही  की  जावी  {at  ..  तत्संबंधो  व्थौरी प्त  प्ह  ।  ।
 हू

 ?  ।  नि  . £  ५!  4  अप्रक्मफ  कक  ऋात  कह  फाकई
 ७4  ५  मंत्राजय  में  संत्री  पी०  के०  ६६७)  कलम  |
 ॥  ११  औशਂ  लम्बेत्समय  से  घाटा  उठाने  बाले  सश्कोशे  द्यमों::क  संलग्त

 में  दिए।गएंਂ  हैं+  सरके|सी  उद्यमी  के  कार्य-निष्पाइनेमी-समीक्षो  चन्नते
 वाली  प्रक्रिया  है  तंथाਂ  करा-निष्पदन  सुधार  हेतु  संबंधित  प्रशाशनिके में  वालस/|विक्ागातशाः  उद्यस
 वार  उद्यम-विशेषਂ  पेदे  के  अनुसार  हाकारेवाई/की  है.॥ਂ  छक्‍तो-छदेश्य  -  के  क्रिए
 जानें  धाले  कुछ  महत्वपूर्ण  उपायों  प्रबन्धकीय  एवं  भ्ौधोगिकी

 उर्जा  संश्क्षण|  अआधुनिकीकरण  एबं  समझौता  प्र  हतबाक़र  शांदितशा मिल
 सरकार  ने  लम्ध  समय  से  रम्गਂ  खले  आ  रहे  उन  सरकारी  उच्चमों  को  भौद्योगिकार शत्र  म्रित्त

 पुनर्गठन  बोई  अथवः  इस  उद्देश्य  5  है|  ग्रठिता:आयः  सेसतात  ीकक्ा:स्तरीय
 संण्याओं  सौंपबे-कों  घोषणा  की-हैं  जिनका  उद्धार  संभव  नहीं  प्रतीक  हक  करए  पा  कजर्ही  २

 |  हुवा  ऊपणिलिशित  सूत्री  में  46  अधिगृहीत  सेरकीरी  उं्ैमीਂ  में  के  2७  की

 हाँ  शामिल  किया  गया
 है  प्फक्ते  फिएक  फल्यो  क्शानए  7६

 कट  क्र  ला  ।  गाजर  |  कप्प्क!ए  वीक, ET  ४०
 PETS  +ऋ  जाम  वतागाक  मै  +

 बट  प्र  tats  सक्रोमे
 --  वर्ष  1987-88  में  घाटाਂ  उछाने  बाले  सरकारी  क्षेत्र बी  उश्यों को  एक  कझर्लके  0२.
 meen  |  (७  7  पागल  छा

 भें  लीपि  सेमैयों  #)
 ee 1 1  >(  वश  लक  ४  TSC  ए  गयी  उन  ष्कटओ  .  ७६.
 क्रम  ८  क्षेत्र  के  का  नाम  ५  517  पूंजी  7  कर्मेचारियों/की

 pace  '  हानि  ।.

 श
 हज  ता  ऊयच  शत

 कप
 ।  ६  -

 पते  बा
 कक  #  पक  कर  VER

 मी  कह  मम  PU  ',  कह  कं  ल्‍वाग्य+  धदाफ  ६  क्यकण्-्जपां
 11.  एयर  इंडिमा  -  43  #।  7-11  कै  #  BIE प  के  6089
 ave  भारतीय  कृत्तिमि  अंग  निर्माम्म  198  के  णेबक्ियिर++दु  5  73

 '9:+  आसाम  अशोक  होटल  का  लि०  हक  मिलता  धवक  एैडिब

 बंगाल  कैमिक़्ल्स  एण्ड  फार्मा०  लि०  771.  4  छक्के  1850
 टी»  बंगाल  इम्पूनिटी  लिमिटेड  508

 ६  हम  शी  58
 6.  भारत  ब्रेक्‍्स  एण्ड  वाल्वस्‌  लिमिटेड  269  905  862

 7.  भारत  कोकिंग  कौल  लिमिटेड  11201  नर  व  asd
 “8.  भारत  लेदर  की  रपोरेशन  लिसिटेड  ते  880  काल  नं  ogg
 ७,"  भारत  आपबयाल्मिक  ग्लास  छिए  शह 3  7  7  8"  ४1  598
 bo  भारत  प्रोम्रेस्  आएण्ड  मेकेनिकल्  इंजीनियम  .  8  ,  55  781:  7

 भारत  पम्पूप्त  एण्ड  कम्प्रैसस  लि०  14
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 प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर  31  1991

 1  2  3  4  5

 12.  भारत  रीफ्रेक्टोरिज  लिमिटेड  475  7958  3227
 13.  बोको  लारी  लिमिटेड  704  2191  1394
 14.  ब्रेथोट  एण्ड  कम्पनी  लिमिटेड  892  3444  5804
 15.  बने  एण्ड  जेसप०  कंस्ट्रक्शन  लि०  94  1098  442
 16.  बने  स्टेन्डड  कंपनी  लिमिटेड  1192  12595  16040
 17.  कानपुर  टेक्सटाइल  लिमिटेड  384  409  3060
 18.  भारतोय  सीमेंट  निगम  लिमिटेड  4597  53041  6699
 19.  सेन्द्रल  कोलफील्ड्स  लिमिटेड  9043  90637  104444
 20.  केन्द्रोय  अन्तर्देशीय  जल  परिवहन  निगम  लिमिटेड  1311  9366  4338
 21.  कोल  इंडिया  लिमिटेड  137  0  7050
 22.  कोचोन  शिपयार्ड  हिमिटेड  2586  14726  2689

 23.  भारतीय  रूई  निगम  लिमिटेड  306  10063  1160

 24.  भारतीय  साइकिल  निगम  लिमिटेड  1269  3774  3973
 25.  दिल्‍लो  परिवहन  निगम  7888  27028  38326
 26.  इस्टर्न  कोलफील्ड्स  लिमिटेड  4874  174449  ५  186232
 27.  एल्गिन  मिल्स  कंपनी  लिमिटेड  2179  5739  11005
 28.  इंजीनिर्यारिंग  प्रोजेक्ट्स  लि०  3439  15267  840
 29.  एक्सवोर्ट  क्रेडिट  गारंटी  कारपोरेशन  आफ  इंडिया

 लिमिटेड  386  600  469
 30.  भारतीय  उवंरक  निगम  लिमिटेड  4267  98989  12062
 31.  भारतीय  दख्ाद्य  निगम  537  203367  70210
 32.  गाईन  रोच  शितत्रिल्डम  एंड  इंजीनियर्स  लि०  97  13904  10427
 33.  भारतीय  गैस  प्राधिकरण  लि०  7302  130368  801

 34.  गोवा  शिपयार्ड  लि०  118  1284  2238

 35.  हैवी  इंजीनियरिंग  कारपो०  लि०  2173  56871  19759

 36.  हिन्दुस्तान  फर्टिलाइजर.कारपो०  लि०  10484  124503  11021
 37.  हिन्दुस्तान  फलोरोकारबन्स  लि०  35  3780  211
 38.  हिन्दुस्तान  न्यूजप्रिट  लि०  175  12825  2504

 39.  हिन्दुस्तान  पेषर  कारपोरेशन  लि०  3890  60470  3366

 40.  हिन्दुस्तान  प्रीफेब  लि०  55  1042  1433

 41.  हिन्दुस्तान  साल्ट्स  लि०  45  291  918

 42.  हिन्दुस्तान  शिपयाई  लि०  3657  16253  7469

 43.  हिन्दुस्तान  स्टील  बक्से  कंस्ट्र०  लि०  1210  13122  21498

 44.  एच०एमण०टी०  बियरिग्स  लि०  345  1041  1057

 45.  हुगलों  डाक  एण्ड  पोर्ट  इंजानियर्स  लि०  110  1841  2205

 46.  दूुँगलो  प्रिठिंग  कम्पनी  लि०  16  34  136



 80.
 81.

 ,  भा  रतीय  होटल  निगम  लि०

 इस्को  उज्जेन  पाइप  एण्ड  फाउंडरी  कंपनी  लि०
 इंडिया  फायर  ब्रिक्स  एण्ड  इंस्युलेशन  कंपनी  लि०

 इंडिया  डुग्स  एण्ड  फार्मास्युटिकल्स  लि०

 इंडियन  आयरन  एण्ड  स्टील  कंपनी  लि०

 इंडियन  रेअर  अथूर्स  लि०
 भारतीय  सड़क  निर्माण  निगम  लि०
 इण्डो  होकको  होटल  लि०
 जेसप  एंड  कम्पनी  लि०
 भारतीय  पटसन  निगम  लि०

 कुद्रेमेख  आयरन  ओर  कंपनी  लि०

 लगन  जूट  मशीनरी  कंपनी  लि०
 मद्रास  फटिलाइजसे  लि०

 महाराष्ट्र  एंटीबायोटिक्स  एण्ड  फार्मास्युटिकल्स  लि०
 मण्डया  नेशनल  पेपर  मिल्स  लि०

 मझगांव  डाक  लि०

 माइका  ट्रेडिंग  कारपो०  आफ  इंडिया  लि०
 माइनिंग  एण्ड  एलाइड  मशीनरी  कारपो०  लि०

 नागालैण्ड  पल्प  एण्ड  पेपर  कम्पनो  लि०
 नेज्ञनल  एल्यूमिनियम  कम्पनी  लि०
 भारतीय  राष्ट्रीय  बाइसाइकिल  निगम  लि०

 राष्ट्रीय  भवन  निर्माण  निगम  लि०
 नेशनल  इन्स्ट्र  मैंन्ट्स  लि०
 नेशनल  जूट  मेन्यु०  कारपो०  लि०

 राष्ट्रीय  खनिज  विकास  निगम  लि०
 .  राष्ट्रीय  बोज  निगम  लि०

 उत्तर-पूर्वी  हस्तशिल्प  एवं  हूंथकरधा  विकास
 निगम  लि०
 नाथ  इस्टनं  इलेक्ट्रिक  पावर  कारपो०  लि०

 उत्तर  पूर्वी  क्षेत्रीय  कृषि  विपणन  निगम  लि०
 नादंन  कोलफील्ड्स  लि०
 नेटेका  केरल  एबं  लि०

 नेटेका  पंजाब  एवं  लि०
 नेटेका  लि०
 नेटेका  लि०
 नेटेका  लि०
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 प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर  31

 1  2  3  4  5

 82.  नेटेका  लि०  2619  21033  19460

 83.  नेटेका  एवं  लि०  597  6914  14939
 84.  नेटेका  लि०  3087  16888  18688

 85.  नेटेका  बिहार  एवं

 उड़ीसा  )  लि०  2816  24443  19318
 86.  पाराद्वीप  फास्फेट्स  लि०  2034  41828  619

 87.  पवनहुँस  लि०  669  11376  486
 88.  प्रोजेक्ट्स  एंड  ड ेवलपमैंट  इंडिया  लि०  518  3696  3346

 89.  उद्योग  पुनर्स्थापन  निगम  लि०  1052  4058  2585

 90.  रिचविडेंसन  एंड  ऋूडास  (1972)  लि०  858  3974  3559

 91.  सांभर  साल्ट्स  लि०  250  1141

 92.  स्कट्स  इंडिया  लि०  2712  7457  3256

 93.  सेमी-कंडक्टर  काम्पलेक्स  लि०  10  5391  745

 94.  स्मिथ  स्टेनिस्ट्रीट  एंड  फार्मास्युटिकल्स  लि०  221  831  -  1043

 95.  सदन  पेस्टीसाइड्स  कारपो०  लि०  184  927  181
 96.  स्पंज  आयरन  इंडिया  लि०  128  2552  480

 97.  टेनरी  एंड  फूटवीयर  कारपो०  आफ  इंडिया  1069  5207  2209

 98.  भारतोय  जाग  व्यापार  निगम  लि०  103  1898  5002

 99.  घिबरेणी  स्ट्रक्च  रल्स  लि०  410  2161  2047

 100.  तुंगभद्गा  स्टील  प्रोडक्ट्स  लि०  हि  1220  1477

 101.  भारतीय  टायर  निगम  लि०  944  3268  4053

 102.  थू०पी०  डुस्स  एंड  फार्मास्युटिकल्स  कं०  लि०  हट  81  359

 103.  वायुदूृत  362  4109  1031

 104.  बेबर्ड  लि०  97  280  445

 वर्ष  1988-89  में  घाटा  उठाने  वाले  सरकारी  क्षेत्र  के  उच्यमों  की  एक  झत्क

 रुपयों  में  )

 कम  सरकारी  क्षेत्र  क ेउद्यम  का  नाम  निवल  पूंजो  कर्मचारियों  को

 सं०  हानि  कुल  संख्या

 2  3  4  $

 1.  आ्टिफिशियल  लिम्ब्स  मैन्यु०  कारपो०  ऑफ  193  1261  572

 2.  असम  अकज्षोक  होटल  कारपो०  लि०  ठ  185  91

 3.  बंगाल  कैमिकत्स  एंड  फार्मास्युटिकल्स  लि०  705  3937  1791

 4.  बंगाल  इम्मुनिटी  लि०  740  2412  1742

 13
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 35.

 34.
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 36.
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 भरत  बज्ैक्स  एंड  वाल्व्स  लि०
 भारत  कोकिंग  कोल  लि०
 भारत  गोल्ड  माइन्स  लि०

 हू  न्ज्क्णाफि  4...
 ..  भारत  लेदर  कारपो०  लि०

 भारत  ऑप्यैल्मिक  ग्लास  लि०
 भारत  प्रोसस  एंड  मंकनिकल  इंजी०  लि०
 भारत  पम्पूस  एंड  कप्रेशसं  लि०
 भारत  रिफ्रैक्ट्रीज  लि०
 भारत  वेगन  एंड  इंजो  ०  कंपनी  लि०
 बंीको  लॉरी  लि०

 बड्स  ,  जूट  एंड  एक्सपोर्ट  लि०
 ब्रेथतव्रेट  एंड  कं  ०  लि०
 ब्रेथवट  बने  एंड  जेतय  कंस्ट्रक्शन  लि०
 ब्रिटिश  करपोरेशन  लि०
 बरतें  स्टेण्डड  कंपनी  लि०

 कानपुर  टेक्सटाइल  लि०
 भारतीय  सीमेंट  निगम  लि०

 सेन्ट्रज  इलेक्ट्रानिक्स  लि०
 केन्द्रीय  अंतर्देशीय  जल  परिवहन  निगम  लि०

 कोल  इंडिया  लि०
 कोचीन  शिपयार्ड  लि०
 भारतोय  साइकिल  निगम  लि०

 परिवहन  निगम
 एल्गिन  मिल्‍स  कंपनी  लि०
 इंजोनियरिंग  प्रोजक्ट्स  लि०
 एक्सपोर्ट  क्रेडिट  गारंटी  कारपो०  ऑफ

 इंडिया  लि०
 भारतीय  उबं रक  निगम  लि०
 भारतीय  खाद्य  निभम
 भारतोय  गैस  प्राधिकरण  लि०

 जझारतीय  हस्तशिल्प  एवं  हथकरघा  निर्यात
 निगम  लि०

 हिन्दुस्तान  फटिलाइजर  कारपो०  लि०

 हिन्दुस्तान  एण्टीवायोटिक्स  लि०

 हिन्दुस्तान  फलोरोकाबन्स  लि०

 हिन्दुस्तान  पेपर  कारपोरेशत  लि०

 हिन्दुस्तान  साल्ट्स  लि०
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 प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर  31  1991

 1  2  3  4  5

 40.  हिन्दुस्तान  शिफ्यार्ड  लि०  4668  16429  7935
 41.  हिन्दुस्तान  स्टोल  वकक्‍स  कस्ट्रक्शन  लि०  7033  15512  21239
 42.  एच०एम०टी०  बियरिंग्स  लि०  109  1046  1099
 43.  हुगली  डॉक  एण्ड  पोर्ट  इंजीनियर्स  लि०  287  2288  1983
 44.  हुँगली  प्रिटिंग  कंपनी  लि०  13  45  133
 45.  भारतीय  होटल  निगम  लि०  ;  648  7931  4060
 46.  इसको  उज्जन  पाइप  एंड  फाउंडरी  कं०  लि०  19  362  594
 47.  इंडिया  फाथ  ब्रिक्स  एंड  इंस्युलेशन  कं०  लि०  244  1594  1279
 48.  इंडियन  डूग्स  एंड  फार्मास्युटिकल्स  लि०  4642  27051  12432
 49.  इंडियन  आय  रन  एंड  स्टील  कं०  लि०  11955  68215  37429
 50.  इंडियन  रेअर  अथूस  लि०  726  12791  38685
 51.  भारतीय  सड़क  निर्माण  निगम  लि०  4847  5602  522
 52.  इण्डों  होककों  होटल्स  लि०  8  221  34
 53.  इंटेलीजेंट  कम्युनिकेशन  सिस्टम  इंडिया  लि०  6  41  17

 54:  जूट  कारपो०  ऑफ  इंडिया  लि०  369  4943  2976

 55-  कुद्गेमुख  आयरन  ओर  कं०  लि०  1138  87815  2132
 56.  महाराष्ट्र  एंटोबायोटिक्स  एंड

 '
 फार्भास्युटिकल्स  लि०  106  353  208

 57.  मण्डया  नेशनल  पेपर  मिल्स  लि०  1033  4543  1325

 58.  मझगांव  डॉक  लि०  1669  45214  13798

 59.  माइका  ट्रेडिग  कारपो०  ऑफ  इंडिया  लि०  174  1494  1390
 60.  माइनिंग  एंड  एलाइड  मशोनरी  कारपो०  लि०  1125  6583  7491

 61.  माडन  फूड  इंडस्ट्रीज  लि०  68  919  2520

 62.  नागालैण्ड  पल्प  एंड  पेपर  कंपनी  लि०  2394  11975  1309

 63.  भारतीय  राष्ट्रोय  बाइस।इकिल  निगम  लि०  829  2486  1482

 64.  राष्ट्रीय  भवन  निर्माण  निगम  लि०  741  8799  3639

 65.  राष्ट्रीय  औद्योगिक  विकास  निगम  लि०  64  104  395

 66.  नेशनल  इस्ट्रमेंट्स  लि०  517  3030  1252

 67.  नेशनल  जूट  मैन्युफंक्चरस  कारपो०  लि०  5579  32579  32641

 68.  राष्ट्रीय  खनिज  विकास  निगम  लि०  2485  20109  7008

 69.  राष्ट्रीय  बीज  निगम  लि०  290  2553  2379

 70.  नेपा  लि०  514  7594  3997

 71.  उत्तर-पूर्वी  हस्तशिल्प  एवं  हथकरधा
 विकास  निगम  लि०  390  429  170

 72.  उत्तर-पूर्वी  क्षेत्रीथ्र  कृषि  विपणन  निगम  लि०  146  500  67

 73.  नेटेका
 केरल  एवं  लि०  2067  17809  18849 9

 74
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 74.
 75.
 75.
 77
 78.
 79.
 80.
 80.

 82.
 83.
 84.
 85.
 86.

 88.
 89.
 90.
 90.

 नेटेफका  पंजाब  एबं  लि०
 नेटेका  लि०
 नेटेका
 नेटेका  लि०

 नेटेका  लि०
 नेटेका  एवं  लि०
 नेटेका  लि०
 नेटेका  बिहार  एवं
 उड़ीसा  )  लि०

 उड़ीसा  ड्रग्स  एंड  कैमिकल्स  लि०
 पवन  हंस  लि०
 पांडिबेरी  अशोक  होटल  कारपो०  चि०

 प्रोजेक्ट्स  एंड  डेवलपमेंट  इंडिया  लि०
 रांची  अशोक  बिहार  होटल  कारपो०  लिं०
 उद्योग  पुनर्स्थायन  निगम  लि०
 रिचंसन  एण्ड  ऋूडास  (1972)  लि०
 सांभर  साल्ट्स  लि०

 स्कूट्स  इंडिया  लि०

 स्कूट्स  इंडिया  जी०एम०्बो०एच०
 प०  जमंनी

 समी-कंडक्टर  कॉम्प्लेक्स  लि०
 स्मिय  स्टेनिस्ट्रीट  एंड  फार्मास्थुटिकल्स  लि०
 साउथ  इस्टनं  कोल  फोल्ड्स  लि०

 सदन  पेस्टीसाइड्स  कारपो०  लि०
 मसाला  व्यापार  निगम  लि०

 स्पंज  आयरन  इंडिया
 टेनरी  एंड  फुटवियर  कारपो०  ऑफ  लि०

 त्रिवेणी  स्ट्रक्च  रल्स  लि०
 भारतीय  टायर  निगम  लि०

 यू  ०पी  ०  डु  ग्स  एंड  फार्मास्युटिकल्स  कं»  लि०
 उत्कल  अशोक  होटल  निगम  लि०

 वायुदुत
 बिग्नयन  इंडस्ट्रीज  लि०
 वेब  लि०

 «  वेस्टन  कोल्रफील्ड्स  लि०

 1173
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 प्रश्नों  क ेलिश्चित  उस्तर  31  1991

 बर्णष  1989-90  89-90  में  घाटा  उठाने  बाल  सरकारी  क्षेत्र  क  उद्यसमों  की  एक  झलक

 रुपयों  में  )

 क्रम  उद्यम  का  नाम  निवल  पंजी  कमंचारियों  की
 सं०  ह  हानि  निवेश  कुल  संख्या

 1  2  3  4  5

 1.  एयर  इण्डिया  चार्टस  ।  5  46
 2.  आर्टिफिशियल  लिम्बूस  मैन्यू  ०  कारपी०

 आफ  इण्डिया  166  1364  569
 असम  अशोक  होटल  लि०  5  201  89
 बंगाल  कैमिकल्स  एण्ड  फर्मास्यूटिकल  लि०  841  4161  1752

 5.  बंगाल  इम्यूनिटी  लि०  587  2912  1688
 6.  भारत  ब्रेक्स  एंड  वाल्व्स  लि०  226  1369  805
 7.  भारत  गोल्ड  माइन्स  लि०  3637  9837  10846
 8.  भारत  लेदर  कारपों०  लिए  हेड  709  259
 9.  भारत  ऑप्थल्मिक  ग्लास  लि०  864  3270  589

 10.  भारत  प्रोसेस  एंड  मै4निकल  इंजील  छि०  692  217५  1267
 11.  भारत  अम्प्स  एंड  कंम्प्रेशस  लि०  910  5642  1949
 12,  भारत  रिफक्टरीज  लि०  1121  9499  3286

 13.  बीकों  लॉरी  238  2952  1164

 14.  जूट  एंड  एक्सपोर्ट  लि०  66  360  238

 15.  ब्रेथवेट  एंड  कं०  लि०  507  5228  5873

 16,  ब्रिटिश  इंडिया  कारपोरेशन  लि०  1566  11961  6616

 17.  आुशवेयर  लि०  2  3  56

 18.  ब्ते  स्टण्डड  कंपनी  लि०  598  14890  15520

 19.  कानपुर  टेकक्‍्सटाईल  लि०  362  1181  3006

 20.  भारतीय  सीमेंट  निगम  लि०  6288  64746  67059

 21.  संन्द्रल  इलेक्ट्रानिक्स  लि०  375  2995  939

 22.  केन्द्रीय  अंतर्दशीय  जल  परिवहन  सिगस  लि०  1492  14433  4244

 23.  कौचीन  शिपया्ड  लि०  2771  16547  2708

 24.  भारतीय  साइकिल  निगम  लि०  3071  5779  3722

 25.  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  11985  41009  41583

 26.  इलेक्ट्रानिक्स  ट्रेड  एंड  टेक्‍्नॉले।जी  डेवलपमेंट
 कारपो०  लि०  538  1090  454

 27.  एल्िगिन  मिल्स  कंपनी  लि०  3062  7839  10848

 28.  इंजीनियरिंग  प्रॉजेक्टस  लि०  10432  23377  920

 29.  भारंतीय  उर्वरक  लिंगम  लि०  14680  116222  10981

 30,  भारतीय  खाद्य  निगम  1141.  208517  69398
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 9  1913  )  प्रश्नों  के लिखित  उत्तर

 1  2  3  4  5

 31.  भारी  इंजीनियरिंग  निगम  लि०  3362  43775  19082
 32.  हिन्दुस्तान  फटिलाईजर  कारपो०  लि०  16979.  142374  10592
 33.  हिन्दुस्तान  फलोरोकाबंन्स  लि०  905  3645  2383

 34.  हिन्दुस्तान  इन्सेक्टीसाईड्स  लि०  161  6173  2764
 35.  हिन्दुस्तान  पेर  का  लि०  5581  65315  3593
 36.  हिन्दुस्तान  प्रीफेव  लि०  113  1359  1370
 37.  हिन्दुस्तान  साल्ट्स  लि०  18  243  978
 38.  हिन्दुस्तान  शिपयार्ड  लि०  7905  17784  7288
 39.  हिन्दुस्तान  स्टील  वक्‍से  कृस्ट्रू७  लि०  7299  17032  20613

 40.  हुंगली  डॉक  एंड  पोर्ट  इंजीनिशर्स  लि०  328  2203  2010
 41.  हुँगली  प्रिंटिंग  कंपनो  लि०  16  94  93

 42.  भारतीय  होटल  निगम  लि०  935  90  44  4085
 43.  इंडियन  एयरलाइन्स  1524...  106316  21737
 44.  इंडियन  ड्रग्स  एंड  फार्मास्पुटिकल्स  लिए  ३274  28551  12256
 45.  इंडियन  आयरन  एंड  स्टील  कंपनी  लि०  *

 13808  97430  30226

 46.  भारतीय  सड़क  निर्माण  निगम  लि०  -  3679  14419  248

 47.  इंटेलीजेन्ट  कम्युनिकेशन  सिस्टम  इंडिया  लि०  17  51  31

 48.  मध्य  प्रदेश  अशोक  होटल  कारपो०  लि०  16  225  62

 49.  महाराष्ट्र  एंटीबायोटिक्स  एंड  फार्मा०  झि०  47  385  220

 50.  महाराष्ट्र  इलेक्ट्रोस्मेल्ट  लि०  210  बा  1052

 51.  मण्डया  नेशनल  पेपर  मिल्स  लि०  641  4719  1058

 52.  मझ्नगांव  डॉक  लि०  313  45600  13417

 53.  माइनिंग  एंड  एलाइड  मशोनरी  कारपो०  लि०  1808  7184  7339

 54.  माडर्न  फूड  इंडस्ट्रीज  लि०  50  1087  2827

 55.  नागाल॑ण्ड  पल्प  एंड  पेपर  कंपनी  लि०  2333  11975  1283

 56.  भारतीय  राष्ट्रीय  बाईसाइकिल  निगमਂ  लिए  986  3060  1424

 57.  राष्ट्रीय  भवन  निर्माण  निगम  लि०  329  18695  3965

 58.  राष्ट्रीय  फिल्‍म  विकास  निगम  लि०  40  1158  284
 59.  नेशनल  एन्स्ट्र  मेंट्स  लि०  535  3365  1235

 60.  नेशनल  जूट  मैन्यूफंक्चरस  कारपो०  लि०  5640  37657  31618

 61.  राष्ट्रीय  परियोजना  निर्माण  निगम  लि०  2400  7852  5199

 62.  राष्ट्रीय  बीज  निगम  लि०  391  3189  2295
 63.  नेपा  लि०  388  8736  3995

 64.  उत्तर-पूर्वी  हस्तशिल्प  एवं  हथक*घा
 विकास  निगम  लि०  17  427  163

 65.  उत्तर-पूर्वी  क्षेत्रीय  कृषि  विषणन  निगम  छि०  145  500  67

 66.  नादंन  कोलफील्ड्स  लि०  90.  185356  13933



 प्रश्नों

 76.

 के  लिखित  उत्तर

 नेटेका  केरल
 एवं  माहे  )  लि«

 .  नेटेका  पंजाब  एबं  खि०
 «  टेका
 .  नेटेका

 लि०
 लि०

 टेका  नाथ  )  लि०
 टेका  महाराष्ट्र  )  लि०

 नेटेका  लि०
 नेटेका  बिहार
 एवं  लि०

 .  सड़ीसा  ड्रग्स  एंड  कमिकल्स  लि०

 पाराद्वीप  फास्फेट  लि०
 7.  पांडिचेरोी  अशोक  होटल  कारपों०  लि०

 .  भारतीय  परियोजना  एबं  विकास  निगम  लि०

 .  फास्फेट  एंड  कंमिकल्स  लि०

 अांचो  अशोक  बिहार  होटल  कारपो  ०  लि०
 स्थोग  पुनर्स्थापन  निगम  लि०

 .  रिचर्ट्सन  एंड  क्डास  (  1972)  लि०
 .  स्कटस  इंडिया  लि०
 ह  स्कटर्स  इंडिया  )

 जी०एम०बी०एच०  पश्चिम  जमंनी

 .  स्मिथ  स्टेनिस्ट्रीट  एंड  फार्मास्युटिकल्स  लि०

 6.  राउथ  इस्टनं  कोलफील्ड्स  लि०
 ,  सदर्न  पेस्टीसाइड्स  कारपोरेशन  लि०

 .  मसाला  व्यापार  निगम  लि०

 .  टेनरी  एंड  फुटबियर  कारपो०  भॉफ  इंडिया  लि०

 .  तिवेणी  स्ट्रक्चरल्स  लि०

 भारतोय  टायर  निगम  लि०
 .  यू०पी०  डग्स  एंड  फार्मास्युटिकल्ख  कं०  लि०

 3.  उतकल  अशोक  होटल  कारपो०  लि०

 बायुदूत
 .  विग्नयन  इंडस्ट्रीज  लि०

 6.  विश्वेश्वरैया  आयरन  एंड  स्टील  कं०  लि०

 ,  बेबर्ड  लि०

 .  बेस्टनं  कोलकफील्ड्स  लि०
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 दीर्घकाल  से  घाटा  उठाने  बाल  सरकारी  क्षेत्र  के  उछामों  के  मास

 बंगाल  कंमिकल्स  एंड  फार्मास्युटिकल्स  लि०

 बंगाल  इम्यूनिटी  लि०
 भारत  ऑप्थैल्मिक  ग्लास  लि०
 भारत  प्रोसेस  एंड  मैकेनिकल  इंजीनियर  लि०
 भारत  पम्पूस  एंड  कम्प्रेशसं  लि०
 बीको  लॉरी  लि०
 ब्रेथंदेट  एंड  कंपनी  लि०

 कानपुर  टैक्सटाइल  लि०
 कोचीन  शिपयार्ड  लि०
 भारतीय  साइकिल  निगम  लि०

 एल्गिन  मिल्स  कंपनी  लि०

 इंजीनियरिग  प्रोजेक्ट्स  लि०
 भारतीय  उबंरक  निगम  लि०

 हिन्दुस्तान  फटिलाइजर  कारपो७०  लि०

 हिन्दुस्तान  शिपयाई  लि०

 हिन्दुस्तान  स्टील  बक्से  वांस्ट्रे०  लि०

 हंगली  प्रिंटिंग  कंपनी  लि०
 भारतीय  होटल  निगम  लि०
 इंडिया  फायरअब्रिक्स  एंड  इंस्युलेशन  कंपनी  लि०

 इंडियन  ड्रग्स  एंड  फार्मास्यटिकल्स  लि०
 इंडियन  आयरन  एंड  स्टील  कंपनी  लि०
 भारतीय  सड़क  निर्माण  निगम  लि०
 भारतीय  पट्सन  निगम  लि०

 महा  राष्ट्र एप्टीवायोटिक्स  एंड  फार्मास्युटिकल्स  लि०
 मण्डया  नेशनल  पेपर  मिलल्‍स  लि०
 नागालेण्ड  पल्प  एंड  पेपर  वां०  लि०
 भारतीय  राष्ट्रीय  बाइसाइकिल  निगम  लि०
 नेशनल  जट  मैन्यू  ०  कंपनी  लि०
 नेशनल  इन्स्ट्र  मेंट्स  लि०

 उच्तर-पूर्वी  हस्तशिल्य  एवं  हथक  रघा  विकास  निगम  लि०
 नेटेका  वे.रल  एंड  लि०
 नेटेका  पंजाब  एंड  लि०
 नेटेका  लि०
 नेट का  लि०
 नेटेका  नाथ  )  लि०
 मेटका  लि०

 372॥ .  $.  91-- 11  719



 प्रश्वों  क ेलिखित  उत्तर  31  1991

 37.  नेटेका  लि०
 38.  नेटेका  बिहार  एंड  लि०
 39.  उद्योग  पुनर्स्थापन  निगम  लि०
 40.  रिचर्ट्सन  एंड  क्डास  (1972)  लि०
 41.  स्क्टसे  इंडिया  लि०
 42.  स्कूटर्स  इंडिया  जी०  एम०  बी०  एच०  पश्चिम  जर्मनी
 43.  स्मिथ  स्टेनिस्ट्रीट  एंड  फार्मास्युटिकल्स  लि०
 44.  टेनरी  एंड  फटवियर  कारपों०  ऑफ  इंडिया  लि०
 45.  भारतीय  टायर  निगम  लि०

 46.  बायुदूत
 47.  बेबईड  लि०

 सरकारी  क्षेत्र  क  उपकमसों  का  अर्थव्यवस्था  में  योगदान

 1138.  श्री  भाग्य  गोवर्धन  :  क्‍या  प्रधास  मंत्री  यह  बताने  को  क्रपा  करेंगे

 क्‍या  किसी  भी  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम  का  आर्थिक  औचित्य  अर्थव्यवस्था  में  उसका
 योगदान  होता  है  और  जिसका  मूल्यांकन  उपक्रम  द्वारा  अजित  अतिरिक्‍त  मूल्य  के  किया
 जाता  है  ।

 यदि  तो  ब्ष  1988-89,  1989-90  तथा  1990-91  के  दौरान  प्रत्येक
 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम  की  कमंचारी  वधित  मूल्यਂ  के  अनुसार  प्राप्त  उत्पादकता
 उपलब्धियों  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 सरकारी  क्षेत्र  के  उन  उपक्रमों  के  नाम  क्‍या  हैं  जिन्हें  करमंचारी  बधित  मूल्य
 के  आधार  पर  लाभकारो  अथवा  अधंक्षम  समझा  जाता

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  सरकारी  क्षेत्र  के  किसी  उद्यम
 के  आथिक  औषित्य  का  मूल्यांकन  करने  के  अनेक  उपायों  में  जोड़ा  गया  मूल्य  भी  एक  उपाय  है  ।

 गत  तीन  वर्षो  अर्थात्‌  1989-90,  1988-89  तथा  1987-88  के  दौरान  उत्पादन
 संबंधों  कार्य  हलापों  में  लगे  केन्द्रीय  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्यमों  में  प्रति  व्यक्तिमासिक  जोड़े  गये  मूल्य
 का  ब्यौरा  27-2-1991  को  सभा-यटल  पर  रखे  गये  लोक  उद्यम  सर्वेक्षण  1989-90  के
 में  अनुपातਂ  शीर्ष  के  अन्तर्गत  दिया  गया  है  ।  वर्ष  1990-91  के  आंकड़े  1992
 में  बजट  सत्र  के  दौरान  संसद  में  प्रस्तुत  किये  जाएंगे  ।

 इस  सम्बन्ध  में  ऐसा  कोई  निर्धारण  नहीं  किया  गया  है  ।

 आयात  मदों  के  स्थान  पर  देशी  उत्पाद  का  उपयोग

 1139.  भ्री  भाग्य  गोवर्धन  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  उद्योगों  से  संबंधित  उन  आयातित  वस्तुओं  की  यूची  क्‍या  है  जिन  पर  अब  रुपये  के

 अवमलल्‍यन  को  देखते  हुए  देशी  उत्पादों  का  उपयोग  किया  जाना
 आयात  के  स्थान  पर  देशी  वस्तुओं  को  प्रोत्साहन  देने  तथा  इनको  प्रयाग  में  लाने  के

 लिए  कदम  उठाने  का  विचार  और
 उन  उत्पादों  की  सूची  क्या  है  जो  तत्काल  और  आगामी  दो  वर्षों  के  अन्दर

 गाप्टीय  बाजार  में  प्रतिस्पर्धा  कर  सकते  हैं  ?

 80
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 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  जें०  :  और  रुपये  के

 अवमल्यन  और  व्यं्यारे  प्रणाली  में  सुधार  से  आयातों  को  कम  करने  में  अधिक  प्रोत्साहन  मिलेगा  ।

 यह  सभी  उद्योगों  पर  खासतौर  से  उपलोक्त।-सामान  तथा  अम्य  उद्योगों
 पर  लाग  होगी  जिनमें  चरणबद्ध  वित्ति्माणकारी  कार्यक्रम  चल  रहे  भौर  जिनमें  आयात  की  मात्रा

 अधिक  मानी  जाती  है  ।  इन  उद्योगों  के  लिए  सभी  आयात  आर०  ई०  पी०  के  जरिए  किए
 जा  सकते  हैं  ।  *

 कुछ  महत्वपूर्ण  उत्प[द  निम्नलिखित  हैं  जो  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  तुरन्त  और  जो
 आगामी  2  वर्षों  में  अथवा  लगभग  इतनी  अवधि  में  प्रतिस्पर्धा  कर  सकते  हैं  :

 स्टील  फाइल्‍स  सहित  हस्त  एच  कटिंग  जनरल  मैटल  कटिंग
 इहायमंड  मशीनिंग  सेस्ट्स  और  स्तराक  इरोजन  इन्डस्ट्रियल  फासनर्स  एंड  ब्राईट

 तकनीकी  ग्रेड  के  कुछ  विशिष्ट  कोटनाणी  और  तकनीकी  ग्रेड  के  समी  कीटनाशियों  पर  आधारित
 ही०  पी०  डी०  पी०  ई०  सी०  और  ग्रेन्यूल्स  वेः  रूप  में

 अल्ट्रा  हाई  पावर  ग्रेफाइट  ग्रेनाइट  प्रोडक्ट्स  सी०  ए०  एफ०  ज्वाइंटिग

 शीट्स  तथा  मिल  बैट्री  के  लिए  मिगेट  कुछ  प्रपुंग  ओषधियां  व  फार्मूलेशन
 जो  अन्‍्तर्राठट्रीय  ब.जार  में  भली  प्रकार  मान्य  विनिदिष्ट

 थैलिक  फिनोल  तथा  फिनोल  परफ्पूमरी  मैलिक
 एवह ई  एवीडोत  तथा  एसोटोन  पर  आधारित  उपभोक्ता  इलैक्ट्रॉनिक्स
 दायलट  सोय  तथा  टूथ  थ्ातुकर्मों  मशोनों  की  कुछ  म्दें  तथा  बायलਂ  उद्योग  और  फ्लोट  रल/स

 टेनरी  एण्ड  फूटथीपर  कारपोरेशन  ऑफ  हृण्डिया  लिमिटेड  में  सुधार  करना

 1140.  भ्री  एम०वो०  चमाशेखर  झूति  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  वताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बेन्द्रीय  सरकार  द्वारा  टेनरी  एण्ड  फूटवीयर  कारपोरेशन  ऑफ  इण्डिया  लिमिटेड
 को  अयने  उद्मोग  में  जूतों  के  उत्पादन  में  प्रयुक्त  प्रौद्योगिकी  अद्यतन  करने  की  अनुमति  दिये  बिना
 आधर्तो  घाटों  को  प्रतितुलन  करने  के  लिए  राजसहायता  दी  जा  रही  यदि  तो  उसके  क्या
 कारण

 क्या  प्रवन्ध  में  वित्तीय  और  अन्य  अनियमितताओं  के  कारण  कम्पनी  के  घादे  में  और

 बुद्धि  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  विचार  महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  जोकि  मुख्य  रूप  से  सरकारी  में
 आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  इस  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम  में  सुक्षार  करने  के  लिए  नए
 प्रयास  करने  का  और  ह

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  क्‍या  है  ?
 ,  उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  क०  :  से  कम्पनी

 पर्याप्त  निधियां  अर्जित  करने  में  असमर्थ  अतः  सरकार  टैफकों  की  नकद  हानियों
 का  पुतर्भुगतान  कर  रही  ताकि  इसके  कमंचारियों  को  वेतन  और  मजदूरी  दी  जा

 प्रकार  ने  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  से  कम्पनी  द्वारा  निर्मित  पुनहद्धार  पैकेज

 के  आधार  पर  कम्पनी  का  जैव्यता  अध्ययन  करने  को  कहा  आई०  डी०  बो>०  आई०  द्वारा

 मई  1991  को  प्रस्तुत  जैव्यता  अध्ययन  प्रतिवेदन  प्रक्रियाधोन  है  ।  प्रवन्धन  में  विश्लीय  एवं  अन्य

 अनियमितताओं  के  सम्बन्ध  में  कतिपय  परिवादों  की  छानवोन  केन्द्रीय  जांच  व्यूरों  द्वारा  को  मई

 और  उस  पर  अनुवर्ती  कारंवाई  निर्धारित  प्रक्रियानुरूप  की  -
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 प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर  31  1991

 चमड़ा  प्रोद्योगिको  के  लिए  प्रशिक्षण  सुथिधाएं  /

 1141.  श्री  बिजय  गसबल  पाटिल  :  क्या  प्रधान  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  तरेंगे

 भारत  में  चमडा  प्रौद्योगिकी  के  क्षेत्र  में  बतेमान  प्रशिक्षण  सुविधाएं  बया

 क्‍या  सरकार  ने  भारतीय  चमड़ा  उद्योग  के  लिए  प्रशिक्षण  सुविधाओं  को  बेहतर
 बनाने  के  लिए  विदेशों  सहायता  मांगी  और

 यदि  तो  उन  देशों  के  नाम  क्या  हैं  जो  भारतीय  चमड़ा  उद्योग  को  प्रशिक्षण

 सुविधाएं  प्रदान  करने  के  लिए  सहमत  हुए  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  ज०  :  घमड्टा  प्रौद्योगिकी
 तथा  चमड़ा  उतपाद  अल्पावधिक  विशिष्ट  चमड़ा/फुटबिमर  प्रौद्योगिकी  में

 पाठ्यक्रम  और  सर्टिफिकेट/व्यावसायिक  पाठ्यक्रमों  में  विश्वविद्यालय  पाठ्यक्रमों  के
 ब्यौरे  का  विवरण  |  से  में  संलग्न  है

 से  चमड़ा  तथा  चमड़ा  उत्पाद  उद्योगों  को  सहायता  हेतु  कार्यक्रम  के  संबंध

 यू०  एन०  डी०  पी०  अम्बेला  परियोजना  के  भारत  में  बमड़ा
 जश्ोग  में  प्रशिक्षण  सुविधा  बढ़ाने  के  लिए  यू०  एन०  डी०  पो०  से  लेने  का  फ्रस्साव  ।

 बिबरण---ं

 भारत  में  चरमड़ा  प्रौश्वोगिकों  तथा  उत्पाद  प्रोद्योगिकी  के  शंक्षिक  और  प्रशिक्षण  संस्थान

 चमड़ा  उत्पाद  और  फूटबीयर  विज्ञान  तथा  इंजिनियर  में  विश्वक्द्ालय

 डिग्री  भर्ती  अवधि  प्रवेश  स्तर

 2  3  फूटबीयर  5  में

 अलागप्पा  प्रौद्योगकी  बी०  टैक  25  4  वर्ष  प्रथम  श्रेणी  में  हायर  सेकेंडरी

 महाविद्यालय  (  अन्ना  को  उत्तीर्ण  जिसमें

 विश्वविद्यालय  )  के  अधोन  अध्ययन  के
 केन्द्रीय  चार  विषयों  में  से

 अजमड़ा  अनुसंधान  भौतिक  रमायन  विज्ञान
 मद्रास  के  के  रूप  में  तीन  विषय  अथबा

 सहयोग  से  संचालित  ।  अन्ना  विश्वविद्यालय  द्वारा
 मान्यता  प्राप्त  कोई  अन्य  समकक्ष
 परीक्षा  उत्तोण  ।

 2.  एम  ०टैक  5...  ।3  वर्ष  अन्ना  विश्वविद्यालय  का  चमड़ा
 तथा  प्रत्येक  प्रौद्योगिकी  में  बी०  टेक  अथवा

 फुटवियर  अन्ना  विश्वविद्यालय  द्वारा
 प्रौद्यो  ०)  मान्यता  प्राप्त  कोई  अन्य

 समकक्ष  परीक्षा  ।
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 SRM  1913  हवमों  के
 लिखित  इतर

 ड़
 3  4  5  6

 3.  प्रौद्योगिकी  फ्टवियर  5.
 wearer

 अमड़ा  प्रौद्योगिनी  में  बी०  टेक

 महाविद्यालय  विज्ञान  अथवा  अन्‍्ता  विश्वविद्यालय  के
 तथा  यांतिक  इंजि०  में  बी०  ई०

 केन्द्रीय  चमड़ाा  इंजी  में  अथबा  अन्या  विश्यविद्यालय  |

 अनुसंधान  स्तातकोतर  द्वारा  मान्यता  प्राप्त  कोई  अन्य

 मद्रास  के  रूहयोग  में  डिप्लोमा  समकक्ष  परीक्षा  ।

 संचालि

 4.  चअमडा  टैंक  4  अर्ष  हायर  सेकेंडरी  को  उत्तीर्ण

 mo ह

 विश्वविद्यालय  )

 5.  हरकोर्ट  बटलर  बी०  4  बज

 प्रौद्योगिकी
 विश्व  प्रौद्या०  )

 विद्यालय  )

 6.  बिशाल  अनुसंध्रान  एवं  ब्री७  टैंक  4  बय॑

 प्रौद्योगिकी
 बिहार

 7.  अंस्द्रीय  अमड़ा  पी०  एच  5  चमड़ी  प्रौद्योगिषों  में  एम०

 अनुसंधान
 डी०  टैका/बिज्ञान  की  विभिन्‍न

 प्रौद्योगिकी  शाखाओं  में  एम०  एस०  सी०

 सहित  विज्ञान
 की  विभिन्‍न
 शा्राओं

 बधिक  बविशिष्ठ  पादृयक्रम

 क्र  सं०  संस्थान/केस्द्र  का  नाम  पाद्यक्रेम  का  स्वरूप  भर्ती  अवधि

 पर  2  4

 पी» दी७० टी मद्रास फूटवियर एम०/समती० कार्य 4 महीने बमड़ा एम०/सी० कार्य 4 महीने रख-रखाव मैक ० 2 महीने 2... सी७ चमड़े से बने कपड़े 6 महीने बेंकटापति स्ट्रीट का सामान के लिए ) 83



 ऋ्रऋनौं-के  लिखित  झजलर  ४1  1991

 खत कल 1  2  3  4

 3...  उ्योग  उच्चाग  )  चमड़ा  प्रौद्यो०  62  6

 विकास  संगठन  के  अधीन  फटवियर  प्रौद्य०  मही

 फूटवियर  -
 बिस्तार  जिचर

 सनिकताला

 इत्यादि

 4...  लू  उद्योग  विकास  संगठन  फुटबियर  90  से  3
 उद्योग  मोबाइल  '-  :  महीने

 बाहुन  बामगार  प्रशिक्षण

 पाठ्यक्रम

 5.  लघ  उद्योग  सेवा  संस्थानों  फुटवियर  बचा  चमड़े  का  925  से  ३

 लू  उद्योग  सेवा  संस्थानों  सामान  महीने
 को  शाखाओं  इत्यादि  के

 माध्यम  से  उद्यमी  विकास

 कार्यक्रम

 चिवरण-वात

 चमड़ा  फ्टबियर  प्रौद्योगिकी  में  डिप्लोमा  पाठ्यकस
 प्रदेश  स्तर  :  एन०एस०एल  ०सी०  में  उत्तोर्ण

 संस्थान  का  नाम  और  पता  पाठ्यक्रम  का
 स्वरूप

 2  3  4  5

 1.  राजणकोय  चमं-शोत्न  संस्थान  चमड़ा  10  3  वर्ष

 जालंधर  फुटवियर  प्रौधो०  15  2  बर्ष

 नाश्वोदर  जालंधर

 2.  चमड़ा  प्रौद्योगिकी  प्रौद्यो०  30  33  बर्ष

 सी०आई०टी०
 गारामणी  पी०औओ०

 3.  चमड़ा  प्रौद्योगिकी  +>वहीं--  20...  33  वर्ष

 निकट  दुर्गा  हुसेन
 गॉलकोंडा

 4...  कर्नाटक  चमड़ा  प्रौद्योगिकी  चमट़ा  10  33  बर्ष

 मैसूर  ara 26  फुंटवियर  प्रौद्यो०  10.  33  बर्ष
 ा  ह

 चमड़े  का  सामान  10...  3)  वर्ष
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 9  1913  )  प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर

 2  3  4  5

 5.  राजकीय  चमडा  चमड़ा  प्रौद्यो०  10  3  बच

 फुटवियर  तथा  20...  2  वर्ष

 चमड़े  का  सामान

 6.  राजकीय  चमड़ा  चमड़ा  प्रौद्ये०  10°  3  वर्ष
 प्रवती  बगला  फुटबियर  तथा  10  2  बच

 सौतर  चमड़े  का  सामान

 7.  राजकीय  चमड़ा  प्रौद्यो०  चसड़ा  प्रौद्यो०  10  3  वर्ष

 बांदा  फुटवियर  प्रौद्यो ०  5  2  अध

 चमड़े  का  सामान  5  3  बर्षे

 8.  गव०  पालिटेकनिक  फार  लेदर  चमड़ा  प्राद्यो  10  3  वर्ष
 टैक०

 कोरापुर

 ४

 पूरे  में  विशिनत  संस्थातों  हारा  संचालित
 व्यावसाधिक  पाठ्यक्रम

 प्रवेश  स्तर  :  प्रवेश हेतु  न्‍्यूनतम  इन्टर/मंट्रिक/  पाम्न

 ऋ०  सं०  संस्थान  का  नाम  और  पता  पाठ्यक्रम  का  भर्ती  अबधि

 स्वरूप

 1  2  4  5

 1.  राजकीय  चर्म-शोधन  चमड़े  पर  आधारित  20  1  यधे
 नकरोदर  जालंधर  )  खेल  का  सामान  *

 2.  चमड़ा  प्रौद्यो०  चअमं-णोधन  कार्यों  में  10  1  यर्ष
 कामगार  पाठ्यक्रम

 3...  अमड़ा  कार्य  विद्यालय  फुटवियर  तथा  चमड़े  10  2  ब्चेਂ

 आग  का  सामान

 4.  राजकीय  घमड़ा  प्रौद्यो०  चमड़े  का  सरमाल  5  2  बर्थ
 बम्बई  फुटजियर

 5.  लेदर-गुड़स  अमटगे  का  सामान  2  अ्ेਂ

 ट्रेनिंग पश्चिम बंगाल



 ,  प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर

 है|

 10.

 11,

 12.

 14.  .

 2

 राजकीय  चमडा

 फतेहपुर

 केन्द्रीय  चमड़ा  अनुसंधान
 अदया  मद्रास

 तमिलनाडु

 इस्लामिया  हायर  सेकेंडरी

 तमिलनाडु

 गव०  हायर  सेकेडरी
 रानीपत

 केन्द्रीय  फुटवियर  प्रशिक्षण

 65/1  जी०एस०टी०

 केन्द्रीय  फटवियर  प्रशिक्षण
 425  कौशलपुरा,आगरा  बाई  पास

 माडत  प्रशिक्षण  लथा  उत्यादन

 त्कर्णों  का

 लखनऊ

 ऋ  रा  ग्रामोद्योग  बम्सई

 जमनालाल  बजाज
 बर्धा

 फ्लेइंग  एच  का”$स  रिकर्यार  :

 प्रशिक्षण  केन्द्र

 तमिलनाडु

 31  1991

 3  4

 चमड़े  का  सामान  10

 अमड़े  का  सामान  15

 बी०  एस०  सी०  स्तर  20
 की  शमष्टा  प्रौद्यो  ०

 व्यावसायिक  विषय  के  रूप  20
 में  10+2  स्तर  की

 चमड़ा  भ्रौद्यो  ०

 व्यवसायिक  विषय  के  रूप  में  20
 चमडा  ०

 फुटवियर  प्रौद्यो०  में  40
 एडवांस  कोर्स

 डिजाइनिंग  10

 शू  अपर  कलोजिंग  30

 चप्पल/सेंडल  बनाना  ३०

 ($)  जूते  बनाने  में  तलवा  16
 बनाना

 फुटवियर  प्रौद्यो  30

 एडवांस  को

 डिजाइनिंग  कोस  10

 शू  अपर  क्‍लोजिंग  30

 तलवे  बनाना  15

 चमड़ा  प्रौद्यो०  10

 कारकस  उपय्रागिता  10

 फुटवियर  10

 चमदा  प्रौद्यो०  10
 उपयोगिता  )

 अमड़ा  प्रौद्यागिकी  10

 शब्र  उायोग  30

 1  वर्ष

 lag  वर्ष
 6  महं।ने

 6  महीने
 1  बर्ष
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 17..

 1g.

 19.

 21.

 22.

 23.

 27.

 372/L.S./91

 2

 प्रशिक्षण-सह-उत्पादन  केन्द्र
 टी०  पी०ओ०
 जिला  तमिलनाडु

 प्रशिक्षण-सह-उत्पादन
 केन्द्र  गोवुरी

 प्रशिक्षण-सह-उत्पादन  केन्द्र
 श्रीनिकेतन  पी  ०ओ०  जिला
 पश्चिम  बंगाल  ।

 प्रशिक्षण-सह-उत्पादन
 बाराणसी

 जम
 19/1  गराईहाट  रोड

 धकुरिया
 जन  कलकत्ता  ।

 चर्मालय  खादी  एवं  ग्रामोद्योग

 अथनी  जिला  बेलगांव
 कर्नाटक  ।

 मध्य  प्रदेश  खादी  एवं  ग्राम्य

 इंडस्ट्रियल
 भारतीय  विधा  चित्तोड़

 महाराणा  प्रताप
 भोपाल  के  पीछे  ।

 हरियाणा  चमधोंग

 मोहल्ला
 अम्बाला  कंट  ।

 साया  कार जाल  लकी  प

 सूरज  जिला  खादी  जी०  संघ

 गुजरात

 लोक  सेवा  सिविल

 बिहार  खादो  ग्रामोद्योग  संघ

 कुटोर  द्वारा
 सकरी  बिहार

 12

 चप्पल  ।

 चमड़ा  प्रौद्योगिको
 कारकस  रिक्‍्यरी

 चप्पल  ।

 चमड़ा  प्रोग्रौगिकी
 फ्लेइंग

 चष्पल  तथा  चभड़े
 का  सामान

 (  र

 बडा

 अपमड़ा  प्रौद्योगिकी

 चप्पल  तथा  चमड़े  के
 सामान  की  प्रोौशोगिकी
 में  दृकानदारी

 चप्पल

 फ्लेइंग  एवं  कारकेस
 रिक्‍्वरी

 चमड़े  को  वस्तुएं

 फ्लेइंग  एवं  कारकेस
 रिक्‍्बरी

 चप्पल  र

 चमड़ा  प्रौद्यो०

 10

 10

 10

 10

 4  महाँंने

 1  वर्ष

 4  महा ने

 87 नस



 प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर

 ह ै। है

 28.  सम  बिहार लादी  चमड़े  की  वस्तुएं

 29.

 36  .

 32.

 33.

 34.

 35.

 2

 संघ  स्थू
 जिला  बिहार  ।

 पश्चिन  बंगाल  खादी  केर  कारकेस
 रिकक्रोी  प्रशिक्षण  फेन्द्र

 पश्चिम  बंगाल  |

 क्षेत्रीय  श्री  गांधी  आश्रम
 जिला  फरोदाबाद  ।

 गांधी  मिकेतन  टी०

 जिला

 तमिलनाइ  ।

 पंजाब  राज्य  चमभद्ा  विकास

 चंटीगढ़  (20)  केम्श  ।

 तमिलमाडु  चमड़ा  विकास
 मद्रास  ।

 मध्य  प्रदेश  एबं
 पश्चिम  के  आई०  टी  ०

 आई०  में  श्रम  मंवालय
 की  शिस्पी  प्रशिक्षण  योजना  के

 तहुत  ।  मछ्य

 उत्तर  प्रदेश  एवं  चंडीगढ़  ।

 फुटवोयर  डिजाइन  इवल्पमेंट

 नई  दिल्‍ली  ।

 31  1991

 3  4

 10

 फ्लेइंग  एवं  कारकेस  10
 रिक्‍वरी

 चप्पल  10

 कारकेस  रिक्‍्वरी  10

 चमड़ा  प्रौद्योगिको  20

 चप्पल  400

 के
 चप्पल  25

 के

 यात्री  वेग/चमड़े  का  25
 का  सामान

 महिलाओं  के  25

 बंग/पस

 (5)  निर्यात  के  लिए  25

 शू  अपसं  ।

 चमड़े  का  सामान  44

 चप्पल  प्रौद्यो०  112

 -  चमड़े  की  बस्तएं  192

 ण्‌  डिजाइनिग  40
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 खाह्यान्नों  की  कम  सप्लाई

 1142.  .  श्री  बिजय  नवल  पाटिल  :  क्‍या  प्रणक्य  सजी  सह  जततने  की  क्वपा  करेगे

 क्‍या  सरकार  ने  खाद्यान्तों  की  कम  सप्लाई  वाले  हैतों  का  पता  लगाया

 यदि  तो  ये  क्षेत्र  कौन  से  और

 सरकार  का  खाद्यान्नों  की  कमी  वाले  क्षेत्रों  में  ख्ाद्याल्तों  को  सप्लाई  में  सुधार  लाने

 हेवे  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 नागरिक  पूति  और  सार्वजनिक  वितरण  संत्रासय  में  राज्य  मंत्री  कमालबंदौत
 ओर  सरकार  द्वारा  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  कैत्र  प्रशासनों

 की  सार्व  जलिक  वितरण  प्रगालो  क  लिए  दाद्रान्तों  का  आवंटन  माह-दर-माह  आधार  पर  किया
 जाता  राज्य  सरकारें  और  संच  राज्य  क्षेत्र  अज्ञासन  अमने-अभनते  राज्य/संच  काज्य  देश  के  अन्दर
 इमक  वितरग  हेतु  जिन्‍्तेदार  होते  हैं  तथा  'जिलों/सेज्नों  शच  परस्पर  आवंटस  जिबय  में  भी
 मेर्गेत  सा्बंजनिक  प्रणाली  के  लिए  की  आर्धुति  अजुपूरक  ऋऋरूप  को

 होतो  है  और  इतका  उद्देश्य  किसी  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  की  सम्पूर्ण  आवश्यकता  को  पूरा  करना
 सहीं  होता  है  ।

 टेनरी  एण्ड  फुटब्रीपर  कारवोरेशन  आफ  इण्डिया  लिसिटेड  की  अधिष्डापित  क्षमता
 का  कम  उपयोग  किया  लाना

 1143.  श्री  घी०  जीमिवास  प्रसाद  :  क्‍या  प्रथ्ल  मंश्रो  यह  कताने  को  कृपा  करेंगे  वि  :

 क्या  गत  तीन  अथवा  चार  महोनों  के  दौरान  टेसरी  एण्ड  फृटबीयर  का  रपोरेशन  आफ
 इण्डिया  लिमिटेड  की  अधिष्टापित  क्षमता  का  कम  उपयोग  हुआ

 (aq)  क्या  इसके  परिणामस्थरूप  निशल  प्राप्त  ऋयादेशों  को  पूरा  कस्ने  में  असमर्थ

 क्‍या  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैक  ने  चमड़ा  निर्यात  को  मध््ययत  दल  से  सम्बश
 किए  बिना  निगम  के  बारे  में  कोई  व्यवहायंता  रिपोर्ट  तैयार  की

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 एस  निगम  में  पर्याप्त  सुधार  लाने  हेतु  आगे  क्‍या  कार्यक्रम  तैयार  करने  का  विचार

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  के०  :  हां  |

 निगम  को  प्राप्त  क्रयादेश  सामान्यतः  निष्पादित  किए  जाते  हैं  ।

 से  भारत  सरकार  ने  भारतीय  भौद्यो  गिक  विकास  बैक  कम्पनी  द्वारा  निर्मित
 एक  पुनकद्धार  पैकेज  के  आधार  का  व्यवहाथेता  अध्ययन  करने  को  कहा  भारतोय
 भौयोगिक  विकास  बैक  ने  कप्ाानो  को  इण्डिया  लिमिटेड  को  के  रूप  में  पुनरद्धार
 पंकज  के  निर्माण  में  शामिल  करने  की  भो  सलाह  दी  थी  |  आटा  ने  उन्हें  इस  मामले  सें
 सहयोग  देने  से  मता  कर  दिया  |  भारतीय  औद्योगिक  बिकास  बक  द्वारा  1991  में  प्रस्तुत
 ब्यबहायता  अध्ययन  रिपोर्ट  प्रक्रियात्रोस  है  ।
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 प्रश्तों  क ेलिखित  उत्त  3  1991
 प

 कन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  क ेअधिकारियों  द्वारा  कथित  अध्टाजार

 1144.  .  ओऔी  राजनाथ  सोनकर  शास्की  :

 डा०  वसन्‍त  पवार  :

 क्या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  को  क्रपा  करेंगे  कि  :

 हे  कया  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  के  कुछ  बड़े  अधिकारी  हाल  ही  में  रिश्बत  लेते  हुए  पकड़े
 गये

 (a)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  उनके  विदयद्ध  क्या  कायंबाही  की  गर्ड  है
 अथवा  को  जा  रहो  और

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  ऐसे  कितने  मामले  घटित  हुए  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सार्गरेट  :
 तथा  जाल  बिछाने  पर  +न्दीय  जांच  ब्यूरो  के  दो  एक

 उप  घहानिरीक्षक  तथा  दूसरा  पुलिस  उप  अधोक्षक  रिश्वत  लेते  हुए  पकड़े  गये  थे  |  दोनों
 अधिकारियों  के  विरुद्ध  मामले  दर्ज  कर  गए  हैं:तथा  जांच  चल  रही  है  ।

 गत  तोन  वर्षो  के  दौरान  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरों  के  अधिकारियों  के  इस  प्रकार  अन्‍्ध
 कोई  मामले  दर्ज  नहीं  किए  गए  हैं  ।

 गुजरात  में  नये  छोतोी  कारखानों  स्थापना  करने  के  प्रस्ताव

 1145.  .  श्री  कांशोर/स  हशाशा  :  लाह्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नये  चीनी  कारखानों  की  स्थापना  हेतु  गुजरात  सरकार  से  कितने  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए
 :  केन्द्रीथ्र  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  को  गई  और

 प्रस्तावों  को  अन्तिम  रूप  कब  तक  दिये  जाने  की  संभावना  है  ?

 खाद्य  संज्रालय  में  राज्य  मंत्री  तरूण  :  व  होते बेः  को
 सासमीं  पंचवर्धीय  योजना  के  लिए  लाइसेंस  नोति  मार्भदर्शो  सिद्धांतों  के  जारी  होने  बाद

 गुजरात  राज्य  में  नई  चीनी  फैक्ट्री  की  स्थापना  हेतु  सिद्धांतों की  तक  आवेदन  पत्र  प्राप्त

 हुए  थे  जिनमें  से  8  अभी  तक  लंबित  हैं  ।

 शकंरा  उद्योग  में  लाइसेंस  नीति  संबंधी  मार्गदर्शी  सिद्धांतों  की  सरकार  द्वारा  अभी  समीक्षा
 की  जा  रही  है  ।  इन  आवेदन  पत्रों  पर  उक्त  समीक्षा  के  बाद  तैयार  की  गई  नीति  के  अनुसार
 विचार  किया  जाएगा  ।  कै

 राजस्थान  में  चालू  करड्रीय  परियोजनाओं  के  लिए  धन  राशि

 2,  श्री  गिरधारों  लाल  जार्यज  :  कया  योजना  और  कार्यक्स  कार्थान्‍्यवयम  मंत्री  बह
 बतामें  वरीयता-क्रम  की  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  ने  धन  कीं  कमी  के  कारण  चालू  केस्रीय  परियोजमाओं

 को पूरा करने के वरीयता-क्रम में परिवर्तन करने का कोई निर्णय लिया और 90
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 प्रदि  तो  राजस्थान  की  ते  परियोजनाओं  पर  इस  निर्णय  का  प्रभाव  पड़ने  की

 संभावना  है  ?

 योजनਂ  और  कार्यक्रम  क्रियान्वयन  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एच०आर०  :
 जी  योजना  ने  ऐसा  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।  ,

 हिसाअल  प्रदेश  के  डांडला  घाट  में  सीसेंट  कारखामा

 1147.  ओ  मुत्यंजय  नायक  :  प्रधान  संत्वी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हिमाचल  प्रदेश  #  डॉडला  धाट  में  सीमेंट  कारबाना  स्थापित  किया  जा  रहा
 क्‍या  इस  क्षेत्र  में  कोई  पर्यावरण  संबंधों  सर्वेक्षण  किथा  गया

 क्‍या  राज्य  सरकार  ने  वहां  पर  कारखाना  स्थायित  करने  हुतु  केशद्वीय  सरकार  से

 अनुमति  मांगी  थी  और  क्या  केरद्र  सरकार  ने  स्वीकृति  दे  दी  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  जें०  मैं०  गुजरात  अम्बुजा
 सोर्मेंट्स  लिमिटेड  दिमाचल  प्रदेण  में  दर्ला  तहसील  जिला  सोलन  में  1"  लाख  मी०  टन
 बाषिक  क्षमता  दा  एक  सोमेंट  संयंत्र  लगा  रही  जिसके  लिए  ईस  कंपनी  को  ता  13-7-90  को
 एबा  आशय  पत्र  जारी  किया  गया  था  ।

 राज्य  प्रदूषण  निश्रंत्रण  बोर्ड  ते  पर्थाव/ण  प्रभाव  संबंत्री  अध्ययनों  के  आधार  पर  संयंत्र
 लगाने  के  लिए  एक  प्रमाण-पत्रਂ  जारी  किया  है  ।  ह

 और  राज्य  सरकार  ने  परियोजना  $  खनन  कार्य  लिए  भावी  लाइसेंस  डेतु
 अनुमति  भांगी  खान  भारत  सरकार  ने  इसके  अपना  अनुमोदन  दे  दिया  है  ।

 अनुसंधान  जहाज  सम्पदा

 1148.  भी  आीवल्लम  पाणिग्रही  :  क्‍्य  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  खाड़ी  युद्ध  के  कारण  किसी  भी  प्रकार  के  प्रदूषण  का  पता  रुगाने  हेतु  अरब
 सागर  में  भेजे  गये  सम्पदाਂ  नामक  अनुसंधान  जहाज  ने  समुद्र  में  किसी  प्रकार  के  प्रदूषण
 होने  की  सूचना  दी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सम्‌द्र  में  यह  अनुसंधान  काय  कब  किया  गया  और  इस  अनुसंधान  से  सम्बद्ध  रहे
 बेजानिकों  के  नाम  क्‍या  हैं  ?

 लोक  शिकायत  ओर  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मार्गरेट  ।
 जो  नहीं  इसकी  जांच  के  लिए  भेजे  गये  दल  को  प्रदूषण  का  कोई  प्रमाण

 नहीं  मिला  ।  ः

 शव
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 प्रश्न  ही  नहों  उठता  ।

 मत्म्य  एवं  समुद्र  वेजालिक  अनूसंधात  जलथान  सम्पदाਂ  ने  15  से  26

 1991  तक  समृठी  यात्रा  जेजशानसिक  दल  का  डा०  आर०  सेन

 राष्ट्रीय  समुद्र  विज्ञान  संस्थान  ने  किया  एंव  अन्य  बेजानिकों  के  नाम  मिम्मलिखित  हैं  ।

 1.  राष्ट्रीय  समुद्र  बिज्ञान  गोबा

 डा०  एस ०  पी  फोंदेबर

 टा०  पी७  दी०  मारबेबप

 डा०  Ho  सावकार
 डा०  पी०  शिरोउडकर
 श्री  आर०  अलगरसामी

 एस०  ज॑ं!०  पो०  मार्टाडकर

 डा०  जेंड०  7०  अंसारी
 श्री  आर०  विजय  कुमार
 डा०  इलगर  डेसा
 श्लवो  आर०  जी०  प्रभ  देसाई
 श्री०  यूरिको  डेसा

 आरतोय  मोसम  बिज्ञान  शिभाग

 श्री  बाई०  ई०  ए०  राज  *

 श्री  कुलदीप  बाली

 केन्द्रीय  समुद्री  मत्स्य  असूसंधान  कोचीत

 डा०  के०  जे०  मैध्यू
 श्री  आई०  आर०  लियोपोल्ड
 श्री  आर०  बालाकृप्णन
 श्री  3०  के०  सुरेश  कुमार

 केर्द्रीय  मत्स्य  प्रौद्योगिकी  कोचीस

 श्रो  एम०  एस०  फरनांडो

 आवश्यक  बस्तुओं  पर  सुनाफ  में  बद्धि  करता

 1149.  श्रों  सुशील  चर  बर्मा  :  क्या  प्रधान  संक्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  आवश्यक  वस्तुओं  की  पूति  करने  बालों  के  लिए  मुनाफे  की  कोई
 सीमा  निर्धारित  की

 (a)  कया  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  दूर  दशाज  के  आदिवासी  क्षेत्रों  में  मुनाफा-सोमा  बढ़ाने
 का  बार-बार  आम्रह  किया
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 क्‍या  सरकार  का  इस  सोमा  को  बढ़ाने  का  विचार  और

 (७)  यदि  तो  इसके  कब  तक  बढ़ाये  जाने  को  सम्भावना  हैं  ?

 नागरिक  पूर्ति  और  सार्मजनिक  वितरण  संजालय  में  राज्य  मंत्री  कमालहोम  :

 )  राज्य  सरकारें  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्र  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  नियत  कि
 १  गए

 केन्द्रीय  निर्मम  मूल्यों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  चावल  तथा  गेहूं  के

 वितरण  के  लिए  माजिन  नियत  करते  हैं  ।  क्रेद्दीय  सरकार  ने  समेकित  आदिवासो

 विकास  कायंत्रम  के  क्षेत्रों  में  इन  मदों  के  घिक्रेताओं  के  लिए  उपयक्त  मॉजिन  का  झाव  दिया  हैं  ।

 चीनी  तथा  आयातित  खाद्य  तेल  के  विक्रेताओं  के  लिए  माजिन  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  नियत  किया

 जाता  मिट्टी  के  तेल  के  विक्रेताओं  को  दिया  जाने  बाला  माजिन  केरोसीन  आफ

 सोलिग  1970  के  उपबंधों  द्वारा  शासित  होता  है  ।

 मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  चीमो  के  वितरण  के  लिए  माजिन  को  संशोधित  करने  का

 प्रस्ताव  किया  उन्होंने  सप्कित  आदिवासी  विकास  कार्यक्रम  शक्षेत्रों  में वितरित  किए  जाने
 वाले  चावल  तथा  गेहूं  के  मार्जिन  में  भी  वृद्धि  करने  के  लिए  कहा  है  ।

 व  समेकित  आदिवासी  विकार  कार्यत्रम  क्षेत्रों  मे ंचाथल  तथा  गेहूं  के  वितरण
 पर  मार्जिन  बढ़ाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  चोनी  पर  दिए  जाते  वाले  माजिन  में  संशोधन  के

 अनुरोध  पर  खाद्य  मंत्रालय  में  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 पेंशन  क्ोेणियों  कोਂ  महंगाई  राहत

 1150.  .  औी  सुशील  असर  बर्मा  :  क्‍या  प्रधान  सन्नी  यह  बताने  की  कृष  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  और  पेंशनभोगियों  के  वेतन/पेंशन  के  समान
 स्तरों  पर  महंगाई  के  निष्प्रभावन  के  मामले  में  कोई  अन्तर

 यदि  तो  तत्संबंधी  कया  और

 विद्यमान  विसंगति  को  समाप्त  करने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कदम  उठासे  का

 बिचार  है  ?

 लोक  शिकायत  तभा  पेंशन  संग्रालय  सें  राज्य  संत्री  सार्गरेट  :

 और  रु०  1750/-  तक  पेंशन  प्राप्म  करने  वाले  पेंशनभोगिप्रों  की  महंगाई
 का  100  1751/-  से  3000/-  तक  पेंशन  प्राप्त  करने  बालों  को  महंगाई  का
 75  प्रतिशत  और  3000/-  से  अधिक  पेंशन  प्राप्त  करने  बालों  की  महंगाई  का  65  प्रतिशत

 निष्प्रभावन  किया  जाता  सेतारत  कमंत्रारियों  के  तदनुरूपी  स्लैब  3500/-
 तक  3501  से  6000/-  तक  तथा  0000/-  से  अश्रिकਂ  पेंशनभोगियों  की

 महंगाई  राहत  की  उसी  प्रतिशतता  के  आधार  पर  गणना  को  जाती  जिस  प्रतिशतता  पर  सेबारत
 कमंचारियों  के  महंगाई  भ्ते  की  गणया  की  जाता  है  जिससे  वे  उतरने  ही  पेंशन  मे  हकदार
 सवारत  केन्द्रीय  सरकारी  कप्रचारियों  तथा  केस्ट्रोय  सरकार  के  पेंशन  भोगियों  के  लिए  महंगाई  नि?प्रभावन
 तथा  महंगाई  भत्ता/महंगाई  राहत  मंजूर  करने  के  लिए  वेलन/पिंशन  के  विभिन्‍न  सलेश्नरों  की  चलुर्थ
 बेसन  आथोंग  ह्वारा  सिफारिश  को  गई  थी  और  इसे  सरकार  द्वारा  स्वीकार  कर  लिया  गया
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 महंगाई  भक्ता/महंगाई  राहत  के  भुगतान  की  बतंमान  पद्धति  में.कोई  बिसंगति  नहीं
 बतेमान  पद्धति  में  यह  सुलिशिचित  किया  जाता  है  कि  यदि  भ्रविध्य  में  महंगाई  भत्ते  क  किसी

 अंश  को  महंगाई  वेतन  के  रूप  में  माना  जाता  है  तो  उस  स्थिति  भावी  सेवा  निवृत्त  व्यक्तियों  की
 बेटदन  जमा  महं।।ई  भत्ते  के  संदर्भ  में  पेंशन  ठोक  उन  व्यक्तियों  की  पेंशन  जमा  महंगाई  राहत  के
 बराबर  होगी  जो  महंगाई  भत्ते  के  सम्भिलित  करने  से  पहले  उसो  वेतन  पर  सेवानिवृत्त  हुए  थे  ।

 नेहरू  शताब्दी  समारोह  समिति  द्वारा  राज्यों  को  बिसीय  सहायता

 1151.  श्री  सुशील  चन्द्र  वर्मा  :  क्‍या  प्रधान  मंत्रों  यह  बतान  की  पा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  नेहरू  शताञ्दी  समारोह  समिति  राज्यों  में  नेहरू  युवक  केस्दों  को  स्थापना  +#
 लिए  राज्य  सरकारों  को  वित्तीय  सहायता  देने  के  लिए  सहमत  हुई  थी

 यदि  तो  क्या  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  लाल  बाग  इन्दौर  में  ऐसा  एक  केन्द्र
 स्थापित  करने  के  लिए  वित्तीय  सहायता  देने  का  अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्‍या  कार्यवाही  की

 लोक  शिकायत  तया  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  मर्शरेट

 जी  नहीं  ।

 व  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  198  8  में  लाल  बाग  इन्दौर  में  65
 लख  रुपये  का  भुगतान  करके  अधिग्रहित  किए  गाए  72  एकड़  के  काम्पलैक्स  में  एक  नेहरू  सांस्क्रति
 के

 द्व
 की  स्थापना  करने  का  निर्णय  लिया  इसे एक  बहुऊद्देययीय  संस्थान  के  रूप  में  विकसित

 करने  के  लिए  राज्य  ररकार  ने  तत्कालीन  भारत  की  स्वतंत्रता  की  वर्षगांठ  तथा  जवाहर
 लाल  नेहरू  शताब्दी  समारोह  कार्यान्त्रयन  समिति  से  65  लाख  रु०  की  वित्तीय  सहायता  देने  का

 अनुरोध  किया  तत्कालीन  कार्यान्वयन  समिति  ते  राज्य  सरकार  को  सूचित  किया  था  कि
 कोष  पर  दबाव  के  कारण  उन  के  लिए  इस  परियोजना  हेतु  किसी  प्रकार  को  वित्तीय  सहायता  दे
 पाता  संभव  नहीं  हो  सकेगा  ।

 नि

 ग्रामीण  और  शहरी  क्षेत्रों  में  बितरित  को  जाने  बाली  जीनो  की  मात्रा

 1152.  श्री  सन्तोध  कुमार  गंगवार  :  क्या  प्रधान  सन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 )  कया  सार्वजनिक  बितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  ग्रामोण  और  शहरी  क्षेत्रों  में  चोनों
 का  ब्ररबर  मात्रा  में  वितरण  क्रिया  जा  रहा

 यदि  तो  ग्राभमोण  और  शहरी  क्षेत्रों  मे ंअलग-अलग  चीनी  कितनी  मात्ता  में
 -  घित्तरित  की  जा  रही  और

 यदि  इसमें  कोई  असमानता  है  तो  इसके  क्‍या  कारण

 तागटिक  पूति  ओर  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कमालहोन  अहमद

 से  केन्द्रीय  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्र  श्रशाथनों  का  लेबा  चानी
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 का  आबंटन  1-10-1986  को  अनुमानित  जनसंख्या  के  लिए  प्रति  व्यक्ति  प्रतिमाह  425  ग्राम  मात्रा
 उपलब्ध  कराने  के  एक  समान  मानदण्ड  के  आधार  पर  करती  है  ।  1991  स
 1991  तक  आबंटन  में  5  प्रतिशत  की  तदयथ  वृद्धि  का  निर्णय  किया  गया  जिसकी  1991

 के  वाद  समीक्षा  की  जाएगी  ।  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  के  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में  चाहे  वे  ग्रामीण  हों
 बा  गहरी  उवभोक्‍ताओं  को  वितरित  करने  के  लिए  लेवी  चीनी  का  आगे  आवंटन  सम्बन्धित  राज्य

 खरकार/संच  राज्य  क्षेत्र  प्रशासन  द्वारा  किया  जाता

 ।
 राजधाती  में  खोया  ओर  दुग्ध  उत्पादों  को  तस्करी

 53.  भ्री  एम०  वी०  चनद्रशखर  मूति  :

 श्री  बी०  श्रीमिबास  प्रसाद  :

 क्या  ब्रश्वान  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  गाजियाबाद  और  अन्य  उप  नगरों  से  राजधानी  में  खोया  और

 अन्य  दुग्ध  उत्पादों  की  तस्करी  के  लिए  हाल  में  सक्रिय  गिरोह  का  पता  लगाया  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 क्या  विभाग  ने  राजधानी  में  गत  तीन  महीनों  के  दौरान  पनोर  और  थी  का

 बल्पादन  करने  वाले  गोदामों  तथा  एककों  पर  छापे  मारे  हैं  हि

 यदि  तो  इन  मारे  गये  छापों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  तथा  कितने  व्यक्तियों.कों
 गिरफ्तार  किया  है  ;  और

 इनमें  लिप्त  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 नागरिक  पूर्ति  और  सार्वजमिक  बितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कमालुहीन
 और  (@)  दिलला  प्रशासन  द्वारा  गेर-कानूनो  रूप  से  खोया  रखने  के  तीम  मामलों  का

 पता  लगाया  गया  और  415  किलोग्राम  खोया  जब्त  किया

 जी

 जन  और  जुलाई  (19-7-91  के  दौरान  किए  गए  कड़े  मिरीकर्णों  के
 3  प्रथम  सूचना  रिपोर्ट  दर्ज  कराई  गई  और  12  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया

 (#)  मामलों  की  जांच  की  जा  रही  है  और  संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासन  द्वारा  के
 खार  आगे  कारंबाई  की

 टेलीविजन  पर  बाणिज्यिक  विज्ञापन

 1154.  भी  बिजय  नजल  पाटिल  :  कया  सूचना  और  प्रसाण  मंत्री  यहं  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  टेलोविजन  पर  वाणिज्यिक  विज्ञापन  बार-बार  दिखाए  जाने  के  कारण  -  अपना
 दृश्मात्मक  प्रभाव  खा  देते  हैं  न  क+

 372  -13
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 यदि  तो  ताजनों  तथा  दृश्यात्मक  प्रभाव  बनाये  रखने  हेतु  बाणिज्यिक  विज्ञापनों
 को  समय-समय  पर  बदलते  रहने  के  लिए  सरकार  का  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  गिरिजा  :  और

 विज्ञाफन  एजेंसियों  अपने  ग्राहकों  के  लिए  वाणिज्यिक  विज्ञापन  तैयार  करती  है  ।  इन
 विज्ञापनों  के  दृश्यात्मक  प्रस्तुतीकरण  अथवा  आवृत्ति  में  परिवतंन  इन  एजेंसियों  या  ग्राहकों  द्वारा

 बाजार  की  अपेक्षाओं  को  ध्यान  में  रख  कर  किया  जाता  है  ।  दूरदर्शन  पर  दिखाए  जाने  वाले
 वाणिज्यिक  विज्ञापनों  के  दृश्यों  में  परिवर्तन  करने  में  सरकार  की  कोई  भूमिका  नहीं  होती  ।  केवल

 यह  सुनिश्चित  किया  जाता  है  कि  विज्ञापन  दूरदर्शन  की  वाणिज्यिक  विज्ञापन  संहिता  के  अनुरूप  हों  ।

 31  1991  को  होने  वालो  सदन  की  बैठक  के  लिए  ककरापार  परमाणु  विद्युत  संयंत्र

 1155.  श्री  काशी  राम  क्या  प्रधान  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ककरापार  परमाणु  विद्युत  संयंत्र  )  का  निर्माण  कार्य  पूरा  हो  गया

 यदि  तो  निर्माण  कार्य  कब  शुरू  किया  गया  था  और  यह  कौन  सी  तारीख  तक

 पूरा  किया  जाना  था  ;  और

 इस  निर्माण  कार्य  को  पूरा  करने  में  देरी  किए  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?  ह

 ेु  लोक  शिकायत  और  पेंशन  मंज्ञालय  में  राज्य  मंत्री  सार्गरेट  :

 नहीं  ।

 ककरापार  परमाणु  बिद्युत  परियोजना  जिसके  लिए  1981  में  संस्वीकृति  दी

 गई  को  निर्धारित  कार्यक्रम  के  अनुसार  1990  और  दिसम्बर  1991
 में  क्रॉतिकता  प्राप्त  करनी  थो  ।  अब  आशा  है  कि  ये  दोनों  यूनिट  1991
 और  1992  में  क्रांतिकता  प्राप्त  कर  लेंगे  ।

 परियोजना  के  क्रांतिकता  प्राप्स  करने  संबंधी  कार्यक्रम  को  संरचनाओं  और  प्रणालियों
 के  डिजायन  में  भूकम्पीय  परिस्थितियों  के  अनुरूप  सुधार  और  कुछ  संघटकों  की  आपूर्ति  मे ंऔर

 .,  उससे  संबंद्ध  स्थापना-कार्यों  में  हुई  कुछ  देरी  की  वजहों  से  बदलना  पड़ा  ।

 प्रृप  और  के  पदों  पर  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों
 के  उम्मोदबारों  को  नियुक्षि

 _।  1156.  ओ  धाप्य  योबर्धन  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 ग्रुप  और  में  आरक्षित  पदों  पर  नियुक्ति  के  अपेक्षित  संख्या
 में  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  उम्मोदवार  अभो  भी  उपलब्ध  न  होने  के  कया
 कारण
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 ग्रुप  और  के  पदों  पर  भर्ती  क ेलिए  सामान्यता  यदि  कोई  शैक्षिक
 सोग्यना  और  अनुमव  की  आवश्यकता  होतो  है  तो  तत्संबंधी  पृथक-पुथक  ब्यौरा  श्या

 क्या  ग्रुप  और  के  पदों  के  लिए  क्रमशः  न्यूनतम  शैक्षिक  योग्यता
 धारण  करने  वले  अनुसूचित  जातिथों  और  अनुसुचित  जनजातियों  के  उम्भीदस्यरों  को  नियुक्तित  के
 लिए  तैयार  किया  जा  सकता  यदि  रिक्त  पदों  का  पूर्व  अनुमात  लगाया  जा  सके  शथा  इनको  व्यापक
 रूप  से  परिचालित  किया  और

 यदि  तो  उनके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कर्शारेट  :

 समूह  तथा  पदों  में  अनुसूचित,जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  प्रतिनिधित्य
 में  वर्षों  से लगातार  सुधार  हुआ  है  और  1-1-90  को  उनका  प्रतिशत  प्रतिनिधित्व  तिभ्त  प्रकाश  था  :

 समूह
 है  |  है|  समूह  ण्घ््‌

 कर्मचारियों  को  छोड़कर  )

 अनुसूबित  जाति  15.19%  21.48%

 अनुसू चित  जनजाति  4-83%  6.73%

 कभी-कभी  मुख्यतः  अपेक्षिप  अहंताओं  तथा  अनुभव  वाले  उम्मीदवार  उपलब्ध  न  होने  के
 कारण  सभी  आरक्षित  रिक्तियां  नहीं  भरी  जा  सकती  ।

 शैक्षिक  अहँताएं  तथा  अनुभव  काय्य  की  आवश्कताओं  के  अधार  पर  अलग-अलग  पढों
 के  लिए  अलग  अलग  होते  हैं  और  कोई  सामान्‍्यीक'रण  नहीं  किया  जा  सकता  ।

 तथा  अनुसूचित  जातियों/अनुसूधित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षित  रिक्तियाँ
 का  समाचार-पत्रों  आदि  तथा  इस  प्रयोजन  के  लिए  मास्वता  प्राप्त  स्वैज्छिक  एसोसिएशनों  के  माध्यम
 से  व्यापक  प्रचार  किया  जाता  है  ।  कतिपय  पदों  के  लिए  भर्ती  पूर्व  निशुल्क  प्रशिक्षण  की  सुविधा  भौ
 विद्यमान  है  ।

 बेल्डा  में  जीमी  का  कारखाना

 1157.  श्री  हरिन  पाठक  :  क्‍या  खाद्य  मंत्री  यह  अताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  गुजरात  सरकार  ने  संघ  सरकार  से  वेल्डा  में  प्रसावित  नए
 के  कारखाने  का  स्थान  ते  बदलने  का  अनुरोध  किया

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  को  गई  और

 सरकार  द्वारा  आशय  पते  कब  तक  जारी  करने  की  संभावना  है  ?

 खाद्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तरूण  हां  ।

 एवं  संघ  सरकार  ने  से०  श्री  निजार  जिभाग  सहँफारी  खांड  उश्योत  मंदसी
 लि०  को  तहसील  जिला  सूरत  में  2500  टी०  सी०  डी०  क्षमता  की  एक  गई  चीती
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 फैक्टरी  को  स्थापना  के  लिए  दिनांक  20-3-91  कोਂ  आशय  पत्र  सं०  एल०  आई०  :  262  (99)
 पहले  ही  जारी  कर  दिया  है  ।

 जा  मारुति  कारों  में  प्रयोग  किए  जाने  बाले  आयातित  कल-पुर्जे
 1158  .  श्री  लोक  माथ  चौधरी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 इस  समय  देश  में  निर्माण  की  जा  रही  मारूति  कारों  में  कितने  प्रतिशत  जायात्ति

 कल-पुर्जे  इस्तेमाल  किए  जाते  हैं  ।

 :  क्‍या  आयातित  कल-पुर्जों  की  प्रतिशतता  को  और  कम  करने  की  संभावना
 और  -.  -.

 यदि  तो  कितने  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  के०  :  यथा  30-61991  मारूति

 800  सी०  सी०  और  1000  सी०  सी०  कारों  का  आयात  अंश  क्रमशः  62.5%,  तथा

 30.59%
 और  हां  ।  यथा  31-3-1992  को  मारूति  800  सी०  जी»  तथा

 1000  सी०  सी०  कारों  का  आयात  अंश  क्रमशः  5.80%  तथा  29%  तक  जट  जाने  की

 सम्भावता  है  ।

 और  मंच  कार्यक्रमों  का  प्रसारण

 _.
 भरी  भोवल्लभ  रपाणिग्रही  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यहे  बताने  की  क्रपा

 करेंगे  कि  :

 »(क  )  .  क्या  सरकार  का  विचार  और  मंचਂ  कायक्रमों  का  पुनः  प्रसारण

 शुरू  करने  का  और

 यदि  तो कब  और  यदि  तो  इसके  कारण  क्‍या  हैं  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  गिरिजा

 कौन-कौन  से  कायंक्रम  प्रासंगिक  हैं  और  कौन-कौन  से  उपयकत  अपनी  यूझबूहझ  के
 आधार  पर  यह  निर्णय  लेने  के  लिए  दूरदर्शन  स्वतंत्र  है  ।

 हि
 भारतोय  खाद्य  निगम  द्वारा  खाद्यान्नों  के  लिए  दिया  गया  सृह्य

 1160.  श्री  गिरधारी  लाल  भार्गव  :  क्‍या  खाद्य  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 कध्ा  खायान्नों  की  उत्पादन  लागत  तथा  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  दिए  गए  वसूली
 मूल्य  के  बीच  में  कोई  अन्तर  यदि  तो  कितने  प्रतिशत

 )  क्‍या  राजसहायता  का  पूरा  लाभ  उपभोक्ताओं  को  देने  के  लिए  इस  अंतर  को  बरख

 का  कोई  प्रस्ताव  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  प्रस्ताव  को  कब  तक  कार्यान्वित  किए  जाने  की  संभावना  है  7
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 खाद्य  मंआलय  में  राज्य  मंत्री  तकग  गोगोई  )  :  सरकार  दारा  खाद्यान्नों  की

 सूततत  सत्तत  मूख्य  क्रय  लागत  और  मूल्य  आयोग  की  रिपोर्ट/सिफारिश  के  आधार  पर  निर्धारित

 किए  जाते  स्वूनतन  समर्थन  मूल्य  का  निर्धारण  करने  के  लिए  अपनी  सिफारिशें  तैयार  करते
 सतय  क्रषि  लागत  और  मल्य  आयोग  द्वारा  जिन  विभिन्‍न  महत्वपूर्ण  तत्वों  पर  विचार  किया
 जाता  उनमें  से  खाद्याननों  की  उत्पादन  लागत  भी  एक  तत्व  है  और  यह  राज्य  प्रति  राज्य
 भिन्‍न  होती  है  ।  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  देश  भर  में  एक  समान  होता  यह  न  केवल  उत्पादन
 लागत  को  कवर  करता  है  बल्कि  किसानों  के  लिए  उपयुक्त  लाभ  भी  सुनिश्चित  करता  चूंकि
 प्रमुख  फसलों  की  खेती  की  लागत  का  अध्ययन  करने  को  व्यापक  योजना  के  अधीन  एकत्रित  किए  गए
 उत्पादन  लागत  के  आंकड़े  समय-अन्तराल॑  से  उपलब्ध  होते  इसलिए  जिन  कुछ  महत्वपूर्ण  राज्यों
 के  आंकड़े  उपलब्ध  होते  उनकी  उत्पादन  लागत  के  परियोजित  अनुमानों  को  कृषि  लागत  और

 शल्य  आयोग  द्वारा  अपनो  मूल्य  नीति  संबंधी  सिफारिशें  तैयार  करते  समथ  ध्यान  में  रखा  जाता  है  ।

 उपर्दक्त  कारणों  से  उत्पादन  लागत  और  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  के  बीच  प्रतिशत  के  हिलाब  से  अन्तर
 बताना  व्यवहाय  नहीं  है  ।

 खाद्यास्नों  के  केन्द्रीय  निर्गम  मूल्यों  खाद्य  निगम  के  गोदाम  को
 भारतीय  खाद्य  निगन  द्वारा  वहन  की  जा  रही  खाद्यान्नों  को  इक्नामिक  लागत  से  नीचे  रखा  जाता

 ताकि  समाज  के  कमजोर  वर्गों  को  उचित  दामों  पर  खाद्यान्न  मुहैथा  किए  जा  सकें  इस  वजह  से

 राजमहायता  सरकार  द्वारा  बहन  की  जाती  भारतीय  खाद्य  निगम  ने  सूचित  किया  है  कि
 1990-91  में  संशोधित  गेहूं  और  मोटे  अनाजों  पर  उपभोक्ता  राजसहायता

 109,03  03  104.54  रु०  और  8  4.  रु०  प्रति  क्विंटल  थी  ।

 चूंकि  उपभोक्ता  राजसहायता  किसानों  को  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य/वसूली  मूल्य  अदा  करने  के
 ब्राद  शुरू  होती  है  और  इसके  बारे  में  नितान्त  मिन्‍त  धारणाओं  के  आधार  पर  निर्णय  किया  जाता

 इसलिए  खाद्यःन्नों  की  उत्पादन  लागत  और  वसूली/न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  के  बीच  अन्दर  की  राशि
 का  उपभोक्ताओं  को  कोई  लाभ  देने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 राजस्थान  में  औधोगिक  रुग्णता

 1161.  श्री  गिरधारी  खाल  भागंव  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपਂ  करेंगे  कि  :

 क्‍या  राजस्थान  में  बड़े  पैमाने  पर  औद्योगिक  रुग्णता  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा
 मं  श्फि

 इसके  मुख्य  कारण  कया  और

 केद्धीय  सरकार  द्वारा  औद्योगिक  रुरणता  को  दूर  करने  हेतु  राज्य  सरकार  को  दिए  जा

 रहे  मार्ग  निदेशों और  उपलब्ध  कराए  जाने  वाले  संसाधनों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 उच्चोग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  जें०  :  देश  में  बैंकों  स ेसहायता
 पाने  वाले  रण  औद्योगिक  एककों  संबंधी  आंकड़े  भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा  एकत्र  किए  जाते  हैं  ।

 भारतीय  रिजवं  बैंक  से  उपलब्ध  नवीनतम  सूचता  के  अनुसार  1988  के  अंत  तक  राजस्थान
 राज्य  में  लघु  उद्योग  क्षेत्र  में  11,063  और  गेर-लधु  उद्योग  क्षेत्र  में  45  रुणण  एकक
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 कऔ---्कऊञन  eee

 देश  में  औद्योगिक  रणता  के  लिए  आंतरिक  तथा  बाह्य  दोनों  प्रकार  के  कई  कारण

 हैं  ।  मसख्य  कारणों  में  से  कुछेक  इस  प्रकार  हैं  प्रोजेक्ट  प्रबंधकीय  अकुशल
 बिसोय  स्रोतों  का  अनुसंधान  तथा  विकास  पर  अपर्याप्त  प्रौद्योगिकी

 व  मगोनों  का  पुराना  औद्योगिक  बाजार  मांस  में  परिवर्तन  अधिक  लागत  तथा

 कच्चे  माल  ब  अन्य  निविष्टियों  की  कम्मी  तथा  अवस्थापना  संबंधी  बाधाएं  ।

 औद्योगिक  रुण्णता  दूर  करने  के  लिए  सारे  देश  के  लिए  भारत  सरकार  की  एक  समान

 नीति  हैं  जो  राजस्थान  राज्य  पर  भी  लागू  होती  जिसके  मुख्य  पहलुओं  में  से  कुछेक  इस  प्रकार

 हैं  :--

 100

 (1)  सरकार  ने  एक  व्यापक  कानून  अर्थात्‌  औद्योगिक  कंपनी
 1985  बताया  है  ।  इस  अधिनियम  के  अधीन  तथा

 वित्तीय  पुननिर्माण  बोर्ड  )”  तामक  एक  अर्थन्यायिक  निकाय  की
 स्थापना  की  गयी  जिसका  उद्देश्य  रण  औद्योगिक  कम्पनियों  की  समस्याओं  को
 कारगर  ढंग  से  देखना  है  जिसने  15  1987  से  काय  करना  शुरू  कर  दिया

 है  ।

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  सुदृढ़  मानीटरी  प्रणाली  हेतु  और  प्रारंभिक  अवस्था  में  ही
 औद्योगिक  मग्णता  को  रोकने  हेतु  बंकों  को  दिशा-निर्देश  जारी  किए  हैं  तकि  उचित
 समय  पर  सुधारात्मक  उपाए  किए  जा  सके  ।

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा  जीव्य-क्षम  इकाईयों  को  पुनर्जीवित  करने  के  लिए  पुनः
 स्थापना  पैकेज  तैयार  करने  हेतु  भी  बैंकों  को  निवेश  दिये  गए  हैं  ।  बैंक  तथा  विफ्तीय
 संस्थान  रुग्ण  इकाईयों  को  पुनर्जीबित  करने  के  लिए  पुनःस्थापना  पैकेज  बनाते  हैं  ।

 भारतीय  रिजव  बैक  ने  बैंकों  को  अलम  से  दिशा-निर्देश  जारी  किए  हैं  जिनमें  उन

 मापदण्डों  को  बताया  गया  है  जिनके  अधीन  बड़े  तथा  लछु  दोनों  क्षेत्रों  में  जीव्य-क्षमਂ
 रूग्ण  इकाईयों  की  पुनःस्थापना  हेतु  भारतीय  रिजर्त  बैंक  से  बिना  पूछे  राहत
 एबं  रियायतों  की  स्वीकृति  दे  सकेंगे  ।

 लधु  क्षेत्र  में  रूणता  कम्र  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  के  प्रयत्नों  में  सहायता  करने
 के  विचार  से  भारत  सरकार  ने  एक  धन  योजनाਂ  शुरू  की  इसਂ
 उदारीकृत  योजना  के  अंतर्गत  पुनःस्थापना  हेतु  रुग्ण  लघ  एककों  को  उपलब्ध  प्रति

 एकक  सहायत्ता  की अधिकतम  राशि  को  20,000/-  रु०  से  बढ़ा  कर  50,000/-Eo
 कर  दिया  गया  है  ।

 कमजोर  एककों  के  लिए  एक  उत्पाद  कर  राहत  योजना  की  भी  घोषणा  की  गई  है  ।

 यह  सोजना  किसी  भी  ऐसे  एकक  के  लिए  लागू  होगी  जिसमें  किन्हीं  पांच  लेखा
 वर्षों  में  उनका  अधिकतम  निवल  मूल्य  संजित  हानियों  के कारण  507८  अथवा  इससे
 अधिक  कम  हो  गया  हो  ।  उक्त  एकक  की  पुनः  आधुनिकीकरण  अथवा
 विज्ञान्तरण  पंकेज  नामजद  विसीय  संस्थान  द्वारा  स्वीकृत  होना  पात्र  एकम
 ब्याज  मुक्त  ऋण  का  पात्र  होगा  जिसके  लिए  3  वर्ष  की  राहुत  अवधि  मिलेगी
 और  इसे  7  वर्षों  के भीतर  वापस  करना  होगा  जो  योजना  के  अनुमोदन  के  बाद



 9  1913  प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर

 3  वर्षों  के  लिए  वास्तविक  उत्पाद  भगतान  का  50%  होग्या  ।  ऋण  के  रूप  में
 दी  जाने  वाली  कुछ  राशि  पुनःस्थापना/आधुनिकोकरण/दिशान्तरण  की  कुल
 लागत  से  25%;  से  अधिक  नहीं  होगी  ।'

 (7)  अत्यन्त  छोटे  और  लघु  उद्योगों  के  लिए  शीर्ष  बैंक  के  रूप  में  कार्य  करने  के  लिए
 1990  में  एक  भारतीय  लचधु  उद्योग  विकास  बैंक  की  स्थापना  को  गई

 इम  बैंक  की  चुकता  पूंजी  250  करोड़  रु०  है  4

 बासिस  मशीन  निर्मसास  के  लिए  बिदेशी  सहयोग
 1162  :  श्रीमती  गीता  मुखर्जो  :  क्या  प्रधान  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  वाशिंग  मशीन  निर्माताओं  क्रे  नाम  क्‍या  जो  विदेशी  सहयोग  से  काये  कर

 रहे

 इन  निर्माता  कम्पनियों  में  से  प्रत्येक  कम्पनी  के  उत्पाद  में  कितने  प्रतिशत  उपकरणों
 का  आयात  करती  है  और  वर्ष  1989-90  और  1990-91  के  दौरान  इनमें  से  प्रत्येक  कम्पनी  को
 कितनी  विदेशी  मुद्रा  खर्च  करने  की  अनुमति  दी  गयी

 क्‍या  कुछ  और  निर्माताओं  ने  विदेशी  सहयोग  से  बाशिग  मशीनों  के  उल्‍्पादन  के  लिए
 लाइसस  हेतु  आवेदन  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  जें०  :  और  संगठित  क्षेत्र
 में  विदेशों  सहयोग  से  वाशिंग  मशीन  बनाने  वाले  पांच  एककों  के  वर्ष  1989-90  और

 1990-91  में  इन  एककों  के  लिए  चरणबद्ध  विनिर्माण  कार्यक्रम  के  अंतगंत  डी०जी०टी  ०डी०  द्वारा

 प्रसस्तुत  बिदेशी  मुद्रा  का  मुल्य  इस  प्रकार  है  :--

 ऋ०  पार्टी  का  नाम  1989-90  में  )  1990-91  _
 सं०  लाइसैंस  ओ०जी  ०एल०  लाइसैंस  ओन्‍्जी  गाल  ०

 1.  मं  ग्रेसम  इन्टरनेशनल  11.3  लाख  शन्य  3.52  श्न्य
 नई  दिल्‍ली  ।

 2.  में०  विडियोकॉन  शून्य  श्न्य  शून्य  नय

 अप्लायंसेस  लि०

 अहमदनगर  ।
 3.  में०  टी०बी०एस०  2.18  करोड़  श्न्य  शून्य  52.286  लाख

 व्हूलंपूल  लि०  पांडिचेरी  ।
 4.  में०  श्न्य  शून्य  134.16  लाख  शून्य

 कलकत्ता  ।
 5.  मे०  इन्ट्रान  लि०  शून्य  शून्य  159.307  लाख  श्म्य

 उक्त  सभी  फर्मों  के  लिए  प्रथम  वर्ष  में  अधिक  से  अधिक  152  2  सी  से
 सो  ०  आई०  एफ०  तक  आयात  अंग  का  अनुमोदन  कर  दिया  गया  है  जो  पांचवें  क्य  में  भठकर  02८
 हो  जाएगा  ।
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 और  सरकार  के  पास  विदेशी  सहयोग  से  वाशिंग  मशीन  बनाने  के  लिए
 औद्योगिक  लाइसेंस  हेतु  कोई  नया  आबेदन  पत्न  लंबित  नहीं  पड़ा  है  ।

 केग्रीम  भण्डार  के  स्टोरों  में  आवश्यक  वस्तुओं  की  उपलब्धता

 163.  श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  केन्द्रीय  भण्डार  के  स्टोरों  में  आवश्यक  वस्तुओं  विशेषकर  दालों  और  नहाने  के

 साबुन  की  सप्नाई  नियमित  रूप  से  कम  है  और  इसकी  शाखा  स्टोरों  में  ये  वस्तुएं  नहीं  मिलती

 यदि  तो  उनके  क्‍या  कारण  और

 सभी  शाखा  स्टोरों  में  दंनिक  आवश्यकता  की  वस्तुओं  की  उपलब्धता  को  सुनिश्चित
 इरने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  मार्गरेट  :

 नहीं  ।

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता

 शाखा  स्टोरों  में  आवश्यक्र  वस्तुओं  की  उपलब्धता  के  संबंध  में  नियमित  रूप  से
 निगरानों  रखने  के  लिए  एक  मानिट  रिंग  पद्धति  शुरू  की  गई  है  ।

 अधिक  मूल्य  बसूलते  संबंधी  शिकायतें

 1164.  श्री  राजनाथ  सोमकर  शास्त्री  :  क्‍या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिललों  में  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  पैक्टों  पर  अंकित  मूल्य  से  अधिक  मूल्य  वसूलने
 की  कितनी  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 जांच  के  बाद  इनमें  स  कितनी  शिकायतें  ठीक  पाई  गई  और  उन  व्यक्तियों/फर्मो/

 पैकेजों  आदि  का  ब्यौरा  क्या  है  जो  इस  उल्लंधन  के  लिए  दोषी  पाए  गए  और  उनके

 विरुद्ध  की  गई  कार्यवाही  का  ब्यौरा  क्या  और

 निर्माताओं/उत्वादकों  को अधिक  लाभ  दर  वसूलने  से  रोकने  हेतु  क्‍या  कार्यवाही
 की  गई  है  ?

 सागरिक  पूति  और  सार्थजनिक  बितरण  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कमालुह्दीन  :

 दिल्ली  प्रशासन  ने  सूचित  किया  है  कि  पिछले  तीन  बर्षों  में  उन्हें  पंकजों  पर  छपे  मूल्य
 से  अधिक  क॑  मत  बसूल  करने  संबंधी  16  शिकायतें  हुई  हैं  ।

 और  (  जांच  के  बाद  4  मामले  साबित  हो  दोषी  पाए  गए  व्यक्तितयों  के  ब्योरे

 तथा  उनके  सिरुद्ध  की  गई  कार्रवाई  संलंगन  विवरण  में  दी  गई  लाभों  का  बाट  तथा

 माप  मानक  पैकेज  में  रखो  1977  तथा  उस  जिसके  तहत  ये  नियम

 बनाए  गए  क  कार्यक्षेत्र  ७  बाहर
 है
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 दिल्‍ली  में  पिछले  तीन  वर्षों  के दौरान  अधिक  मूल्य  बसूल  करने  के  लिए  दोषो  पाए  गए  व्यक्तियों  के
 उनके  विरुद्ध  की  गई  कारंवाई  *

 1.

 10.

 12.

 13.

 14. .

 व्यक्ति  का  नाम  की  गई  कार्रवाई

 आई०जी  ०  एयरपोर्ट  नई

 .  में०  शुग्र  सं०  टेगोर  गान
 नई  दिल्‍ली  1

 .  में०  मदुराब  528,  दरीबा  कलां
 ।

 ,  में०  जनता  टी  1948,

 एच०सी०  सैन  चांदनी  दिल्ली

 .  में०  शिव  दयाल  अशोक  दुकान  सं०
 21,  किनारी  ।

 .  मे०  राम  मोपाल  एण्ड  सं०  1668,
 दरोथा  दिल्‍ली  ।

 .  सें०  बता  दुकान  सं०  299,
 दरीबा  दिल्‍ली  ।

 .  में०  जनरल  एण्ड  दुकान  सं०

 2102,  किनारी  दिल्‍ली  ।

 .  में०  गुलाटी  एच-ब्लाक

 दुकान  सं०  35,  अशोक  फेजन
 दिल्ली  ।

 मे०  गिरोत्रा  प्रोवीजनल  दुकान  सं०

 12,  एच-ब्लाक  अशोक

 दिल्ली  ।

 .  मं०  नन्दिता  दुकान  सं०  34,
 अशोक  दिल्‍ली  ।

 में०  मोना  डिपार्टमेंटल  दुकान  सं०  9,
 अशोक

 दिल्लो  ।

 मं०  बुद्धिराजा  दुकान  सं०  15,
 ब्लाक  अशोक
 दिल्ली  ।

 में०  गुप्ता  पान  सं०
 ।

 203,

 372/1.,5./91  -14

 2000/-  रु० जुर्माने पर  छोड़  दिया  गया  ।

 500/- ० जुर्माने पर छोड़ दिया गया । न्यायालय में शिकायत दर्ज की गई , न्यायालय में शिकायत दर्ज़ की गई है । न्यायालय में शिकायत दर्ज को गई 2000/|- रु० जुर्माने पर छोड़ दिया 2000/- €० जुर्माने पर छोड़ गया । न्यायालय में शिकायत दर्ज की गई 2000/- ₹० जुर्माने पर छोड़ दिया मबा । 2000/- र० जुर्माने पर छोड़ दिया 2000/- रु० जुर्माने पर छोड़ दिया स्यायालय में शिकायत दर्ज को गई न्यायालय में शिकायत कर्ज को गई न्यायालय में शिकायत दर्ज की गई
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 छोटी  अवधि  की  फिल्‍मों  का  भिर्माण

 1165.  भी  राजनाथ  सोनकर  शास्त्रों  :  क्‍या  सूचमा  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  दूरदर्शन  पर  प्रसारण  के  लिए  निमित  आधा

 एक  घंटे  और  एक  से  अधिक  घंटे  की  अवधि  की  फिल्मों  की  कुल  संख्या  क्या  है  और  प्रत्येक  फिल्म
 की  लागत  क्या  है  तथा  उनके  निर्माताओं  के  नाम  क्या-क्या

 इस  समय  निर्माणाधीन  फिल्मों  की  संख्या  कया  है  और  उनके  निर्माताओं  के  क्‍या
 नाम  हे

 क्‍या  कुछ  निर्माताओं  ने  अग्निम  धन  लेने  के  बावजूद  प्रस्तावित  फिल्मों  का  निर्माण

 नहीं  किया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है और  इन  फिल्मों  के  निर्माण  के  लिए  दूरदर्शन
 में  क्या  मानदंड  अपनाए  हैं  ?

 ह

 सूचना  और  प्रसारण  अंब्रॉंलय  में  उप-मंत्रो  गिरिला  टूरदर्शन  के

 अनुधार  भिन्‍न-भिन्‍म  लम्बाई  की  15  फिल्मों  का  निर्माण  किया  गया  है  और  उन्हें  राष्ट्रीय  नेटवर्क
 पर  दिल्लाया  जाएगा  ।  ब्योरा  संलग्त  विवरण  में  दिया  गया

 इस  समय  12  फिल्में  निर्माणाधीन  इन  फिल्मों  और  इनके  निर्माताओं  के  नाम

 इस  प्रकार  हैं  :--

 फिल्म  का  शीर्षक
 __/__

 निर्माता  का  नाम

 1.  विजय  _  सुश्री  कृष्णा  केसवानी
 2.  यशोधरा  श्री  जी०पी०  घोष

 3.  मित्रों  मरणानी  श्रो  सुरेश  जिन्दल
 4  .  हमारी  शादी  श्रो  बासु  चटर्जी
 5.  बहादुर  टाम  श्री  राकेश  श्रीवास्तव
 5.  फूलावरिंण  ट्री  श्री  गिरीण  कनार्ड
 7.  मोहिनीयश्षम  सुश्री  भारती  शिवाजी

 -  8.  बनने  खां  श्री  जे०  ओम  प्रकाश
 9.  सुख  शीतल  करू  संसार  प्रो०  एम०बी  ०  जैसवाल

 10.  प्रिजरा  सुश्री  नो  रजा  गुलेरी
 11.  पोर  पराई  श्री  लेख  टंडन
 12.  लिटिल  योल्फ  श्री  गोबिन्द  निहालानी

 और  ऐसा  सिर्फ  एक  ही  मामला  नाम  के  टेलीफिल्म  के
 फिल्‍म  का  निर्माण  नहीं  कर  दूरदश्शन  द्वारा  करार  को  समाप्त  करने  और  पहले

 से  लो  गई  अग्निम  की  राशि  को  ब्याज  सहित  वसूल  करने  के  लिए  करार  को  गर्तों  के  अनुसार
 बाई  आरम्भ  कर  दी  गई  है  ।
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 ।  विवरण

 क्रम  संख्या  शौब॑क  निर्माता  का  नाम  अवधि

 1.  दि  स्प्रिट  पजेशन  सुश्री  नीलता  वाचानी  60  मिनट
 2.  बाघ  बहाँदुर  थी  बुद्ध  देव  दास  गुप्ता  90  »
 3.  लेटर  टू  माम  श्री  एम०के  ०  चटर्जी  90  ,,
 4.  ज्योतिषि  श्री  दीपांकर  दे  90  5
 5.  नरक  श्री  पिकी  चौधरी  90  ;
 6.  यात्रायुदे  एन्टियमं  श्री  के०जी०  जाजं  90  ,,
 7.  सान्ध्य  रागम  श्री  बालू  महेस्द्रा  90  ;,
 8.  मराद्टम  श्री  जी०  अरविन्दन  90  ,,
 9.  मधिलुकल  श्री  अदूर  गोपाल  कृष्ण  120  ,,

 10.  डैडी  श्री  महेश  भद्‌ठ  120  ,,
 11.,  दिफादर  ..  श्री  गोबिन्द  निहलानी  120  ,,
 12.  दि  हाउस  आफ  बर्वाड  120  ,,

 अल्बा
 13.  प्रेम  दान  श्री  सावन  कुमार  टाक  130  मोटर
 14.  सुर  असुर  श्री  सुब्रोतो  बोस  140  ,,
 15.  थोड़ा  सा  रूमानी  हो  जाएं  श्री  अमोल  पालेकर  160  ,,

 निर्माण  किया  जाता  है  ।

 महत्वपूर्ण  व्यक्षितियों  पर  बसचिल्नों  का  निर्माण

 1166.  डा०  लक्ष्मी  नारायण  पाण्डेय  :,
 श्री  अटल  बिहारी  बाजपेयी  :

 क्या  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर

 स्वीकृत  राशि

 08,  00,000  ९०

 14,00,000  »
 10,90,000  5
 10,00,000  #
 12,50,000  ;,
 10,40,000  $,
 13,00,000  ;,
 13,00,000
 15,00,000  »
 22,00,000  ,,
 14,00,000  »
 15,00,000  »

 32,00,000  ,,
 32,00,000  ,,
 36,66,000  ,,

 क्या  सरकार  का  विचार  महत्वपूर्ण  व्यक्तियों  की  जीवनो  पर  वृत्तचित्नों  का  निर्माण
 करने  का

 यदि  तो  ऐसे  व्यक्तियों  के  नाम  कया  जिन  पर  वृसचचित्रों  का  निर्माण  किए
 जाने  की  संभावना

 ऐसे  व्यक्तियों  के  चयन  के  लिए  क्या  मानदण्ड  अपनाए  गए

 क्या  महाराणा  प्रताप  और  गुरू  गोबिन्द  सिंह  की  जीवनी  पर  किसी  वृत्तचित्र  का
 निर्माण  किया  गया  और

 यदि  तो  कब  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  गिरिक्षा  :

 रु

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 सरकार  द्वारा  विशिष्ट  व्यक्तियों  और  राष्ट्रीय  महत्व  के  विषयों  पर  वृत्तचित्नों  का

 प्रह  कार्य  बजट  में  आबंटित  राशि  के  भीतर  फिल्म  प्रभाग  के  माध्यम  से
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 किया  जाता  विशिष्ट  व्यक्तियों  पर  वृत्तचित्रों  का  निर्माण  आवश्यकता  के  आधार  पर  किया

 जाता  जब  किसी  राष्ट्रीय  नेता/स्ववंत्रता  सेनानी/एतिहासिक  तथा  सांस्कृतिक  क्षेत्र  मे

 जुड़े  किसी  महत्वपूर्ण  हस्ती  पर  फिल्‍म  बनाने  के  लिए  सुझाव  प्राप्त  होते  तो  उन  पर  शुणबत्ता  के

 आधार  पर  विचार  किया  जाता  है  ।  इसके  कार्यक्रम  अपेक्षाओं  तथा  साधनों  की  उपलब्धता
 और  प्रधारण  समय  के  सन्दर्भ  में  दूरदर्शन  विभिन्‍न  दिवंगत  तथा  वर्तमान  प्रख्यात  व्यक्तियों  के  जीबन
 पर  भी  वीडियो  कार्यक्रम  तथा  फीचर  तैयार  कर  रहा  है  ।

 और  (७)  मह्दाराणा  प्रताप  क ेजीबन  पर  कोई  वृत्तचित्र  नहीं  बनाया  भबा
 1967  गुरू  गोविन्द  सिंह  की  तीसरी  शताब्दी  के  अबसर  पर  उनके  जीवन  पर  एक  फिल्‍म  बनाई

 गई  थी  ।  दूरदर्शन  द्वारा  मद्दाराणा  प्रताप  तथा  गुरू  गोविन्द  सिंह  पर  91
 तथा  90  में  कार्यक्रम  दिखाए  गए

 हे  विवरण

 उन  विशिष्ट  व्यक्तियों  के  जिन  पर  फिल्म  प्रभाग  द्वारा  वृत्तश्िित्र  तैयार  किए
 जाने  की  संभावना

 श्री  पी०के०  कृष्णामेनत
 -  बाबू  जगजीवन  राम

 सरदार  पटेल
 श्री  आसंफ  अली
 लोकप्रिय  गोपीनाथ  बारदोलोई
 श्री  के०एम०  मुन्शी
 श्री  बी०जी०  खेर

 आंध्र  केसरी  टी०  प्रकाशम
 «  श्री  बी०एन०  सरकार
 .  श्री  जयशंकर  प्रसाद

 «  दादासाहेब  फाल्के  पुरस्कार  विजेता  कु०  लता  मंगेशकर
 «  नेहरू  श्रूदि  आईज  आफ  कार्टूनिस्ट्स
 »  श्री  राम  कृष्ण  परमहंस
 .  शेख  मोहम्मद  अब्दुल्लाह

 श्री  मानवेन्द्र  नाथ  रा
 «  स्वामी  हरिदास  जी  की  जीवन  और  उपलब्धियां
 .  भीमसेन  जोशी
 »  एम०एस०  शुभलक्ष्मी
 .  विक्रम  साराभाई

 शरण  रानी  का  जीवन  और  संगीत
 श्रीमती  इन्द्रानी  वाजपेयी  रहमान

 -  बिरजू  महाराज
 «  डा०  गुलाम  रसूल  और  हिन्दुस्तानी  संगीत  में  उनका  योगदान

 24.  श्रीमती  कोमला  वरदन
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 9५  1913  )  के  लिक्षिस  उत्तर

 25,  उस्ताद  बिलायत  क्षां
 26,  उस्साद  निसार  हुसेन  खां

 27.  ओऔओ  पन्‍ना  लाल  पटेल

 28.  भाई  कन्हैया
 29.  अश्फाक  अल्लाह  खां  सेनानी  )
 30.  महाराजा  अप्रसेन

 ह

 उन  बिशिष्ट  व्यक्तियों  के  ताम  जिन  पर  दूरदर्शन  में  बताए  जा  रहे  कार्यक्रम  विभिन्‍ते

 चरणों  में  हैं  :---

 1.  डा०  बी०आर०  अम्बेडकर

 2.  मकबूल  शेरवानी

 जाचार्य  रामचर्र  शुबल
 माखन  लाल  चतु्व दी
 श्रीमती  कल्पना  कोशी  ,

 आच्ाय॑  नरेन्द्र  देव

 फश्वरूद्दीन  अली  अहमद

 पहला  बागी  महात्मा

 धर

 onan

 धच्य

 992

 ७

 ४»

 किलमों  और  अखबारों  कागज  संबंधी  मूल्य  नोति

 1167,  श्रो  कड़िया  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  क्रुपा

 करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  विचार  फिल्मों  और  अश्वथारी  कागज  की  मूल्य  संबंधी  नीति  में

 कुछ  परिवर्तन  करने  का  और

 )  यदि  तो  तत्संबंधी  ध्यौरा  क्या  है  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप-मंत्रो  गिरिजा  :  भारत

 सूचता  और  प्रमारग  मंत्रालय  का  फिल्‍मों  तथा  अश्चवबारी  कागज  की  मल्य  संबंधी

 नीति  में  परिवर्तत  करने  का  कोई  इरादा  नहीं  है  ।

 यह  सवाल  पेदा  ही  होता  ।

 है

 खाल  प्रसंस्करण  उलोग  में  लगो  विदेशी  शेयर-धारी  कस्पतियां

 1168,  क्री  कड़िया  मुण्डा  :  क्या  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा

 करेंगे  कि  :

 भारत  में  खा  प्रम॑स्करण  उद्योग  में  लगी  विदेशी  शेबर-धारी  के

 नाम  क्या
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 क्‍या  सरकार  का  विचार  निकट  भविष्य  में  भारतीय  खाध  प्रसंस्करण  उद्योगों  में

 बिदेगी  शेयर-धारी  कम्पनियों  की  भागीदारी  के  संबंध  में  अपनी  नीति  की  समीक्षा  करते  का

 और

 यदि  तो  तत्संबंध्री  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 खाश्म  प्रसंस्करण  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिरिधर

 सूचना  एकत्र  को  जा  रही  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दी

 और  (  भारतोय  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योगों  में  बिदेशी  ईक्बिटी  भागीदारी
 ऑऔद्योगिक  नीति  और  निर्यात  नीति  के  अनुसार  होगी  ।

 मेघालय  को  आबंटित  को  गई  चावल  और  चीनो  को  मात्रा

 1169.  ओऔी  पोटर  जी०  सरबभनिआंग  :  कया  खाद्य  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा
 करेंगे  कि  :

 मेघालय  को  सार्वजनिक  वितरण  के  माध्यम  से  चावल  और  जीती  का
 वितरण  करने  हेतु  कुल  कितनी  मात्रा  का  आवंटन  किया  गया  है  ;

 राज्य  सरकार  ने  1991  से  जून  1991  माह-वार  कितनी

 मात्रा  का  उठान  किया  ;

 इन्हें  कहां  से  खरीदा  गया  था  ;  भर

 मेघालय  में  चावल  और  चीनी  किस  एजेंसी  द्वारा  लाई  जाती  है  ?

 खाश्  संत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  तंदंण  :  और  एक  विवरण
 संलग्न  हैं  जिसमें  अपेक्षित  सूचना  गई  है  ।

 चावल  के  स्टाक  उत्तर  अर्थात्‌  हरियाणा  और  उत्तर  प्रदेश  से  प्रेषित

 किए  जा  रहे  चीनी  के  स्टाक  सामान्यतया  उत्तर  प्रदेश  में  स्थित  चीनी  मिलों  से  और
 कभी-कभार  महाराष्ट्र  में  स्थित  मिलों  से  प्रेषित  किए  जाते  हैं  ।

 मेघालय  को  आवंटित  चावल  और  की  सुपुदंगी  करने  की  जिम्मेदारी
 भारतीय  खाद्य  निगम  की  है  ।

 ह

 विवरण

 जनवरी  से  1991  तक  मेघालय  के  संबंध  में  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के
 लिए  चावल  और  जीनी  के  आवंटन  और  उठान  को  बताने  वाला  विवरण  |
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 हे  मोटरी  टन

 चावल
 ह

 जीनो

 मास  ce  आमाणामाणााणाणणणाण  आशा
 1991  आवंटन  उठान*  आवंटन  उठान

 जनधरी  9.5  9.2  0-7  0-7

 फरवरी  10.0  7.4  0.7  0.5

 मार्च  10.0  6.3  6.3  0.7  0.4

 अप्रैल  10.0  9.0  0.7  0.5

 मई  10.0  13.0  0.7  1.0

 जून  10.0  5.9  0.7  0.9

 केल्रीय  शासनिक  न्यायाधिशरण  में  लम्धित  पड़े  मामले

 1170.  भरी  मदन  लाल  खुराता  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केर्द्रीय  प्रशासनिक  न्‍्यायाधिकरण  की  विभिन्‍न  पीढठों  में  30  1991  की

 स्थिति  के  अनुंसार  कितने  अन्तरित  मामले  लम्बित  पड़े  हैं  ;

 गत  एक  वर्ष  के  दौरान  कितने  अन्तरित  मामले  निपटाए  गए  हैं  तथा  नियमित
 मामलों  के  निपटान  की  तुलना  में  यह  कितने  कम  अथवा  अधिक  हैं  ;

 अन्तरित  मामलों  को  निपटाने  में  धीमी  प्रगति  के  क्या  कारण  हैं

 अन्तरित  मामलों  कोਂ  प्राथमिकता  के  आधार  पर  निपटाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये

 गये  हैं  ;

 (8)  क्‍या  हाल  के  वर्षों  में  सरकारी  कमंचारियों  द्वारा  दर्ज  किये  गये  मामलों  में  अत्याधिक

 वृद्धि  हुई  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  विशिष्ट  कारण  हैं  और  कई  मामलों  में  वृद्धि  के  लिए
 जिम्मेदार  कारणों  की  समीक्षा  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  गये  हैं  ;  और

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  पदोन्‍नति  इत्यादि  जेंसे  विभिन्‍न
 शीर्षों  के  अन्तग्गंत  दर्ज  किए  गए  मामलों  का  पृथक-एथक  ब्यौरा  क्‍या  है  और  इनके  क्‍या
 निष्कर्ष  निकले  हैं  तथा  इन  मामलों  को  करने  के  लिए  उत्तरदायी  मुख्य  कारणों  का  ब्योरा
 क्‍या

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मार्गरेह  :

 और  वांछित  सूचना  दर्शाने  वाला  एक  संलग्न  है  !

 और  केन्द्रीय  प्रशासनिक  अधिकरण  में  दायर  किए  गए  सभी  बकाया

 चाहे  ते  स्थानानतरित  हैं  अथवा  मूल  अधिकरण  में  दायर  किए  जाने  तारीख  के
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 अनुसार  न्पिटाए  जते  हैं  ।  पुराने  स्थानान्‍्तरित  आवेदन  पत्रों  के  निपटान  के  लिए  प्राथमिकता
 दी  जाती  है  ।  अधिकरण  में  30-6-1991  तक  स्थानान्तरण  द्वारा  प्राप्त  हुए  26,329  मामलों
 में  23,1  05  मामले  निर्णीत  किए  जा  चुके  केवल  3,22&  मामले  पक्षकारों  द्वारा  वकालत
 आदि  पूरी  न  किये  जाने  के  अभाव  में  बाकी  पड़े  1989-90  के  दौरान  प्रधान  न्यायपीठ

 नई  दिल्‍ली  में  दो  अतिरिक्त  न्यायपीठों  तथा  लखनऊ  और  जयपुर  में  एक-एक  नई  खंडपीठ
 मठित  किए  जाने  तथा  व  1991  में  केन्द्रीय  प्रशासनिक  अधिकरण  में  उपाध्यक्षों  और

 सदस्यों  के  अधिकांश  रिक्त  पदों  के  भरें  जाने  भविष्य  में  मामले  और  अधिक  तत्परता  से
 निपटाये  जाने  की  आशा

 (&)  नहीं  |  केन्द्रीय  प्रशासनिक  अधिकरण  में  नए  मामले  दर्ज  करने  की  दर  हाल
 के  वर्षों  में  भायः  एक  समान  रही  है  ।

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता

 (8)  विययवार  सांख्कीय  सूचना  रखने  को  कोई  इस  समय  नहीं

 जिधरण

 केन्द्रीय  प्रशाकनिक  अधिकरण  में  स्थामास्तॉरिल  मामलों  के  ब्यौरे  दर्शान  वाला
 विवरण  किप्न  प्रदार  है  :--

 न्‍्याबपीठ  का  नाम  30-6-91  की  स्थिति  के  अनुसार
 स्थानान्तरित  मामले  जो  बाकी  हैं

 मुख्य  न्‍्यायपीठ  518

 अहमदाबाद  न्यायपीठ  था
 इलाहाबाद  न्यायपीठ  656
 बंगलौर  न्यायपीठ  5

 न्यू  बम्बे  न्वायप  221
 कलकत्ता  न्‍्यायपीठ  474
 अण्डीगढ़  न्यायपीठ  90
 कटक  न्‍्यायपीठ  ह

 9

 गुवाहाटी  न्यायपीठ  3
 हैदराबाद  न्‍्यायपीठ  22

 जबलपुर  न्यायपीठ  52

 जोधपुर  न्यायधोठ  1,097
 मद्रास  न्वास्पीठ  43
 पटना  न्‍्यारापीठ  12

 एर्नाकुलम  +मायपीठ  1

 कुल  3,224

 पिछले  एक  बर्ष  अर्थात्‌  1-7-90  से  30-601  के  दौरान  निषदाये  गये
 स्थान|मस्तरित  मामलों  की  संस्या  1,603  है  सथा  इसी  अवधि  में  निपटाये  गये  अन्य  मामलों  की

 संध्या  14,306
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 टी०  बी०  रोधी  औषधियों  का  उत्पादन  करने  के  लिये

 इन्टरमीडियेटों  का  आयात

 प्रश्नों  क ेलिखित

 1171.  डा०  कृपासिन्धु  भोई  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 )  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  सूचीबद्ध  टी  ०  बी०  रोधी  औषधियों  के  उत्पादन
 के  लिये  प्रयोग  में  लाये  जा  रहे  उन  औषधियों  और  इन्टरमीडियेटों  के  नाम  क्‍या  हैं  जिनका  आयात
 किया  जा  रहा

 एक  ही  प्रकार  की  औषधि  का  उत्पादन  करने  के  लिये  प्रथोग  किये  जा  रहे  औषधि

 इन्टरमो  डियेटों  के  आयात  हेतु  भिन्‍न-भिन्‍न  उत्पाद  शुल्क  ढांचे  की  व्यवस्था  होने  का  क्या  औचित्य

 क्‍या  इन  असंगतताओं  से  विभिन्‍न  विशेष  रूप  से  रिफेमाइसिन  के  उत्पादकों  के

 एककों  को  लाभ  मिलता  और

 यदि  तो  तत्संबंधो  ब्यौरा  क्या  और  यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  हैं  ?

 रखायन  ओर  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  चिन्ता  :  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य

 ऋण  लं०  प्रपुंज  औषधों/मध्यवर्तियों  के  नाम

 1.  प्रपंजा  औष  ध

 पायराजिनामाइड

 I.  मध्यवर्तो

 1.  के  लिए  )
 2.  रिफेम्पिसीत  एस०  बी०  के  लिए  )
 3.  डी  एमिनोबुटानोल  के  लिए  )
 4  पाइनोपाइरीजिन  के  लिए  )
 ठ  आर्थोफिनीलाइन  डायामाइन  के  लिए  )
 6  डाइ-मिनों  मालों  नाइट्रायत  के

 7.  पायराजिन  मोनों  कारबोजाइलिक  एसिड  के  लिए )

 है  गामा  पिकोलाइन  के

 9  पारा  नाइट्रेट  टॉत्यून  के

 उसी  ओषध  के  निर्माण  में  प्रथक्त  औषध  मध्यवर्तियों  के  आयात  के  लिए  विभिन्‍न

 खोमाशुतक  का  प्रयोजन  का  उद्देश्य  देश  में  और  अधिक  मल  स्तर  से  प्रपुंज  औषधों  के  उत्पादन  को

 प्रोत्वाहित  करना  है  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 ,६,  '१[  -..।
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 प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर

 लघु  उद्योमों  को  राज-सहायता

 1172,  .  श्रो  कोड्डीहुनोल  सुरेश  :

 प्रो०  साबित्री  सक्ष्मणन  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :  ु
 क्‍या  सरकार  ने  पिछड़े  क्षेत्रों  में गेर-सरकारी  क्षेत्र  के  लघु  उद्योगों  को  दी  जाने  वाली

 राज-सहायता  रोक  देने  का  निर्णय  लिया
 कया  केरल  सरकार  ने  इस  निर्णय  का  विरोध  किया

 क्या  केरल  सरकार  को  इस  निर्णय  में  14  करोड़  रुपये  का  नुकसान  हुआ
 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  और

 केन्द्रय  सरकार  ने  केरत  में  केन्द्रीय  निवेश  राजसहायता  योजना  के  प्रतिपृर्ति  के
 कितने  दावों  पर  विचार  किया  है  और  उनको  धन  राशि  कितनी  है  ?

 ॥

 उचोग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०जें०  :  से  (5)  केन्द्रीय  निवेश

 राज-म्रहामता  1971,  जिसके  अन्तगंत  पिछड़े  जिलों  म॑  लगाए  गाए  उद्योगों  जिनमें

 लघु  उद्योग  भी  प्लामिल  राज-सहायता  दी  जाती  30-9-1988  से  वापिस  ले  लो  गई
 सरकार  ने  राज्यों  शासित  क्षेत्रों  को  गैर-विनिर्माणकारी  कार्यो  के  लिए  30-9-1989

 तक  और  कार्यों  के  लिए  31-12-1989  तक  राज-सहायता  देने  की  सलाह  दो
 बाग  कि  राज्य  स्तर  समिति/जिता  स्तर  समिति  द्वारा  30-9-1988  को  अथवा  इससे  पूर्व
 अर्यात्‌  योजना  को  बंधता  अवधि  के  भीतर  परियोजनाओं  का  अनुमोदन  कर  दिया  गया  हो  ।
 केरल  सरकार  ने  11.16  करोड़  रु०  की  प्रतिपूर्ति  के  दावे  प्रस्तुत  किए  लेकिन  इन  दावों  की

 प्रतिपू्ति  नहीं  की  जा  सकी  क्‍योंकि  दावों  में  उल्निखित  एककों  बे  संबंध  में  राज-सहायता  का
 राज्प  स्तर  समिति/जि  ना  स्तर  समिति  द्वारा  30-9-1988  को  अथवा  इससे  पूर्व  अनुमोदन  नहीं

 गया  था  ।

 31  1991

 गए  सहकारी  खोनो  कारखानों  को  सहायता

 1173.  .  भरी  गोविन्द  राव  मिकम  :  क्या  खाद्य  मंत्री  यह  बताने  का  कृपा  करेंगे  कि  :

 कंष्रा  चीनी  कारखानों  की  मशीनरी  के  मूल्य  में  भारी  वृद्धि  हुई  और

 यदि  तो  सरकार  ढारा  ना  सहकारी  कारखानों  को  वित्तीय  सहायता
 प्रदान  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 खाद्य  संत्रालप  में  राज्य  संत्री  तरुण  :

 केन्द्र  सरकार  नई  चीनी  फंक्ट्री  की  स्थापना  के  लिए  कोई  वित्तीय  सहायता  प्रदान  नहीं

 करती  केल्टीय  वित्तीय  संस्थाएं  नई  चीनी  फैक्ट्रियों  को  उनकी  परियोजनाओं  के  पर्याप्त
 =  मूल्यांकन  के  बाद  उन्हें  ऋण  प्रदान  करती  हैं  ।

 केरल  के  औद्योगिक  विकास  हेंसु  धनराशि  ॥
 1174.  भ्री  कोडडोकुनोल  सुरेश  :  क्या  योजना  और  कार्यक्रम  कार्या-वयन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  fo:  :

 क्या  केरल  सरकार
 ने

 राज्य  में  औद्योगिक  विकास  हेतु  केल्लीय  सरकार  से  वित्तीय

 सहायता  मांगी  और
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 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  प्रयोजन  हेतु  वर्ष  1991-92  के  दौरान  किवनी
 धनराशि  की  मंज्‌री  दी  है

 !

 योजना  एवं  कार्यक्रम  क्रियान्वयन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०अा₹०  :
 ओर  राज्यों  को  वित्तोय  सहायता  राज्य  योजनाओं  के  वित्त  पॉपण  के  लिए  केस्ट्रीब

 महायता  के  रूप  में  दी  जाती  केरव  को  1991-92  की  राज्य  योजना  के  लिए  सामान्य  कुल
 केन्द्रीय  सहायता  बाह्य  सहायता  प्राप्त  परियोजनाओं  को  छोड़  कर  301.00  ७  रोड
 रू०  अनुमोदित  राज्य  के  औद्योगिक  क्षेत्र  हेबु  1991-92  के  लिए  अनुमोदित  परिव्यय

 84.15  करोड  रुत्  था  ।

 सीतामढ़ी  में  आकाशवाणी  कन्द्र  को  स्थाफ्सा

 1175.  श्री  मबल  किशोर  राप  :  क्‍या  सखना  और  प्रसार्ण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  बिहार  में  सीतामढ़ी  में  आकाशवाणी  केन्द्र  की  स्थापना  करने  का
 बिचार

 ॥  क्या  प्रसारण  का  विस्तार  सीतामढी  से  नेपाल  सीमा  के  मधुबनी
 क्षेत्रों  तक  किया

 (a)  क्या  आकाणवाणी  केन्द्र  की  स्थापना  संबंद्री  प्रस्ताव  के  संबंध  में  सीतामढ़ी  में  पूर्व  में

 कोई  सर्वेक्षण  किया  गया

 यदि  तो  क्या  सरकार  विशेषज्ञों  का एक  दल  भेजकर  सर्वेक्षण  नौर

 (=)  यदि  तो  कब  और  यदि  तो  इसके  कारण  क्या  हैं  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  गिरिजा  :  जी  नहीं  ।

 )  यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 जी  नहीं  ।

 और  (5)  सीतामढ़ी  को  आकाणवाणी  पटना  के  मोजूदा  100  कि०  वा०  मीडियस

 ब्रेवट्रांसमीदर  और  दरभंगा  के  10  कि०  वा०  मीडियम  वेव  ट्रांसमोटर  से  दिन  में  प्राथमिक  ग्रेड  की

 कबरेज  प्राप्त  होती  इसी  प्रक/!र  मोतीहारी  और  बेतिया  दोनों  जिलों  को  पटना  और  गोरखपुर
 के  100  विए०  वा०  मीडियम  वव  द्वांसमीटरों  से  रेडियो  कवरेज  प्राप्त  होती  है  और  मधुबनी  को

 पटना  के  100  कि०  वा०  मीडियम  बेव  ट्रांसमीटर  और  दरभंगा  के  10  कि०  वा०  मी०  वे०

 ट्रांसमीटर  से  रेडियो  कबरेज  प्राप्त  होती  है  ।

 सीतामढ़ों  में  सर्वेक्षण  कराने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।
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 को राज्य  सरकारों  द्वारा  दूरदर्शन  कन्द्रों  की  स्थापना

 1176.  श्री  सेयद  शाहब॒हीत  :  क्या  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  क्या
 कंसो  कि

 क्या  सरकार  का  राज्य  सरकारों  को  राज्य  अथवा  क्षेब्रीय  रुचि  के  कार्यक्रओों  हे
 प्रसारण  के  लिये  राज्य  में  विभिन्न  स्थानों  पर  दूरदर्शन  केसद्र  स्थापित  करने  की  अनुमति  देने  का
 विचार

 क्‍या  किसी  राज्य  सरकार  ने  ऐसे  केन्द्र  स्थापित  करने  में  अपनी  रुचि  जाहिर  की

 क्‍या  सरकार  का  राष्ट्रीय  स्तर  पर  प्राइवेट  चेनल  स्थपित  करने  का  बिचार  है  जो

 राष्ट्रीय  स्तर  पर  दूरदर्शन  से  प्रतिस्पर्धा  कर

 यदि  तो  क्‍या  किसी  संगठन  अथवा  उद्यमी  ने  दूसरा  चैनल  स्थापित  करने
 में  कोई  रुचि  दिखाई  और

 (३)  किन  शर्तों  के  अंतर्गत  ऐसे  दूरदर्शन  क्रेल्दों  अथवा  चैनलों  को  राइसेंस  दिया  जाबेगा  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  गिरिजा  :  फिलहाल  ऐसा
 कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 हाल  किसी  भी  राज्य  सरकार  से  औपचारिक  रूप  से  ऐसा  कोई  अनुसोेध  प्राप्त

 नहीं  हुआ  तथापि  कुछ  समथ  पूर्व  राज्य  सरकारों  को  दूसरा  चेनल  सौपने  के  अनुरोश्र  प्राध्त

 हुए  थे  ।  इलेक्ट्रानिक  माध्यम  को  सटकार  के  नियंत्रण  से  मुक्त  करने  की  के  संदर्भ  में  उस  समय

 इन्हें  स्त्रीकार  नहीं  किया  गया  था  |

 फिलहाल  ब्यौरा  देना  संभव  नहीं  है  क्योंकि  इलैक्ट्रानिक  माध्यमों  के  बीच  स्पर्धी  की

 शुरूआत  करने  के  लिए  औवचारिकताओं  को  अंतिम  रूप  देने  से  पूर्व  इस  बिच्रय  पर  बिस्तार  से
 अध्ययन  करना  जरूरी  है  ।

 फिलहाल  कोई  ब्यौरा  नहीं  दिया  जा  सकता  ।

 खलोनी  का  स्टाक

 1177.  श्री  सेयबद  शाहब॒ुहीस  :  क्‍या  खाद्य  मंत्री  यह  बताने  की  क़ृगा  करेंगे  कि  :

 1  1988  को  चीती  वर्ष  के  प्रारंम  में  देश  में  चीती
 का  प्रारम्भिक  स्टाक  कितना

 उत्पादन  का  वर्ष  1988-8  9  से  वर्षवार  ब्यौरा  क्‍या

 तब  से  अब  तक  प्रत्येक  चीनी  वर्ष  में  आयात  की  गयी  चीनी  का  बर्षबार  ब्यौरा
 क्‍या

 तब  से  अब्र  तक  प्रत्येक  चीनी  वर्ष  की  वर्षवार  आंतरिक  खपत  कितनी
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 (8)  तब  में  अब्र  तक  प्रत्येक  चोनो  वर्थ  में  निर्वात  की  गयो  चीनी  का  वर्षबार  ब्यौरा  क्‍या

 चलू  चीनी  वर्ष  के  दौरान  चौनी  का  अनुमानित  निर्यात  और  खपत
 कितना  है  ?

 खाद्य  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तरुण  :  1  1988  को  चीती

 वर्ष  के  प्रारंभ  में  देश  में  चोनो  का  प्रारंभिक  सस्‍टाक  25.32  लाख  टन

 से  सूचना  निम्न  प्रकार  है  :--

 प्रश्नों  क  लिखित  उत्तर

 बिवरण  1988-8  9  1989-90  1990-91

 अनुमानित
 1.  चीनी  का  ब्उत्पादन  87.52  109.89  119.00
 2.  आयात  ना  2.42  गा

 3.  आंतरिक  उपभोग  99.19  102.83  107-108
 4.  निर्यात  0.33  0.35  5.01

 अखिल  भारतीय  सेवाओं  के  सबस्यों  का  संबर्ग  निर्धारण  और  लेनाती

 1178.  .  भ्री  राम  गरेश  आया  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 (%)  क्‍या  सरकार  ने  ऐसे  पति  और  पत्नी  जबकि  दोनों  अखिल  भारतीय  सेवाओं  के

 संदस्कष  के  संबर्ग  निर्धारण  और  तैनाती  के  बारे  में  कोई  तीति  संबंधी  निर्णय  लिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  इस  प्रकार  की  नीति  बनाएगी  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मार्गरेट

 हां  ।

 और  वर्तमान  नीति  यह  है  कि  यदि  अखिल  भारतीय  सेवाओं  के  दो

 कारी  आपम  में  विवाहित  हैं  और  अलग-अलग  संवर्गों  के  हैं  तो  दोनों  मधिका  रियों  को  एक  साथ

 एक  ही  संवर्ग  में  रख  दिया  जाता  ऐसा  या  तो  दोनों  में  से  एक  अधिकारी  को  दूसरे  के

 मंबग  में  स्थानान्तरित  कर  दिया  जाता  है  और  यदि  ऐसा  करना  संभव  नहीं  होता  तो  उन  दोनों

 अधिकारियों  को  किसी  तीसरे  संवर्ग  में  आंवटित  कर  दिया  जाता  यह  संबंधित  राज्यों  की

 सहमति  के  अअ्यश्रीन  होता  तथापि  यह  सुनिश्चित  करने  पर  ध्यान  दिया  जाता  है  कि  संवर्ग

 स्वानान्तरण  से  संबंधित  अधिकारी  अथवा  अधिकारीगण  अपने  मूल  राज्य  में  स्थानान्तरित  न  हो

 पाएं  ।

 ऐसे  अधिकारियों  की  इसके  बाद  संवर्गाधीन  तैनातियां  संबंधित  राज्य  सरकार  के  अधिकार

 क्षेत्र  में  आती
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 अखिल  भारतोय  सेवा  के  अधिकारियों  का  संबर्ग  निर्धारण

 1179.  ओ  रास  नरेश  सिंह  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  वताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  अखिल  भारतीय  सेवा  के  एक  रादस्य  के  जहां  उसके  पति/पत्नी
 राज्य  सरकार  के  अन्तर्गत  सवा  से  संबंधित  संबर्ग  निर्धारण  बारे  में  नीति  तैयार  की

 यदि  तो  तत्सबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  सभी  संबद्ध  कारणों  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  इस  प्रकार  की  नोति  तैयार  करने  का  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मार्गरेट  :
 और  राज्य  सरकारों  के  अधीन  भवारत  अधिकारियों  से  विवाह  करने

 वाले  अश्विल  भारतीय  सेवाओं  के  सदस्यों  के  सत्र्ग  आबंटन  के  लिए  कोई  विशेष  प्रावधान  है  ।
 ब्रे  संब्ग  आबंटन  के  सामान्य  सिद्धान्तों  द्वारा  शासित  हूं।ते  हैं  ।

 नहीं  ।

 पश्चिम  बंगाल  को  जवाहर  रोजगार  योजना  के  अंतर्गत  धनराशि  का  आबंटन

 1180.  श्री  सत्यगोपाल  मिश्र  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 वर्ष  1990-91  और  1991-92  के  दौरान  पश्चिम  बंगाल  को  जवाहर  रोजगार
 योजना  के  अंतर्गत  किततो-कितनी  धनराशि  का  आबंटन  किया  और

 पश्चिम  बंगाल  को  वास्तव  में  प्रति  बं  कितनी-कितनी  धनराशि  जारी  की  गई  ?

 :  ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जी०  बेंकट  :  .  और
 पश्चिमी  बंगल  को  जबाहर  योजना  के  अन्तर्गत  वर्ष  1990-91  के  लिए  आरम्भ  में

 174.30  करोड़  रुपए  का  केन्द्रीय  आबंटन  किया  गया  था  ।  वर्ष  के  दौरान  यौजना  आक्रार  में
 समग्र  कटोती  को  ध्यान  में  रखते  हुए  पश्चिम  बंगाल  को  किए  गए  केन्द्रीय  आवंटन  की  राशि  को

 कम  करके  165.58  करोड़  रुपए  कर  दिया  गया  राज्य  प्राध्िकारियों  द्वारा  1989-90
 फे  दौरान  खाद्यान्नों  की  अधिक  प्राप्ति  की वजह  से  7.01  करोड़  रुपए  की  कटौती  करने  के  पश्चात
 राज्य  सश्कार  को  1990-91  के  दौरान  158.57  करोड़  रुपए  की  राशि  रिलीज  की  गई

 पश्चिम  बंगाल  को  जवाहर  रोजगार  योजना  के  अंतगंत  वर्ष  1991-92  के  लिए  174.30

 करोड़  रुपए  का  केन्द्रीय  आवंटन  किया  गया  है  ।.  पश्चिम  बंगाल  के  केवल  कुछेक  जिलों  ने  ही
 अब  तक  जवाहर  रोजगार  योजना  के  अंतगंत  केन्द्रीय  निधियों  की  पहली  किस्त  की  रिलीज  प्राप्त
 करने  के  लिए  उपलब्ध  संसाधनों  में  से  अपेक्षित  स्तर  तक  व्यय  किया  चालू  वर्ष  के  दौरान
 पश्चिम  बंगाल  राज्य  को  ऐसे  जिलों  के  लिए  23.62  करोड़  रुपए  की  राशि  रिलीज  की  गई

 यूनियन  कारबाइड  सामला

 1181.  श्रो  सुशोल  चन्द्र  वर्मा  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 यूनियन  कारबाइड  और  केन्द्रीय  सरकार  के  बीच  उच्चतम  न्यायालय  के  सम्मुख  हुए
 समझौते  की  अब  क्या  स्थिति
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 क्या  यूनियन  कारबाइड  द्वारा  जमा  कराई  गई  370  मिलियन  डालर  की  धनराशि
 उच्चतव  न्यायालय  के  पास  है  अथवा  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  और

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  प्रदान  की  गई  अन्तरिम  सहायता  यूनियन  कारबाइड
 द्वारा  जमा  कराई  गई  धनराशि  का  भाग  है  ?

 रसायन  ओर  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चिन्ता  )  उच्चतम  न्यायालय
 द्वारा  14  और  15  1989  को  जिस  समझौते  के  लिः  आदेश  दिया  गया  है  उसके
 खिलाफ  कुछ  सामाजिक  काये  दलों  ने  पुनरीक्षण  याचिकाएं  दायर  की  गई  है  और  भारत  सरकार
 ने  उनका  समर्थन  किया  है  |  सुनवाईयां  पूरी  हो  गई  हैं  और  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  निर्णय
 स्थगित  रखा  गया  है  ।

 '
 यूनियन  कार्वाइड  कारपोरेशन  और  यूनियन  कार्चाइड  इण्डिया  लि०  द्वारा  जमा  की

 ई  राशियां  उच्चतम  न्यायालय  के  रजिस्ट्रार  के  नाम  में  भारत  सरकार  के  रिजर्व  बेंक  में  रखी

 ई  न्फः

 भोपाल  के  सबसे  ज्यादा  प्रभावित  ३6  वार्डों  में  दी  जा  रही  प्रति  व्यक्ति  200  रू०

 प्रति  माह  की  अंतरिम  राहुत  की  राशि  का  भुगतान  जमा  की  गई  राशि  से  नहीं  जा  रहा
 है  ।  न्यायिक  प्रक्रिया  द्वारा  प्रत्येक  व्यक्रि  को  दी  जाने  वालो  अंतिम  मआजजा  राशि  में
 अंतरिम  राहत  भगतान  का  समायोजन  किया  जाएगा  ।

 सागार्जुनसागर  में  परमाणु  विद्युत  संयंत्र  की  स्थापना

 1182.  श्री  एम०  बागा  रेड्डी  :  क्या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  क्रूपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  आंध्र  प्रदेश  में  नागार्जननागर  में  एक  परमाणु  विद्युत  संयंत्र  की

 स्थापना  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 क्या  आंध्र  प्रदेश  विधान  सभा  ने  भी  नागार्जनसागर  में  परमाणु  विद्युत  संयंत्र  को
 स्थायना  के  िए  दो  बार  सर्वसम्मत्ति  से  एक  संकल्प  को  पारित  किया

 क्या  स्थल  चयन  समिति  ने  भी  परमाणु  ऊर्जा  संयंत्र  की  स्थापना  के  लिए
 सागर  को  सवंश्रेष्ठ  स्थल  वाया  और

 यदि  तो  यह  प्रस्ताव  किस  चरण  में  है  ?

 लोक  शिकायत  और  पेंशन  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  सार्गरेट  :

 नागार्जुतसागर  में  परमाणु  विद्यत  संबंत  स्थापित  करने  की  इस  समय  काई  योजना  नहीं

 है  ।

 आंध्र  प्रदेश  विधान  सभा  ने  16-8-1983  और  13-9-1985  को  दो  संकल्प
 पारित  किए  थे  जिनमें  भारत  सरकार  से  नागार्जनसागर  नामक  स्थले  पर  परमाणु  बिद्युत  संयंत्र
 पित  करने  का  अनुरोत्र  किया  गया  था  ।

 और  एरम.णु  ऊर्जा  विभाग  की  स्थल  चम्न  सांसति  द्वारा  दक्षिणी  बद्यत  दात्र
 के  संत्रंथ  में  1984  में  प्रस्युत  रिपोर्ट  के  अनुसार  नाभार्जनसागर  सरथन  को  झय्मता  के  आधार
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 पर  दूसरा  स्थान  दिया  गया  था  ।  किसी  स्थल  पर  परमाणु  विद्युत  संयंत्र  लगाने  के  संबंध  में
 मिकता  भिर्धारित  करने  का  निर्णय  विभिन्न  क्षेत्रों  में  बिजली  की  आवश्यकता  और  ऊर्जा  के  साधनों

 संबंधित  क्षेत्र  में  बिजली  की  मांग  पूरी  करने  के  लिए  उपलब्ध  विकल्पों  योजना  के  अन्तर्गत
 आवंटित  धनराशि  और  अन्य  नीतिगत  मामलों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  किया  जाता  इस  प्रस्ताव
 का  मूल्यांकन  तदनुसार  किथा  जाना  है  और  इस  मामले  में  निर्णय  परमाणु  विद्युत  क्षेत्र  के  लिए
 उपलब्ध  साधनों  के  आधार  पर  ही  लिया  जाएगा  ।

 चीनो  का  मृल्य
 1183.  श्री  एम०  बागा  रेइडो  :  क्‍या  खाद्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  खुले  बाजार  तथा  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  अन्तर्गत  बेर्ची  जा
 रही  चोर्नः  के  मूल्यों  में  अन्तर  की  जानकारी  और

 यदि  तो  इस  अन्तर  के  क्या  कारण  हैं  तथा  इस  अन्तर  को  दूर  करने  के  लिए
 क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार  है  ?

 खाद्य  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  तरुण  :  और  सरकार  चीनी  की

 दोहरी  मूल्य  नीति  कः  अनुप्तरण  कर  रही  है  ।  इस  नीति  का  उद्देश्य  साबंजनिक  वितरण  प्रणाली
 हे  माध्यय  से  उपभोक्ताओं  को  उनकी  आवश्यकता  का  कुछ  भाग  उचित  दामों  पर  मुहेया  करना  है  ।

 यदि  उपभोक्ताओं  को  इसथ  अधिक  चोनों  को  जरूरत  हो  तो  उन्हें  इस  खुले  बाजार  में  ऊंच  दामों  पर

 खुलो  बिक्री  की  चौनों  खरीद  कर  पूरा  करना  होगा  ।  बर्तमान  नीति  में  परिवबतेन  करने  संबंधी  कोई
 मामला  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 उसर  प्रदेश  में  गेहूं  की  खरीदी  गई  मात्रा

 1185.  .  श्री  खेतोध  कुमार  गंगवार  :  कप्ा  खाद्य  मंत्री  तह  बताने  की  कृत  करेंगे

 कक
 विभिन्न  सरकारी  एजेंसियों  टुंढ्वारा  चालू  मौसम  में  उ्चर  प्रदेग  में  किलना  गेहूं

 खरीदा  गया  है  ;

 पिछले  ब्ष  की  तुलना  में  यह  कितना  और

 यदि  त्राल  मौसम  में  खरीद  की  मात्रा  पिछले  बर्ष  की  तुलना  में  कम  तो  इसके
 क्या  कारण  हैं  ?

 खाद  संत्रालप्र  में  राज्य  मंत्री  तदण  :  और  एक  विवरण
 संलग्न  है  ।

 मूल्य  समर्थन  परिचालनों  के  अधीन  गेहं  की  वसूली  करने  का  उद्देश्य  किसानों
 के  लिए  न्यूनतम  समर्थन  मल्य  सुनिश्चित  करना  और  मजबूरन  ब्रिक्री  करने  को  रोकना

 भाग्लीय  खाद्य  निगम/राज्य  की  एजेंसियों  द्वारा  वह  सभी  स्टाकः  न्यूनतम  समर्थन  मल्य  पर

 खरीद  लिया  जाता  है  जा  किगानों  द्वारा  बिक्तरीक  लि  पेश  किया  गया  विहिलत  बिनिदिष्टियों
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 के  अनरूप  होता  लेकिन  किसान  अपनी  पैदावार  सरकार  द्वारा  निर्धारित  किए  गए  न्यूनतम

 समर्थन  भूल्यों  से  अधिक  दामों  पर  खुले  बाजार  में  बेचने  के  लिए  स्वतंत्र  हैं  ।

 पिछले  मौसम  के  दौरान  वसूल  किए  गए  गेहूं  की  अपेक्षा  बर्तमान  रबी  विपणन  मौसम

 के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  में  गेहूं  की  कम  वसूली  होने  के  मुख्य  कारण  नीचे  दिए  गए  हैं  :--

 (1)  उत्तर  प्रदेश  में  गेहूँ  क ेखुले  बाजार  के  मूल्य  225/-  रुपए  प्रति  क्विंटल  के  न्यूनतम
 समर्थन  मूल्य  से  अधिक  हैं  ।  राज्य  की  विभिन्‍न  मंडियों  में  खुले  बाजार  के

 दाम  230/-  रुपये  से  320/-  रुपये  प्रति  विवंटल  के  रेंज  में  थे  ।

 (2)  वसूली  मूल्य  में  और  अधिक  वृद्धि  हो  जाने  को  में  किसानों  द्वारा
 भारी  मात्रा  में  गहूं  रोक  लेने  के  समाचार  ।

 (3)  गेहूं  का  निर्बाध  अंतर-राज्यीय  संचलन  ।

 (4)  प्राईवेट  व्यापारियों  द्वारा  बड़े  पैमाने  पर  गेहूं  की  खरीदारी  ।

 (5)  राज्य  सरकार  द्वारा  चुंगो  स्थलों  को  समाप्त  कर  देने  तथा  निरीक्षण  स्थानों
 को  कम  कर  देने  के  कारण  अधिशेष  इलाकों  से  कमी  वाले  इलाकों  को  अधिक  मांजा
 में  गेहूँ  जिससे  व्यापारियों  को  ऐस  इलाकों  को  गेहूं  भेजने  में  सुविधा
 मिली  जहां  गेहूं  के  दाम  ऊंच  चल  रहे  थे

 विवरण

 बतेमान  रबी  विधणन  मौसम  1991-92  के  दौरान  (26-7-9  को  स्थिति  के
 और  रबी  विपणन  मौसम  1990-91  में  तदनुझपी  अवधि  में  उत्तर  प्रदेश  में  भारतीय  खाद्य  निगम
 और  राज्य  एजेन्पिथों  द्वारा  गेहूं  की  वसूल  की  गई  मात्राओं  को  बताने  वाला  विवरण  ।

 मीटरी  टन
 जज  जिज्नतझ-++

 वसूली  एजेन्सी  गेहूं  की वसूल  की  गई  गेहूं  की  वसूल  की  गई  मात्रा
 मात्रा  (1990-91)  (1991-92)  (26-7-91
 (26-7-90  को  को  स्थिति  के

 स्थिति  के

 भारतीय  खाद्य  निगम  120  6
 ह

 राज्य  सरकार  354  85
 प्रदेश  को-अआपरेटिव  फंडरेशन  620  137
 राज्य  खाद्य  निगम  147  29
 कृषि  उद्योग  218  62

 सहकारी  संघ  142  49
 मंडली  घिकास  निगम  नगण्य

 न

 जोड़  1601  ह  368

 नगण्य  :  500  मीटरी  टन  से  कम  ।
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 मध्य  प्रदेश  में  सार्वजनिक  बितेरण  प्रणाली  के  लिएं  जारी  की  गई  आवश्यक  बह्तुएं
 ©

 1186.  .  थी  विध्चिजय  सिंह  :  धर
 :  बिश्थेश्वर:भगत  :  रु  न

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  -  कपा  करेंगे  कि  ;

 मध्य  प्रदेश  में  सार्वजनिक  वितरण  प्रणे।ली  के  माध्यम  से  हेतु
 चीनो  और  खाद्य  तेलों  की  कितनी  मात्रा  ।  1990  से  ।  1991  की

 अब्धि  !  के  जारी  की  और  मह्य  प्रदेश  सरकार  ने  प्रत्येक  की  कितनी  माक्ता

 और

 वर्ष  1991-92  के  लिए  मध्य  प्रदेश  को  कितनी  मात्रा  का  आवंटन  किया
 गया  है  ?

 तायरिक  पूर्ति  और  साबंजनिक  वितरण  संत्रालय  में  राज्य  संत्रो  कमालुहोन  :

 1990  से  1991  तक  की  अवधि  में  सार्वजनिक  वित्रण  प्रणाली
 के  लिए  म्रध्य  प्रदेश  को  किए  गए  लेबी  खाद्य  तेल  और  मिट्टी  के  तेल  के  कुल
 आवंटन  तया  राज्य  सरकार  द्वारा  उनकी  उठाई  गई  मात्रा  निम्नवत  है  :--

 1

 वस्तु  आवंटन  टन
 उठाई  गई  मात्रा

 a  सनक eee tt  ne pn
 .

 *  *  ले  353900  230400

 गहूं
 **  re.  500000  3668  00

 आयातित  खाद्य  तेल*  *  42500  23859

 मिटटी  का सेल  *  481000  479421
 वअदयपाया--+कसना ना  आवंटन नलऋ

 इस  अवधि  में  मभी०  टन  लेवी  कोटे  का  आवंटन
 गया  था  और  इसकी  लगभग  शत-प्रतिगत  मात्रा  उठा  लो  गई  है  ।

 कजनन+  अल  नਂ  “5

 से  तक॑  को  अवधि  के  लिए  किए  गए  आवंटन  निम्नवत

 हैं  :---  2

 वस्तु  टन
 आवंटन

 चावल
 **  **  84000  4

 गेहूं  122543

 सेबी  चीनी
 ्  apy  दे

 धं मिट्टी का तेल *« * **. आयातित खाद्य तेल न शून्य



 _$
 1918  शक  )  श्मों  के  लिखित  उत्तर का

 आरतीव  खाद्य  निगन  द्वारा  खरीदे  गए  चावल  को  मात्रा  एवं  रणवसर  के  सम्धस्प  में  शिक्वायतें

 118  7.  भरी  संतोष  कुमार  गंगवार  :  क्या  खाद  मंत्री  यह  बताने  फी  करा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  वर्ष  1990  के  दौरान  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  उत्तर  प्रदेश  में  बरेली

 और  मुरादाबाद  डिबीजनों  में  से  खरीदे  गए  चावल  की  मात्रा  एवं  गृणवत्ता  के  में  शिकायतें
 प्राप्त  हुई

 तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 ;  क्‍या  इन  स्थानों  से  खरीदा  गया  चावल  बहुत  ही  घटिया  किस्म  का  था  और  इसमें
 कटे  हुए  चावल  के  दाने  निर्धारित  सीमा  से  अधिक  और

 इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 खाद्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  तरुण  :  और  1990  के  दौरान
 यद्यपि  मुरादाबाद  डिविजेन  से  कोई  शिकायते  प्राप्त  नहीं  हुई  थी  लेकिन  भो

 रतीय  खच  निगम दो  रा  खरीदे
 गए  चावल  की  गुणवत्ता  और  मात्रा  के  बारे  में  बरेली  और  कुमाऊं  डिंबिजनों  से  छः  शिकायतें  प्राप्त

 हुई  इस  सम्बन्ध  में  ब्योरा  संलग्न  विवरण  में  विया  गया  है  ।

 और  अचानक  निरीक्षण  करने  पर  खरीदे  गए  चाबल  के  कुछ  स्टाक  में  एक
 समान  विनिदिष्टयों  के  अधीन  अनुमेय  सीमा  से  अधिक  मात्रा  में  टोटे  सहित  कुछ  बर्तन  पाए  गए  थे  ।
 दोषीਂ  पाए  गए  भारतीय  खाद्य  निगम  के  कर्मेचारियों  के  विशद्ध  उपभुक्त-कार्यवाहो  की  जा  रही  है  ।

 विवरण

 वर्ष  1990  के  दौरान  बरेली  और  मुरादाबाद  डिविजनों  में  खरीदे  गए  चावल
 की  गणवत्ता  और  मात्रा  की  शिकायतों  के  ब्यौरे  बताने  वाला  विवरण

 क्रम  सं>०  शिकायत  का  स्रोत  और  ,  शिकायत  संक्षिप्त  विषय

 2  डे 1

 1 ..  प्रधान  मंत्री  को  सम्बोधित  और  मुख्य  सतकता  किच्छा/नैनीतल  में  घटिया  चावल  की

 अधिकारी  को  पृप्ठांकित  हल्दूवानी  के  श्री  के  बारे  में

 हरिन्दर  पाल  सिंह  को  दिनांक  4-8-90  की  पे
 शिकायत

 2,  श्री  संतोष  संसद  सदस्य  से  प्राप्त  सी०भबी०  बरेली  में  विशेष  माल  गाड़ी
 दिनांक  17-5-1990  के  लदान  के  समय  प्राइवेट  तोल-सेत  के

 जरिये  तोले

 3...  खाद्य  सप्लाई  डिपो  परसाखेड़ा  के  सहायक  खाद्य  सप्लाई  परसाखेडा
 2  से  प्राप्त  दिनांक  22-3-1990  में  घटिया  किस्म  के  चावल  की  प्राप्ति  के

 बारे  में



 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर  3।  1991

 1  2  3

 4...  भारतीय  खाद्य  निगम  को  सम्बोधित  बहेड़ी  में  स्थित  भारतोब  खाद्य  निगम  के
 श्री  मोहम्मद  महा  जिला  कांग्रेस  डिपो  में  चावल  के  स्टाक  में  घोट।ले  के
 कमेटी  से  प्राप्त  संबंध  में  ।

 2-2-1990

 5.  किच्छा  और  जिला  नेनीताल  में  घटिया  किस्म  के  चायल  की  खरीदारी  के
 भारतीय  खाद्य  निगम  के  कमंचारियों  के  बारे  में

 हि  विरुद्ध  गुमनाम  शिकायत

 6.  श्री  गा०  शाहजहांपुर  से  प्राप्त  ख्राद्य  सप्लाई  शाहजहांपुर  में  घटिया
 दिनाक  20-3-1990  जावल  की  खरीदारी  और  भष्डारण  के

 बारे  में  ।

 ककरापार  परमाणु  विद्युत  संयंत्र  क ेलिए  अधिगहीत  भूमि  के  मालिकों  को  रोजगार

 1188  .  श्री  छीतुचाई  गामित  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ककरापार  परमाणु  विद्युत  संग्रंतर  के लिए  कितने  व्यक्तियों  की  भूमि  की  अधिग्रहण
 किया  गया  और

 इनमें  से  अश्च  तक  कितने  व्यक्तियों  को  रोजगार  दिया  गया  है  ?

 लोक  शिकाबत  ओर  पेंशन  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मार्गरेट  :
 ककरापार  परमाणु  विद्यत  परियोजना  के  लिए  1034  परिवारों  की  भूमि  का

 ग्रहण  किया  गया  था  ।

 ऐसे  प्रभावित  परिवारों  में  से  118  व्यक्तियों  को  रोजगार  दिया  गया  है  ।

 लघु  और  कुटीर  उद्योगों  को  बढ़ावा  देना

 1190.  भ्री  राजबीर  सिह  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  वर्ष  1991  के  दौरान  कुटीर  उद्योगों  और  लघु  उद्यमियों  को  बढ़ावा
 देने  संबंधी  कोई  योजना  बनाई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  जें०  :  और  वर्ष  1991-92
 के  दौरान  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  द्वारा  विकास  किये  जाने  हेतु  निम्नलिखित  पांघ  ग्रामोद्योगों
 का  जयन  किया  गया  है  जिसके  द्वारा  1.83  लाख  व्यक्तियों  को  रोजगार  मिलने  की  भाशा  है  :-

 ग्रामीण  चमड़ा  उद्योग

 चूना  उद्योग  निर्माण  सामग्री  उत्पादन  व
 अनाजों  व  दालों  के  प्रसंस्करण  का  उद्योग
 कालीन  बनाने  व  लोहारगिरी  का  उद्योग
 बेंत  और  बांस  । एए

 #
 ५०
 0०
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 सरकारी  क्षेत्र  के  उ  में  चेबरमेन/प्रथन्ध  निदेशक

 1191.  डा०  पी०  बल्‍लल  पेरुमान  :

 श्री  सेंबद  शाहबधदोन  :

 क्या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  कुल  कितने  बेय  रमन/प्रबन्ध  निदेशक  हैं  तथा  इनेमें  से

 अनुसूचित  जातियों  और  अनुमूनित  जनजातियों  के  चेयरमैनों/प्रबन्ध  निदेशकों  की  संड्या  कितनी
 और ay

 क्या  सरकार  का  अनुसूचित  जातिप्रों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के
 प्रबन्ध  निदेशकों  को  विशेष  प्रशिक्षण  देने  का  प्रस्ताव  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मार्गरेट

 सा्जनिक  क्षेव  के  उततक्रमों  के  अध्यक्ष(प्रबन्धक  निदेशकों  के  पदों  सहित  बोई-स्तर  की

 निपुक्ततियों  के  संबंध  में  अनुसूचित  जातिशों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  सदस्यों  के  लिए  कोई
 आरक्षण  नहीं  किया  गया  अतः  अपेक्षित  सूचता  केन्द्रीकृंत  रूप  से  नहीं  रखो  जाती  ।

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  है  ।

 साथन  के  मुल्यों  में  बढ़ि

 1192.  श्री  भोवललभ  पाणिप्रही  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सभी  प्रकार  के  साबुनों  के  मूल्यों  में  ब॒द्धि  हुई

 तो  साबुन  के  मूल्यों  में  1990  के  मूल्यों  की  तुलना  में  कितने
 प्रतिशत  वृद्धि  हुई  और

 इसके  क्या  कारण  हैं  और  इस  संबंध  में  क्या  उपचारात्मक  कदम  उठाए  जाने  का

 बिचार  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  जें०  जी

 साबुन  की  कीमतों  में  प्रतिशत  वृद्धि  2  से  9  प्रतिशत  के  बीच  रही  है  ।

 कीमतों  में  इस  वृद्धि  का  प्रमुख  कारण  निविष्टियों  की  लागत  बढ़  जाता  सरकार
 को  विभिन्‍न  मुद्दों  की  जानकारी  है  और  जहाँ  कहीं  भी  उपयुक्त  तथा  संभान्‍्य  है  वहां  उपच्ना  रात्मक
 कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।

 अवधी  और  पंजाबी  भाषाओं  के  कायक्रमों  का  द्रदर्शन  और  आकाशबाशी  लें  प्रसारण

 1193.  श्री  राजबीर  सिंह  :  क्या  सूचना  और  प्रशारण  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेगे  कि  :

 गत  डेढ़  वर्षों  के  दौदान  आकाशवाणी  और  दिल्‍ली  टूरदर्शन  पर  अबधी  और

 पंजाबी  भाषाओं  में  प्रसारित  किये  गये  कार्यक्रमों  का  ब्यौरों  क्‍या  है
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 कया  सरकःर  का  विचार  आकाणवाणी  और  दूरदर्शन  से  अवधी  पक्की
 भाषाओं  के  कार्यक्रम  निम्मम्तित  रुप  ज्वे,म्परित  करने  का  कौर

 यदि  तो  तत्मंबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?  ८४४६  हर  ++  i

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप-संत्री  िरिजा  पिछले  डेढु

 बर्षों  के  दौरान  आकाणबणी  द्वारा  प्रसारित  तथा  दूरदशंन  द्वारा  टेलिकास्ट  किए  गए  अबधी

 तथा  पंजाबी  भाषाओं  के  कार्यक्रमों  का  ब्यौरा  संलग्त  विवरण  में  दिया  गया

 जी  नहीं  ।

 यह  प्रश्न  ही  नहीं  ।  ..

 Pn?

 दूरबसेन  दिल्ली  द्थारा  दिल्लांक  11-90  से  अब  तक  ट्रेलीकास्ट  किए  गए
 अवधी  तथा  पंजाबी  कार्यक्रमों  का  ब्यौरा

 चैनल  4  तथा  7  पर  टेलीकास्ट  पंजाबी  भाषा  के  कार्यक्रम

 क्र०  सं०
 बा

 पचप४  का  डा

 ।.  बादशाह  डेरे  :  गुरू  गोबिखल  सिंह  पर  विशेष  कार्यक्रम

 2,  प्रादेशिक  भाषा  कार्यक्रम  :  पंजाबी  :  लहरां

 3.  चित्रमाला  :  पंजाबी  फीचर  फिल्‍म  निमाणाਂ  से  गीत

 4.  लाला  ल/जपत'  राय--वृत्तचित्र

 5.  शहीद  भगत  सिंह  पर  पंजाबी  में  कार्यक्रम

 6.  प्रादेशिक  संगीत  सभा-+संजाबी  |  |  #.  ४  भक्त

 7.  चित्रमाला  फीचर  फ़िल्म  प्यार  दियाਂ  से  गीन  '

 8...  चित्रमाला  :  फीचर  फिल्म  बनूं  दुनिया  से  गीत

 9.  चित्रमाला  :  पंजाबी  फीचर  फिल्‍म  जठानीਂ  से

 10.  महाराजा  रणजीत  सिंह  की  पुण्यतिथि  पर  विशेष  कार्यक्रम

 11.  चित्रमाला  :  पंजाबी  फीचर  फिल्‍म  से  गीत

 12.  :  :.«  जग्मा  ;  पंजाबी  फीचर  मफिल्म  .+  ,  ok  २  जे  hte  yd

 13.  चित्रमाला  ;  पंजाबी  फीचर  फिल्म  से  गीत  .«  «६

 चित्रमाला  :  पंजाबी  फीचर  फिल्‍म  शोहटीਂ  से  गीत

 चित्रमाला  पंजाबी  फीनर  फिल्म  हा  से  गीत
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 ऋ०  सं०  कार्यक्रम

 16.  :  पंजाबी  फीचर  फिंल्म  बारहਂ  से  गीत

 17.  पंजाबी  लोकग्रीत
 18  .  चित्रमाल्ा  :  पंजाबी  फीचर  फिल्म  बीवी  दाਂ  से  गीत  -

 19.  चित्रमाला  :  थंजाबी  फीचर  फिल्म  गड़बड़  हैਂ  से  गीत

 20.  पंजाबी  फीचर  फिल्म  कर्मैल  सिंह
 21.  चित्रमाला  :  पंजाओ  फीचर  फिल्‍म  से  गीत  ञ
 22.  चित्रशआला  फीचर  फिल्म  से  गीत  प्रा

 29.  चिब्रमाला  :  पंजाबी  फीचर  फिल्म  जवानीਂ  से  गीत
 ।

 24.  विक्रमाला  :  पंजाबी  फीचर  फिल्म  से  गीत  रे

 25...  सुरिच्द्र  कौर  द्वार  पंजाबी  गीत
 है

 26.  सोहनी  महिबाल  :  पंजाबी  धारावाहिक  2
 27.  पंजांबी  गीत  है
 28...  भाई.मन्‍्तों  विह  :  पंजाबी  धार्राबाहिक  कि

 29.  दास्त।नने  पंजाब---हादसा  .  -  ः
 30.  :  दिलों  की  संधि  रा
 31...  सबेरे  दी  उड्दीक  :  धारावाहिक  !

 ध

 32.  जमोर  दी  आवाज  :  धारावाहिक  कि

 *  टिव्वणी  :  पंजाबी  में  पत्रिका  कोयक्रम  दाणਂ  1-1-90  से  निर्यामत  रूप  से
 रेलोकास्ट  किया-गवा  ।  कर्यक्रेम  को  झ्रमय  अकधि  1-1-90  से  27-10-90  तक  सप्ताह  अं

 एक  बार  48  मिनटਂ  की  थी  तया  1090  से  इस  कार्यक्रम  की  समय  अवधि  सप्ताह-ओें  एक

 बार  30  मिनट  की  है  ।
 ये

 अवंधी  भाव  में:टेलीकास्ट  कार्यक्रन  र्

 1.  गोस्वामी  तुलसीदास--अवधी  फीक्षर  फिल्म  हू

 2.  प्रादेशिक  संगीत  सभा---अवधी

 बज  सावा  में  टेलोकास्ट  कार्यक्रम

 1.  भक्तत  सूरदास--बृज  भाषा  में  फीचर  फिल्म

 2.  भारत  भूपण  गोस्वामी  द्वारा  बुज  लोकगोत

 3.  भारत  भूदाग  गोस्त्रामी  द्वारा  बृज  लोकगीत
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 3  1991

 उत्तर  प्रदेश  में  गरीबी  की  रेखा  से  नोचे  रहने  थाले  लोग

 1194.  श्री  रास  सागर  :  क्‍या  योजना  एवं  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 नवीनतम  सर्वेक्षण  के  अनुसार  उत्तर  प्रदेश  में  कितने  प्रतिशत  जनसंख्या  गरीबी  की

 रेथा  से  नीचे  रह  रही  और

 इन्हें  गरीबी  की  रेखा  से  ऊपर  लाने  के  लिए  क्या  प्रयास  किए  गए  या  करने  का

 विचार  है  ?

 योजना  एवं  कार्यकस  क्रियान्वयन  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०आर०  भारद्/ज)  :

 घरेलू  उपभोक्ता  व्यथ  के  राष्ट्रीय  प्रतिदर्श  सर्वेक्षण  के  दोर  पर  आधारित  वर्ष  1987-88
 के  लिए  गरीबी  के  नवीनतम  अनूमान  उपलब्ध  उत्तर  प्रदेश  में  1987-88  में  गरीबी  रेखा
 के  नीचे  को  जनमंख्या  का  अनुमान  35.4  प्रतिशत  है  ।

 उद्योग  और  सेवाओं  आदि  के  जरिए  आय  और  रोजगार  सृजन  के  लिए
 विकासात्मक  प्रपासों  के  गरीबी  दूर  करने  के  लिए  विशेष  कार्यक्रम  क्रियान्वित  किए  जा  रहे

 इनमें  एकीकृत  ग्रामीण  विकास  जवाहर  रोजगार  तथा  अनुसूचित
 और  अत सूचित  जन-जातियों  के  विकास  के  लिए  कुछ  विशेष  कार्यक्रम  भी  शामिल  हैं  ।

 बिहार  में  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग

 1195.  भी  मथल  किशोर  राय  :  क्‍या  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  बिहार  में  सीतामढ़ी  जिले  के  सीतामढ़ी  और

 सेदपुर-सोनवरमा  में  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  स्थापित  करने  का  विचार

 क्या  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  स्थापित  करने  के  संबंध  में  बिहार  सरकार  से  कुछ
 प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  हैं  तथा  सर्वेक्षण  किया  गया  है  ;  और

 यदि  तो  इन  स्थानों  पर  कब  तक  उद्योग  स्थापित  किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  में  राज्प्र  मंत्री  गिरिधर  :  और

 नहीं  ।  -

 प्रश्न  नहीं

 भारतोय  प्रशासनिक  सेवा  के  अधिकारियों  की  कन्द्र  में  प्रतिनियुक्षि  के  आधार  पर  नियुक्ति
 1197.  भरी  हरिन  पाठक  :

 श्री  राम  नरेश  सिह  :
 क्‍या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1  1991  केद्धीय  प्रतिनियुक्ति  रिजक  के  आंकड़ों  का  राज्य-वार  तथा
 केंद्र  में  वास्तत्र  में  प्र  तेतियुकति  पर  निप्रक्त  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  अधिकारियों  के  आंकड़ों
 का  ब्यौरा  क्‍या

 केसद्रीय  सचित्र/लथ  में  रिक्त  पदों  पर  विभिन्‍न  राज्यों  से  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के
 अधिकारियों  को  प्रतिनियुक्ति  पर  नियुक्त  करने  के  लिए  सरकार  द्वार  क्या  प्रक्रिया  अपनाई  जाती

 128
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 क्या  सभो  राज्यों  को  सभान  प्रतिनिश्चित्त  सुनिश्चित  करने  में  प्रक्रिया  का  प्रभावी  रूप
 से  पालनਂ  किया  जाता  और

 यदि  सो  केद्ध  सरकार  का  इस  स्थिति  में  किस  प्रकार  सुधार  करने  का  विजार
 है

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सार्गरेट  :
 केन्द्रीय  प्रतिनिशुक्ति  रिजर्व  के  आंकड़ों  का  राज्य-वार  तथा  केन्द्र  में  वास्तव  में  प्रतिनियुक्ति

 पर  नियुक्त  मारतोय  प्रशासनिक  सेवा  के  अधिकारियों  के  आंकड्टों  का  ।  1991  की  स्थिति
 के  अनुसार  व्यौरा  संलग्न  में  दिया  गया  है  ।

 केद्रोव  साचदालप  लत  में  विभिन्‍न  राज्यों  से  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के
 रियो  का  वतावयु क्ति  ॥र  निवुक्त  करते  के  लिए  सरकार  द्वारा  अपनाई  गई  प्रक्रिया  निम्त  प्रकार
 से  है  :--

 राज्य  सरकारों  से  प्रतिवर्ष  उन  अधिकारियों  के  नाम  भेजने  का  अनुरोध  किया  जाता  है
 जिन्हें  वे  भारत  सरकार  में  प्रतिनियुक्ति  के  लिए  भेजना  चाहते  हैं  ।  राज्य  सरकारों  द्वारा

 सुझार  गए  तामों  को  जांच-उड़ताल  पात्रता  की  शर्तों  तथा  भारत  सरकार  में  अधिकारियों
 की  आवश्यकताओं  के  संदर्भ  में  की  जाती  है  ।  प्रस्ताव-सूची  में  अधिकारियों  को  रखते  समय
 भारत  सरकार  में  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  विभिन्‍न  संवर्गों  के  समान  प्रतिनिधित्व  की
 आवश्यकता  को  भी  ध्यान  में  रखा  जाता  है  ।  प्रस्ताव-सूची  में  रखे  गए  अधिकारियों  के  नामों
 का  सुझाव  प्रशासनिक  मंत्रालय  को  सिविल  सेवा  बोडं  द्वारा  प्रत्येक  रिक्ति  के  लिए  तीन  नामों

 के  एवा  पेनत  में  स  दिया  जाता  प्रशासनिक  मंत्रालय  द्वारा  चयन  किए  गए  अधिकारी
 को  सक्षम  प्राधिकारी  के  अनुमोदन  से  पद  पर  नियुक्त  किया  जाता  है  ।

 हां  ।  सभी  राज्यों  के  समान  प्रतिनिधित्व  को  सुनिश्चित  करते  में  प्रक्रिया  पूर्णतः
 कारगर  है  ।  अखिल  भारतीय  सेवा  क्रे  प्रत्येक  राज्य  संवर्ग  को  एक  केन्द्रीय  प्रतिनियुक्ति  रिजवं
 आबंटित  कित्र  गया  है  जो  राज्य  संबर्न  की  कुल  पद  संख्या  के  अनुपात  में  भारत  सरकार  में  पदों
 के  लिए  अधिकारियों  का  चयन  करते  सम  विभिन्‍न  संवर्गों  द्वारा  केन्द्रीय  प्रतिनियुक्ति  आरक्षण  की
 समान  उपयोगिता  को  सुनिश्चित  करने  का  प्रत्येक  प्रयास  किया  जाता  सभी  संवर्गों
 द्वारा  केन्द्रीय  प्रतिनियुक्ति  आरक्षण  की  पूर्ण  समकक्ष  उपयोगिता  लाना  कठिन  है  ऐसी  स्थिति  के  कुछ
 कारण  इस  प्रकार  से  हैं  :

 (i)  कुछ  संवर्गों  स ेअधिकारी  दिल्ली  में  वरिष्ठ  प्रवन्ध  स्तरों  पर  आने  के  अधिक  इच्छुक
 नहीं  होते  हैं  क्योंकि  उनके  राज्यों  की  राजधानियों  में  उपलब्ध  सुविधाएं  पर्याप्त
 आकर्षक  होती  हैं  ।

 (ii)  नागालैंड  इत्यादि  जैसे  कुछ  जिनका  गठन  अपेक्षाकृत  बाद  में  किया
 गया  वहां  वरिष्ठ  अधिकारी  पर्याप्त  संख्या  में  उपलब्ध  नहीं  हैं  जिन्हें  संयुक्त
 सचिव  तथा  उससे  उच्चतर  स्तरों  के  लिए  केन्द्र  में  प्रतिनियुक्ति  पर  भेजा  जा  सके  ।

 ऊपर  बताए  गए  कारणों  को  ध्यान  में  रखते  विभिन्‍न  संवर्गों  द्वारा  केन्द्रीय

 नियुक्ति  आरक्षण  की  उपयोगिता  में  गणितीय  समानता  लाना  कठिन  प्रस्ताव-सूची  में
 रखे  गए  अधिकारियों  की  संख्या  विनियमित  करके  समान  उपयोगिता  लाने  के  प्रयास  किए  जा  रहे
 हैं  ताकि  यह  सुनिश्चित  किया  जा  सके  कि  भारत  सरकार  के  पदों  के  लिए  जिन  राज्यों  का
 निधित्व  कम  रहा  है  वहां  के  अधिक  अधिकारियों  का  चयन  किया  जा  सके  |
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 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  लेयरमेन/प्रबन्ध  निदेशक  के  रिक्त  पद

 1198  .  श्री  सेयद  शाहब॒द्दीन  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  वताने  की  क्रपा  करेगे  कि  :

 उन  केद्धीय  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  दा  व्यौरा  क्या  जिनमें  इस  समर
 प्रबन्ध  निदेशक/चिय रमेन

 और  प्रबन्ध  निदेशक  के  पद  रिक्त  पड़े  हैं  और  ये  कब  से  रिक्‍्स  पड़े  और
 इन  रिक्त  पदों  को  भरने  के  लिए  क्‍या  फदम  उठाये  गय  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  मार्गरेट  :
 उपलब्ध  सूचना  के  ऐसे  केन्द्रीय  सावंज/नक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  जिनमें  इस

 ममय  अध्यक्षों/प्रबन्ध  निदेशकों  के  पद  खाली  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 रिक्तियों  का  भरा  जाना  एक  निरन्तर  चलने  वाली  प्रक्रिया  है  तथा  किसी  भी
 कार्यान्नधि  की  पाश्विक  आवा-जाही  आदि  के  कारण  रिक्तिपां  हो  पकती  हैं  ।
 सरकार  द्वारा  निर्धारित  प्रक्रिया  के  के  आधार  पर  केरद्रीय  सा्मजनिकਂ  क्षेत्र  के
 उपक्षप्तों  में  मुख्य  कयेकरी  अधिकारियों  की  रिक्तियों  को  भरने  के  लिए  समग्र  प्रयास  किए  जाते

 विवरण

 30-6-1991  की  स्थिति  के  अनुसार  केन्द्रीय  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  मुश्य  का  र्पकारो
 अधिकारियों  के  रिक्त  पदों  को  दर्शान  बाला  विवरण

 पद/उद्यम  का  नाम  रिक्ति  की
 सं०  तारीख

 1  2

 1.  प्रबन्ध  उत्तर-पूर्वी  हस्तशिल्प  तथा  हथवरघा  विकास  निगम  ।  23-
 2.  प्रबन्ध  एजूकेशनल  कंसलटेन्ट्स  लि०  4-1-91
 3.  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  मणिपुर  ड्रग्स  एण्ड  ऊार्मास्यूटिकल्स  लि०  नया  पद
 4.  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम

 बी०  7०  एण्ड  ओ०  )  लि०  1-5-9  0
 5.  प्रबन्ध  इण्डियन  मेडिसल्स  एण्ड  फार्मास्यूटिकल्स  लि०  ।  21-5-9
 6.  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  लि०  ।  58-11-85
 7.  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  ऑयल  इण्डिया  लि०  ।  22-4-90

 8.  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  एयर  इण्डिया  ।  12-7-90
 9.  प्रबन्ध  वायुदृत  लि०  ।  7-9-90

 10.  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  लि०  ।  10-9-90
 11.  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  इंजीनिय्स  इण्डिया  लि०  ।  26-3-91
 12.  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  नेवेली  लिग्नाइट  कार्पोरेशन  ।  1-10-90  0

 अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  हिन्दुस्तान  वेजीटेबल  ऑयल  कार्परिशत  ।  12-7-90
 14,  प्रबन्ध  पुनर्वास  उद्योग  निगम  लि०  ।  16-10-90

 15.  प्रबन्ध  हिन्दुस्तान  न्यूजप्रिंट  14-1
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 16,  प्रबन्ध  भिलाई  स्टील  प्लांट  ।  25-2-91

 17.  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  ।  15-9-90
 18.  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  इण्डियन  ड्रग्स  एण्ड  फार्मास्यूटिकल्स  लि०  ।  26-3-91

 19.  प्रबन्ध  हिन्दुस्तान  फल्रोकारवन्स  लि०  ।  26-12-90

 20.  प्रबन्ध  राजस्थान  ड्रग्स  एण्ड  फार्मास्यूटिकल्स  लि०  ।  23-4-91
 21.  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  हिन्दुस्तान  कीटनाशक  लि०  ।  1-3-91

 22.  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  हिन्दुस्तान  उवंरक  निगम  ।  20-12-88
 23.  प्रबन्ध  भारत  वैगन  एण्ड  इंजीनियरिंग  कम्पनी  लि०  ।  24-5-91
 24.  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  मॉडन  फूड  इन्डस्ट्रीज  21-6-90
 25.  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  बोंगईगांव  रिफाइनरी  एण्ड  पैट्रोकैेमिकल्स  लि०  ।  11-5-91
 26.  प्रबन्ध  टेनेरी  एण्ड  फूटवीयर  कार्परेशन  ।  24-4-91
 27.  प्रबन्ध  यू०पी०  ड्रग्स  एण्ड  फार्मास्यूटिकल्स  लि०  7-4-8  8
 28.  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  फर्टिलाइजर्स  एण्ड  कैमिकल्स  ट्रावनकोर  लि०  ।  4-6-89
 29.  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  हिन्दुस्तान  मशीन  टूल्स  लि०  ।  1-6-91

 नमक  आयुक्‍त  कार्यालय  को  गुजरात  में  स्थानान्‍तरित  करना

 1199.  श्री  चन्दूभ्ाई  देशमुख  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  गुजरात  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  नमक  आयुक्त  कार्यालय  को

 गुजरात  में  स्थानान्‍्तरित  करने  का  अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  क्‍या  निर्णय  किया  गया  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  सें  राज्य  संत्री_(प्रो०  पी०जें०  हां  ।

 गुजरात  राज्य  सरकार  के  अनुरोध  को  स्वीकार  करना  संभव  नहीं  है  जिसके  कई

 कारण  है  जिसमें  प्रशासनिक  प्रतिबन्ध  भी  शामिल  हैं  ।

 अण्डोगढ़  में  दूरदर्शन  कार्यक्रम  निर्माण  कन्द्र

 1200.  ओऔ  पयन  कुमार  क्‍या  सूचना  और  प्रसरण  मंत्री  वह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  चण्डीगढ़  में  दूरदर्शन  कार्यक्रम  निर्माण  केन्द्र  शुरू  करने  संबंधी  कोई  प्रस्ताव
 सरकार  के  विचाराधीन  और

 यदि  तो  इस  केन्द्र  को कब  तक  शुरू  किया  जायेगा  ?

 सूजना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  गिरिजा  हां  ।

 वतंमान  संकेतों  के  अनुसार  इस  केन्द्र  के  1994-95  के  दौरान  सेवा  के  लिए  चालू

 हो  जाने  की  उम्मीद  है  ।
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 खण्डोगढ़  के  लिए  निर्धारित  चोनो  का  कोटा

 1201.  श्री  पवन  कुसार  बंसल  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  अन्तगंत  संघ  राज्य  क्षेत्र  चण्डीगढ़  के  लिए  चीनी  का

 कितना  कोटा  निर्धारित  किया  गया  हैं  ।

 कितनी  यूनिटों  के  लिए  कार्ड  जारी  किए  गए  और

 इस  समय  लगभग  कितने  परिवारों  एवं  कितने  लोगों  के  पास  राशनकाईं  नहीं  हैं  ?

 नागरिक  पूति  और  सार्वजलिक  बितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कमालुद्दोन  अहसब  ):

 संघ  राज्य  क्षेत्र  चण्डीगढ़  को  प्रति  महीने  372  मो०  टन  लेबी  चीनी  का  कोटा
 आबंटित  किया  जाता  है  ।  1991  से  1991  तक  सभी  राज्यों  तथा  संघ  राज्य
 क्षेत्रों  क ेआबंटन  में  5%  की  तदर्थ  वृद्धि  की  जा  रही  है  और  उसके  बाद  इसकी  १नरीक्षा  की

 जाएगी  ।

 इस  समय  कुल  मिलाकर  131113  राशन  कार्डों  के  तहत  6,38,000  यूनिटें  है  ।

 सभी  राशन  कार्ड  के  हकदार  जो  मांग  करने  पर  दिए  जाते  हैं  ।

 घरेलू  तथा  आयातित  अखबारी  कागज  के  मूल्य  में  बढ़ि

 1202.  डा०  सी०  सिलवेरा  :  क्या  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  कागज  उद्योग  के  प्रतिनिधियों  ने  घरेलू  तथा  आयातित  कागज  के  मूल्य  पर
 चिन्ता  व्यक्त  की  हैं  :

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  इस  वृद्धि  का  छोटे  एवं  मंझोले  समाचार  पत्नों  पर  गंभीर  विक्तोय  प्रभाव

 क्या  छोटे  एवं  मझोले  समाचार  पत्नों  को  बिक्री  कर  से  छूट  देने  की  मांग  की  गई

 क्‍या  सरकार  का  इस  संबंध  में  कोई  कार्यवाही  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  व्यौरा  कया  है और  यदि  तो  इसके  कथा  कारण  हैं  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  गिरिजञा  हां  ।

 भारतीय  समाचारपत्र  सोसायटी  तथा  भारतीय  छोटे  और  मझोले  समाच।ारपत्र
 संघ  से  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  जिनमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  निम्नलिखित  मुद्दे  उठाए
 गए  है  :--

 अखबारी  कागज  की  उच्च  अखबारी  कागज  छोटे  और
 मझोले  समाचारपत्रों  को आथिक  विदेशी  मुद्रा  का  रुपया  भुगतान  क्षेत्र  से  सामान्य
 करेसी  क्षेत्र  में  (४)  ऋण  सुविधा  पर  हाल  ही  में  लगाए  गए  प्रतिबंधों  से
 पत्र  उद्योग  को  अखबारी  कागज  पर  सीमा  शुल्क  रों  अखबारी  कागज
 पर  बिक्री  कर  की  समाप्ति  ।
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 (7)  किसी  अन्य  क्षेत्र  की  भांति  जखबारी  कागज  की  कीमतों  में  वृद्धि  का  छोटे  और
 मझौले  सम्रचारपत्नों  पर  कुछ  प्रभाव  तो  पड़ेगा  ही  ।

 (५),  (5)  और  समाचारपतोों  पर  बिक्री  कर  तथा  केन्द्रीय  बिक्री  कर  दोनों  नहीं
 लगाये  जा  सकते  हैं  ।

 टायर  ओर  दबूब  के  निर्माताओं  पर  रुपये  के  अधभ्‌  ल्यत  का  प्रसाथ

 1203.  .  डा०  सो०  सिलवेरा  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 क्या  रुये  के  अवमूल्यत  ने  टायर  एवं  ट्यूब  निर्माताओं  को  अपनी  औद्योगिक

 यूनिटें  बन्द  करने  को  मजब्र  कर  दिया

 यदि  तो  त्त्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 (1)  कसा  सरकार  का  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कदम  उठाने  का  जिचार  है  कि  इन

 यूनिटों  को  चालू  रखा  जा  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 उद्योग  संब्रालय  में  राज्य  संत्री  पी०  ज०  :  नही  ।

 से  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 स्वदेशी  इलेक्ट्रॉनिक  यूनिटों  पर  आयात  का  प्रभाव

 1204.  डा०  सी०  सिलवरा  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्ध्ा  दूरदर्शन  और  संघटक  वि निर्माताओं  ने  सरकार  को  इलेक्ट्रानिकी  मदों  क ेआथात
 के  संबंध  में  कोई  अभ्यावेदन  दिया  है  ;

 यदि  तो  अभ्यावेदन  में  की  गई  उनकी  शिकायतों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ;
 इस  आयात  का  स्वदेशी  इलैक्ट्रानिकी  यूनिटों  पर  क्या  प्रभाव  और
 उन  स्वदेशी  हलेक्ट्रानिकी  यूनिटों  को  बचाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाने  का  बिचार  है

 जिन  पर  इस  प्रकार  के  आयात  का  प्रभाव  पड़ने  की  सम्भावना  है  ?

 लोक  शिकायत  एथं  पेंशन  संत्रालय  में  राज्य  संत्री  सार्गरेट  :
 और  भारतीय  टेलीबिजन  विनिर्माता  संघ  ने  एक  अभिवेदन  प्रस्तुत  किया  है

 जिसमें  प्रेस  की  उन  रिपोर्टो  के  प्रति  आशंका  व्यक्त  की  गई  है  कि  सरकार  द्वारा  प्रवासी  भारतीयों

 )  को  उपभोक्ता  इलैक्ट्रानिकी  बस्तुओं  के  आयात  की  अनुमति  दी  लेकिन

 इन  रिपोर्टों  का  कोई  आधार  नहीं  इलेक्ट्रानिक  संघटक-पुर्जा  विनिर्माताओं  के  किसी  भी
 संगठन  से  ऐसा  बोई  अभिवेदन  नहीं  प्राप्त  हुआ  है  ।

 और  से  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 समाणार  पद्चों  के  रजिस्ट्रार  के  पास  लम्डित  आजेदन  पत्र

 05.  भो  श्रोबल्लभ  पाणिग्रही  :  क्‍या  सूचना  और  श्रसारण  मंत्री  यह  बताने
 करेंगे  कि

 (%)  समाचार  पन्नों  के  रजिस्ट्रार  के  पास  15  जुलाई  की  तिथि  तक  राज्य-बार  सथा

 भाषा-बार  कितने  आवेदन  पत्र  लग्बित  गई  हैं  तथा  इसके  क्या  कारण  हैं  ;
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 इनमें  से  कितने  आवेदन  पत्न  एक  वर्ष  से  भी  अधिक  समय  से  लम्बित  पड़े  हैं

 क्या  निशानਂ  शीर्षक  साहित्यिक  पत्रिका  हेतु  कोई  आवेदन  पत्र  स्वीकृति
 के  लिए  लम्बित  पड़ा  और

 यदि  तो  कब  से  तथा  पत्रिका  को  कब  तक  स्वीकृति  दे  दिये  जाने  की  सम्भावना

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  गिरिजा  :  ब्यौरा
 संलग्न  और  1  में  दिया  गया  है  ।

 एक  वर्ष  से  अधिक  समय  से  लम्बित  कोई  आवेदन  पत्र  नहीं  है  ।

 नहीं  ।

 यह  सबाल  पैदा  ही  नहीं  होता  ।

 दिनांक  25-7-1991  को  स्थिति  के  अनुसार  शीर्षकों  की  स्वीकृति  हेतु  लंबित  पड़े  आवेदन  पत्रों  को

 दर्शानेटवाला  राज्यवार  विवरण

 राज्य  आवेदन  पत्रों  की  संख्या

 फ्र्नाटक  210

 बिहार  55

 दिल्ली  169
 उत्तर  प्रदेश  309
 आन्ध्र  प्रदेश  181

 महा  राष्ट्र  और  गोवा  28  3
 मध्य  प्रदेश  194
 पंजाब  और  चष्डीगढ़  40

 राजस्थान  104

 उड़ीसा  154

 केरल  138

 तमिलनाडु  और  पाण्डिचेरी  204

 गुजरात  193

 जम्मू  और  कश्मीर  39

 हरियाणा  20
 पश्चिम  बंगाल  77
 असम  और  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  54

 हिमाचल  प्रदेश

 S72;L.S/91  18
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 दिनांक  25-7-1991  की  स्थिति  के  अनुसार  शीर्धकों  को  स्वीकृति  हेतु  लंबित  पड़े  आवेदन  पत्रोंਂ
 को  दर्शाने  वाला  भाषावार  विवरण

 शाथा  आवेदन  पवों  की  संख्या

 हिन्दो  797

 अंग्रेजी  423

 तेलुगू  120

 बंगला  55

 तमिल  172

 मलयालम  82

 कल्नड  150

 उर्दू  70

 गुजराती  178

 मराठी  155

 डढ़िया  134

 पंजाबी  पे  26

 असमिया  28

 असिधी  10
 अन्य  भाषाएं  24

 अहमद  नगर  में  आकाशवाणी  केन्द्र  और  दूरवर्शन  ट्रांसमोटर  की

 1206.  भरी  यशअंतराब  पाटिल  :  क्‍या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  अहमद  नगर  में  एक  परिपूर्ण  आकाशवाणी  केन्द्र  तथा  एक
 शाली  दूरदर्शन  ट्रांसमीटर  स्थापित  करने  का  विचार

 यदि  तो  इस  प्रस्ताव  के  कब  तक  कार्यान्वित  होने  की  सम्मावना  और

 यदि  तो  इसके  बया  कारण  हैं  ?

 सूचना  ओर  प्रसाण  संज्ञालय  में  उप-मंत्री  गिरिजा  से
 जआाकाशाशाणी  :  अहमद  तगर  दिनांक  14-4-1991  से  एक  नए  रेडियो  केन्द्र  से  सेवा  पहले  ही  चालू
 हो  चुकी  इस  केन्द्र  में  223  फिग्वा०  एफ०एम०  ट्रांसमीटर  बहुउद्देशीय  स्टूडियो  तथा  स्टाफ
 क्वार्टरों  की  सुविधा  उपलब्ध  है  यह  केन्द्र  एफ०एम०  बैंड  पर  100.1  मेमाहूट ज  पर  चलता  है  ।

 दूरब्शन  :  अहमद  नगर  में  एक  अल्प  शक्ति  (100  दूरदर्शन  ट्रांसमीटर  पहले  ही  कार्य  कर

 रहा  इस  ट्रांसमीटर  के  स्थान  पर  उच्च  ग़क्ति  ट्रांसमीटर  लगाने  का  फिलहाल  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है
 क्षेत्र  में  दू ददर्गन  रोवा  में  और  सुधार  करना  इस  प्रयोजन  के  लिए  उपलब्ध  साधनों  पर  निर्भर  करेगा  ।
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 धाराबाहिकों के  पु्प्रंशारण  के  लिए  अपताया  गधा  मापदण्ड

 1207.  श्री  यशबंतराब  पाटिल  :  क्या  सूचला  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 धाराबाहिकों  को  फिर  से  प्रसारित  कश्मे  की  अल्‌मसलि  प्रदान  करने  हेतु  गया  मापदण्ड
 अपनाए  गए

 क्या  लोगਂ  धारावाहिक  के  पुनप्रंसारण  की  अनुमति  दी  गई

 क्या  सरकार  का  प्रसिद्ध  धारावाहिक  जैसे  विक्रम  और  रामामण  और

 महाभारत  को  प्रसारित  करने  की  अनुमति  देने  का  विचार  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 सुक्‍्ला  और  प्रत्तरण  मंजातवथ  में  उप-मंत्री  मिरिश्ञा  फिलहाल
 दूरदर्शन  द्वारा  दोपहर  बाद  श्रसारग  में  कुछ  चुने  हुए  धारावाहिकों  के  प्रसारण  की

 अनुमति  दी  जाती  है  ।  किसी  धारावाहिक  के  पुन्ँ्रंसारण  पर  विचार  करने  के  लिए  दूरदर्शन  द्वारा
 निम्नलिखित  मानदण्ड  अपनाए  जाते  है  :---

 (i)  धारावाहिक  की  लोकप्रियता  और  कलात्मक  गुणवत्ता  ।

 (11)  प्रुनर्पेतारण  के  लिए  प्रस्ताव  को  प्राप्ति  की  तारीख  ।

 (iii)  निर्धारित  समय  पर  प्रतारण  हेतु  का  तैयार  होना  ।

 नहीं  ।

 और  शनिवार  दोपहर  बाद  के  प्रसारण  में  और  बेतालਂ  के  पुनर्प्रसारण
 का  प्रस्ताव  किया  गया  है  और  इस  पर  ऐसे  अन्य  प्रस्तावों  क ेसाथ  विचार  किया  फिलहाल

 और  के  पुनर्प्रसारण  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है

 अहसद  नगर  जिले  में  खाच  अ्रल॑स्करण  उच्योग

 1208.  श्री  यशवंत  राव  पाटिल  :  क्या  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मन्ती  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  अहमद  नगर  जिले  में  कोई  श्ाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  स्थापित  करने

 का  प्रस्ताव  है  ;

 (a)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 खादय  प्रसंस्करण  उद्योग  संत्ालब  में  राज्य  मंत्री  मिरिधर  :  से

 वाद्य  मंवकरग  उद्योग  मंबातव  का  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  मंत्रालम  की  नीति  राज्य  सरकार

 के  उपक्रमों  को  उनके  द्वारा  स्वयं  अथवा  संयूक्‍त/सहायित  सेक्टर  में  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योम  स्थापित
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 करने  में  मदद  देता  परन्तु  यह  समसा  जाता  है  कि  श्रीरामपुर  दूध  जिला  मध्यवर्ती  सहकारी
 बभालेश्वर  के  अधीन  अहमद  नगर  जिले  में  डेरी  एककफों  के  विस्तार  के  लिए  राष्ट्रीय  सहकारी
 बिकास  निमम  एक  प्रस्ताव  की  जांच  कर  रहा  है  ।

 उच्चोगों  के  लिए  लाइसेंस  जारी  करम  क  प्रस्ताव

 1209.  मोहम्शद  असो  अशरफ  फातसो  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  क्लपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  बिहार  में  स्थापित  किए  जाने  वाले  उद्योगों  के लिए  लाइसेंस
 जारी  करते  ओर  उनका  पंजीकरण  करने  के  संबंध  में  प्राप्त  हुए  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  क्‍या

 ये  प्रस्ताव  किस-किस  तारीख  को  प्राप्त  हुए  थे और  इन  पर  क्‍या  कार्यबाही  की  गई
 और

 सरकार  द्वारा  हस  संबंध  में  बिलम्ब  से  बचने  के  लिए  उठाए  गए  कदमों  का  ब्यौरा
 क्‍या

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  जे०  :  से  वर्ष  1988,
 1989,  1990  और  30  1991  तक  की  अवधि  में  बिहार  में  औद्योगिक  एकक  स्थापित  करने

 के  लिए  औद्योगिक  लाइसेंस  जारी  करने  हेतु  186  आवेदन  पत्र  और  पंजीयन  हेतु  224  आवेदन  पत्र
 प्राप्त  हुए  थे  ।  इनमें  से  औद्योकि  लाइसेंस  के  104  आवेदन  पत्र  और  पंजीयन  के  216  आवेदन  पत्र

 मौजूदा  नीति  के  मुताबिक  स्वीकृति  दे  कर  अथवा  नामजूंर  करके  नित्रटा  दिये  गये  25
 1991  की  अधिसूचना  के  सुरक्षा  और  सामरिक  सामाजिवा  कारणों  आंदि  से  संबंध

 उद्योगों  की  संक्षिप्त  सूचो  को  छोड़कर  अन्य  सभी  परियोजनाओं  के  लिए  औद्योगिक  लाइसेंसीकरण
 समाप्त  कर  दिया  गया

 12.  00  भध्याह्लु

 )

 ||  -

 श्रो  शोभनाद्वोश्वर  बाइडु्‌इ  राब  )  :  आन्ध्र  प्रदेश  की  एक  अत्यंत  गंभौर
 स्थिति  के  बारे  में  हमने  एक  स्थगन  प्रस्ताव  दिया  आन्ध्र  प्रदेश  में  कई  बातें  हो  रही
 गाखत्रों  किसान  कष्ट  उठा  रहे  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपका  नाम  पुकारूंगा  ।
 |  )

 अध्यक्ष  सहोदय  :  कृपया  अपने  स्थान  पर  बंठ  मैं  एक  के  बाद  एक  नाम  पुकारूंगा  ।
 श्री  तेज  सिंह  राव  भोंसले  ।

 श्री  तेज  सिंह  राव  भोंसले  :  अध्यक्ष  आज  के  टाइम्सਂ  तथा

 टाइम्सਂ  तथा  सभी  पेपरों  में  एक  बहुत  खतरनाक  और  बहुत  कठिन  परिस्थिति  हमारे
 रामटेक  कांस्टीट्यूएंसी  में  निर्मित  हुई  है  ।  नागपुर  में  वर्धा  नंदी  में  आई  बाढ़  से  नारखेंड  तहसील  का
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 एक  पूरा  गांव  बह  गया  है  जिसके  100  से  ज्यादा  व्यक्त  मारे  गए  हैं  और  400  से  ज्यादा  आदमी
 पता  हो  गए  हैं  ।  नागपुर  से  90  किलोमीटर  दूर  भवाद  गांव  में  कल  देर  रात  वर्धा  न  री  में  उफान  आया
 और  बड़े  सवेरे  5  बजे  पूरा  गांव  बह  गया  |  पानी  का  बहाव  इतना  तेज  था  fa  बह  पूरे  गांव  को
 मटिय|मेट  कर  गांव  में  2000  मकान  थे  जिनमें  से  डेढ़  हजार  से  ज्यादा  का  नामों-विशान
 तक  मिट  गया  इस  इलाके  कः  संपर्क  सब  जगह  से  टुट  गया  हेलोक  प्टर  से  भी  पहुंचना  वहां
 मुश्किल  हो  गया  मंवाद  गांव  के  500  लोग  बाढ़  में  लापता  हो  गए  हैं  ।  करीब  डेढ़  वर
 क्षतिप्रस्त  हो  गए  इसके  अलावा  निकटवर्ती  जाजाल्लेडा  गांव  से  15  तथा  भूगांव  से  4  लोगों  के
 लापता  होने  कः  अंदाज  150  मकान  वराशायी  हो  गए  ।  कटोल  तहसील  के  कुछ  गांव  भी  बाढ़
 से  प्रभावित  हुए  जिला  अमरावती  के  वढड़  तहसील  में  वर्धा  नदी  के  किसारे  जो  गांव  हैं  वह  50
 लोग  मरे  गए  हैं  ऐसा  अंदाज  वरड़  तहसीरू  में  500  मि०  मो०  मतलब  20  का  पार्नਂ  24
 घंटे  होने  के  कारण  वर्धा  नदी  के  जल  का  जो  स्तर  है  वह  अचानक  बढ़  गया  जिस  कारण  इतने  लोगों
 को  जान-माल  से  हाथ  धोना  पड़ा  है  ।  अनुमान  है  कि  5000  व्यक्ति  इस  भरकर  बाढ़  से  बेघर  हुए
 हैं  तथा  उनकी  चल  और  अचल  संपत्ति  जो  10  करोड़  से  ज्यादा  वह  तबाह  हो  गई  जान-माल
 का  भी  भारी  नुकसान  हुआ  है  ।  मेरा  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  अविलंब  बाढ़  पीड़ित  लोगों  को

 राहत  प्रदान  की  जाए  तथा  इस  बाढ़  में  जितने  भो  लोग  प्रभावित  हुए  हैं  ओर  जिन्हें  जातनमात  का

 नुकसान  हुआ  है  उन्हें  उचित  मुआवजा  दिया  जाए  |  जिन  लोगों  के  मकान  थाढ़  में  बह  गए  हैं  उनके

 पुनर्वास  के  लिए  भी  मुआवजा  दिया  जाए  ।  बाढ़  का  जल  स्तर  कम  होने  १२  पूरे  क्षेत्र  में  जो  गंदगी

 छटेगी  उसमे  अनेक  बीमारियां  पैदा  हो  सकती  हैं  इसलिए  पहले  से  ही  इपके  रोकथाम  की  व्यवस्था

 होना  आवश्यक  है  ।  है  प्रधान  मंत्री  राहत  कोप  से  बाढ़  पीड़ितों  को  रहत  पहुंचाने  हेतु  अव्ंब
 प्रनराशि  स्वीकृत  की  जाएगी  ।  वैसे  ही  सरकार  से  मेरी  विनती  है  कि  आज  इस  में  इसके  बारे
 में  एक  स्टेटमेंट  दिया  जाता  तो  बहुत  अच्छा  होगा  ।  मेरे  पूर्व  उसी  क्षेत्र  से आज  के  माननीय  प्रधान

 मंत्री  श्री  नरसिंह  राव  जी  दो  बार  चुन  कर  आए  हैं  और  वहां  के  लोग  बहुत  प्यार  से  उनकी  तरफ
 देखते  थे और  आशा  है  कि  यहां  पर  कुछ  निर्णय  हो  सकेगा  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  आप  बैठ  जाइए  कापसे  साहब  ।  इस  बारे  में  भेरे  पास  बहुत  सारे

 सम्माननीय  सदस्यों  ने  स्टेटमेंट  करने  के  लिए  कहा  था  उनमें  भोंसले  साहब  म्‌एल  वासनिक  जी

 गुणवंत  रामभाऊ  सरोदे  जी  राम  नाइक  जी  राम  कापसे  जी  राम  विजास  पासवान  जी

 भी  हैं  और  मैं  समझतः  हूं  कि  उड़ीसा  से  भी  दूसरे  सदस्य  मेरी  इरीगेगन  मनिस्टर  साहब  के

 साथ  बातचीत  हुई  दै  ।  उन्होंने  कहा  है  कि  वे  इन्फार्मेशन  कलेक्ट  क्‍या  प  रेस्थिति  उपके

 गम्बन्ध  में  सदन  को  जानकारी  देंगे  और  किस  प्रकार  राहत  देने  वाले  उसकी  तानकारी  भी  दी

 जायेगी  ।  मैं  हूं  कि  जब  वे  स्टेटमेंट  सदन  में  करने  जा  रहे  पहले  उनका  स्टेटमेंट  हो
 उसके  बाद  अगर  कुछ  करना  जरूरी  हो  तो  वह  करें  ।

 )

 श्री  लाल  कृष्ण  आडवानी  :  अध्यक्ष  इस  सदन  में  और  उस  सझम  में

 अंतर  है  ।  उस  सदन  अगर  कोई  मंत्री  वक्‍तव्य  करता  है  तो  उसके  बाद  स्पर्ष्  करण  पूछे  जाते  हैं

 मगर  यहां  की  परम्परा  यह  है  कि  जिस  दिन  वक्तव्य  होता  उस  दिन  कोई  स्प'टीकरण  नही  पूछा
 जा  सकता  ।  मेरा  सुझाव  होगा  कि  जिन  माननीय  सदस्यों  ने  इस  सम्बन्ध  में  आपको  नोटिस  छिए

 उनके  नाम  से  कल  कालिंग  अटैशन  नोटिस  आ  जाए  तो  उस  पर  सवाल  भी  पू्ठट  जा  सकते  और

 वह  ज्यादा  उचित  होगा  ।  इससे  वक्‍तब्य  भी  हो  जाएगा  और  सवाल  भी  पूछे  जा  सकते  हैं  ।
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 अध्यक्ष  महोदब  :  हमारे  सामने  एक  मोशन  आया  है  जो  ड्रॉट  और  फ्लड  सिचुएशन  के  बारे

 में  मैं  समझता  हूं  कि  दोतों  को  एक  साथ  लिया  जा  सकता  है  ।

 )

 अव्यक्ष  महोदय  :  इस  बारे  में  किस  प्रकार  से  हुप  एडजस्ट  कर  सकते  सोचने  के  वाद

 फैसना  लेंगे  ।  -

 श्री  राम  बिलास  पसवान  :  अध्यक्ष  आप  महाराष्ट्र  के  मामले  में  फ्लड  के
 पर  कालिंग  अटैंगन  ले  लीजिए  और  उसी  में  सूखा  और  बाढ़  दोनों  की  स्थिति  पर  बिचार  हो

 जाएगा  ।

 अध्यक्ष  मठोदव  :  पासवान  क्‍या  लेना  कथा  आप  मुझे  नहीं  बतायेंगे  |  मैं  मपने
 आप  फैसला  करूंगा

 )

 श्री  राजडीर  सिह  :  अध्यक्ष  सारे  हिन्दुस्तान  का  किसान  आज  बहुत  परेशान

 है  ।  फर्टिनाईजर  के  दाम  अंधाधुंध  बढ़  गये  हैं  देश  के  कुछ  भागों  में  फ्लड  की  स्थिति  पैदा  हो  गई  है
 और  दूसरी  ओर  सरकार  द्वारा  खाद  पर  दी  जाने  वाली  सत्रसिडी  हटा  लिये  जाने  से  किसानों  पर

 दोहरी  मार  पड़  रही  है  ।  हिन्दुस्तान  भर  के  किसान  महंगाई  के  कारण  पहले  से  ही  परेशान  कहीं
 बे  सख्े  से  पीड़ित  हैं

 तो  कहों  बाड़  से  पीड़ित  सरकार  की  मार  से  भी  वे  पीड़ित  अध्यक्ष
 इस  सरकःरर  ने  किसानों  पर  इतना  जुल्मਂ  किया  है  रेट  बढ़ा  .  .  .  .  .  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  जब  दूसरे  सदस्य  बोज  रहे  हों  तो  आपको  बैठ  जाना  चाहिए  |

 अध्यश  महोदय  :  मैं  आपको  बोलने  की  अनुमति  दूंगा  ।  कृपया  जब  बह  बोल  रहे  हैं  तो  मपने
 स्थान  पर  बेठें  ।  हैं

 )

 श्री  राजबीर  सिह  :  मैं  आपसे  अर्ज  करना  चाहता  हूं  कि  सरकार  ने  जो  रेट  बढ़ाए
 उसकी  मार  तो  अलग  मगर  किसान  को  आज  सामान  और  खाद  ब्लेक  मार्किट  में  खरीदनी  पड़
 रही  क्योंकि  होलमेलर्ज  ने  खाद  को  रोक  लिया  है  जिससे  ब्लैक  मार्किटिंग  शुरू  हो  गई  है  ।  आप

 तुरस्त  सरकार  की  निर्देश  दें  कि  किसानों  को  सही  मूल्य  कम  मूल्य  खाद  सप्लाई  की
 फर्टिताइजर  दिया  जाए  जिससे  कि  ये  अपना  किसानी  का  काम  ठीक  तरह  से  कर  पायें  और

 हिल्दुस्तान  को  भूखम री
 से  बचायः  जा  सके  ।  हिलुस्तान  का  कितान  आज  भुखमरी  के  कगार  पर

 खड़ा  है  ।  उस  पर  दोहरी  मार  पड़  रही  है  :  एक  तो  सभी  चीजों  के  दाम  बढ़  गये  दूसरे  सरकार
 रु
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 ने  खाद  से  सबसिडी
 हटा

 कर  किसान  के  साथ
 विश्वासघात  किया  है  ।  मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूं

 कि  आप  इस  मामले  में  सरकार  से  तुरन्त  बयान  दिलाएं  और  सरकार  को  निर्देश  दें  कि खाद  पर  फिर
 से  पुरानी  दर  पर  सबसिडी  मिलनी  चाहिये  ताकि  राहत  महसूस  कर  सके  |  मुझे  आशा
 है  कि  आप  सरकार  को  आबश्यक  निर्देश  देंगे  ।  बयान  दिलायेंगे  ।  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  अपकी  सहायता  कर  रहा  हूं  ।  करषषा  अपना  स्थान  ग्रहण  करें  ।  मुझे
 लगता  है  कि  वर्धा  के  माननीय  सदस्य  भी  बोलने  के  उत्सुक  हैं  |  मैं  कह  चुका  हूं  कि आपका  नाम
 भी  शामिल  किया  जाएगा  ।  जब  वक्तव्य  आएगा  तो  मैं  आपको  बोलने  की  अनुमति  दूंगा  ।

 )

 क्री  बसुदेव  आचार्य  :  अध्यक्ष  कालाहांडी  में  सात  सो  मजदूर  सुरंग  में  फंसे

 हुए  हैं  ।  इस  बारे  में  हम  मंत्री  जी  से  एक  वक्‍तव्य  चाहते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोबय  :  वे  इस  बारे  में  भी  वक्तव्य  देंगे  ।

 )

 श्री  राजबीर  लिह  :  माननीय  कृषि  मंत्री  जी  बैठे  आप  उन्हें  निर्देश  दीजिए  |  जाज
 किसानों  की  हालत  बहुत  खराब  हो  गई  आप  बयान  दिलाइए  ।

 भरी  दाउ  दयाल  जोशी  :  अध्यक्ष  सरकार  ने  एक  प्राइबेट  फाउन्डेशन  को  100

 करोड़  रुपए  देकर  सरकारी  पैसे  को  बर्वाद  किया  है  इस  तरह  करोड्टों  रुपया  बर्बाद  किया  जा  रहा  है  ।

 )

 श्री  बसुदेष  आचार्य  :  हम  सुरंग  में  फंस  हुए  मजदूरों  का  भविष्य  जानना  चाहते  .  «  «

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बेठ  अब  कुछ  भी  कार्यवाही  बृतांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया
 जा  रहा  ।

 )  *

 अध्यक्ष  महोदय  ;  आप  बेठ  जाइए  ।

 ककायबाही  बतांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 जिन

 अध्यक्ष  शहोवय  :  कृपया  पहले  अपना  स्थान  ग्रहण  करें  ।  आप  चाहते  हैं  कि  जो  कुछ  आप  बोलें

 वह  हार्यवहों  वृतांत  में  ण/मिल  हो  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  वह  कार्यवही  वृतांत  में  शामिल  हो  ।

 )

 अध्यक्ष  शहोदय  :  आप  कृपया  बंठ  जाएं  ।  मैं  कह  रहा  हूं  कि  मैंने  महत्वपूर्ण  मुद्दों  की  जांच
 की  है  ।  मैं  आप  स्वकों  एक  एक  करके  बोलने  की  अनुमति  अगर  आप  अपनी  कही  बात  को

 कार्यवाही  वुतांत  में  शामिल  नहीं  करवाना  तो  आप  सभी  एक  साथ  उठ  कर  बोल  सकते  हैं  ।
 मैं  कुछेक  व्यक्तियों  को  बोलने  की  अनुमति  और  उसके  बाद  कुछ  अन्य  को  अनुमति  दूंगा  ।  अगर
 आप  सभी  एक  राशध  बोलेंगे  तो  आप  को  ही  परेशानी  मुझे  परेशानी  नहीं
 आपकी  सहायता  करने  के  लिए  आप  मेरी  सहायतः  करें  ताकि  आपका  वक्तव्य  कार्यवाही  वृतांत  में
 शाशिल  हो  सके  ।  मैं  एक  के  बाद  दूसरे  व्यक्ति  को  बोलने  की  अनुमति  दूंगा  ।

 आपने  कालाहांटी  और  अन्य  बातों  को  उठाया  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  भी  है  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  पहले  मेरी  बात  सुनें  ।  अगर  आप  बाधा  डालेंगे  तो  मैं  जो  कहने  की
 कोशिश  कर  रहा  हूं  आप  वहू  नहीं  सुन  मैं  एक  निश्चित  सीमा  से  परे  अपनी  आवाज  बुलंद
 नहीं  कर  सकता  भाप  सत्र  की  सम्मिलित  आवाज  के  मेरी  आवाज  कुछ  भी  नहीं  है  ।

 मैंने  माननीय  मंत्री  से  भी  वक्तव्य  देने  को  कहा  उन्होंने  मुक्षसे  सम्पर्क  किया  और  मैंने
 उनसे  उड़ोसा  को  स्थिति  पर  और  कालाहांडी  पर  एक  वक्तव्य  देने  को  कहा  आडबणी  जी  तथा

 कुछ  अन्य  सदस्यों  ने  कह  हैं  कि  वे  चर्चा  कराना  चाहते  हम  देखेंगे  कि  इस  पर  किस  प्रकार
 चर्चा  हो  सकती  टे

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  पहले  बैठ  जाएं  ।  मैं  क्रम  से माननीय  सदस्यों  को  बोलने  की
 मति  दूंगा  ।

 श्री  शोभनाद्वीश्वर  वाड्ड  राव  ।

 श्री  शोभनाद्रीश्वर  राब  बाड्ड  राब  :  अध्यक्ष  आपकी  कृपा  है  कि  आपने  मुझे  आंध्र
 प्रदेश  में  हो  रही  उ्वंरकों  की  कालाबाजारी  को  इस  सरकार  के  ध्यान  में  लाने  की  अनुमति  दी  ।

 बजट  के  आने  से  पूर्व  ही  माल  प्राप्त  कर  लिया  गया  था  ।  उन्हें  यह  माल  पिछले  मूल्य  पर

 ही  ब्चना  था  ।  तापके  वाध्यम  से  तीन  ब/र  सरकार  का  ध्यान  आक्रृष्ट  करने  के  आंध्र  प्रदेश
 में  स्थिति  बदतर  हो  गई  कई  स्थानों  में  व्य  पारी  अधिकारियों  की  मिलीभगत  से  किसानों  को
 माल  नहीं  दे  रहें  और  वे  बढ़ी  हुई  कीमतें  मांग  रहे  उसके  किसानों  को  गोदामों  जहां
 उर्वेश्क  जमा  लाने  के  लिए  बध्य  होना  पष्ट  रह  पुलिस  किसानों  पर  लाठी  चार्ज  कर  रही  है
 व  गाली  चला  रो  कई  स्थानों  पर  कानन  व्यवस्था  नियंत्रण  के  बाहर  हो  गई  है
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 मैं  प्रधान  माननीय  कृषि  मंत्री  और  माननीय  उर्वरक  मंत्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे
 सभा  को  ठोस  आश्वासन  दें  कि  बजट  आने  पर  पूर्व  जो  माल  व्यापारियों  द्वारा  खरीदा  गया  था  उसे

 पुराने  मूल्य  पर  ही  किसानों  को  द  अगर  भ्यापारी  इसे  न  तो  उनके  लाईसेस  रद्द  कर  दिए
 जाएं  ।  मैं  मंत्री  स ेएक  वक्तव्य  की  मांग  करता  हूं  जो  बहुत  जरूरी  है  ।

 श्री  फूल  चन्द  वर्मा  :  अध्यक्ष  महोदय,,इस  सरकार  ने  किसानों  की  फर्टिलाइजर
 पर  जो  खेती  में  उपयोग  होता  उसमें  40  प्रतिशत  वृद्धि  कर  दी  यह  जवान  जय  किसानਂ
 का  नारा  देने  वाली  सरकार  है,[इसने  किसानगें  की  कमर  तोड़  दी  है  और  ह॒रितक्रांति  पर  कुठाराधात
 किया  लेकिन  दूसरी  तरफ  100  करोड़  रुपया  राजीव  गांधी  प्रतिष्ठान  पर  यह  सरकार  खर्च  कर

 देश  का  जो  किसान  है  वहूं  हमारा  अन्नदाता  देश  का  भाग्य  विधाता  है  ।'  *  *  *

 आज  किसान  की  कमर  टूट  गई  है  ।'  *  *  *
 यूरिया  में  50  रुपये  बढ़  गया  है

 ।'  **  :

 में  जानता  चाहता  हूं  कि  राजीव  गांधी  फाउंडेशन  के  लिए  100  करोड़  रखा  गया  है
 इसके  लिए  भी  कुछ  करें  ।'  *  *  *  )

 करो  मुकुल  बालकृष्ण  थासलिक  :  हम  आपसे  जानमा  चाहेंगे  कि  आप  इन
 माननीय  सदस्य  को  इस  मामले  को  सभा  में  उठासे  की  अनुमत्ति  कंसे  दे  रहे  क्‍या  आपने  उम्सहें
 राजीब  गांधी  फाउंडेशन  से  संबंधित  प्रश्न  उठाने  की  अनुमति  दे  दी  है  ?  यह  सहन  नहीं
 किया  जाएगा  ।  )

 श्री  बी०  विजयकुमार  राजू  :  आप  माननीय  मंत्री  से  एक  अक्तब्य  देने  को  कहें  ।

 जध्यक्ष  महोदय  :  अब  श्री  अम्बारासु  इरा  बोलेंगे  ।

 )

 करी  मुकुल  बालकृष्ण  बासमिक  :  जया  माननीय  सदस्य  ने  कोई  नोटिस  दिया  है  ?

 व्यशस्या  का  प्रश्न  उठाना  चाहता  हुं  । आपने  किस  विषय  पर  माननीय  सदस्य  को  बोलने  की मैंय

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  कोई  व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं  है  ।  हर  चीज  अव्यवस्थित  है  ।  कृपया
 आप  सब  बैठ  जाएं  ।  मैं  श्री  अम्बारासु  को  वक्‍तव्य  देने  की  अनुमति  दे  रहा  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  खड़ा  आप  बेठ  जाइए  ।

 )

 अध्यक्ष  सहोदय  :  अगर  मेरी  बात  नहीं  सुननी  है  तो  आप  ही  बता  दीजिए  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  खुराना  आप  बेठ  आप  बार-बार  उठ  रहे  हैं  ।
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 थी  भीकांत  जेवा  :  हम  मांग  कर  रहे
 हैं

 कि  माननीय  मंत्री  को  एक  वक्तव्य  देना

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  सब  कृपया  बेठ  जाएं  ।  क्‍या  आप  इस  मामले  को  सरकार  के  ध्यान  में
 लाना  चाहते  हैं  और  कार्यवाही  वृत्तांत  में  शामिल  करवाना  चाहते  हैं  या सिफं  चिल्लाना  चाहते  हैं  ?

 )
 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  आपका  नाम  नहीं  पुकारा  आप  इस  तरह  नहीं  कर  सकते  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  अगर  आप  इस  प्रकार  उठते  तो  मैं  कुछ  नहीं  आप  कृपया
 अपने  स्थान  पर  बेठ  जाएं  ।  मैं  खड़ा  हूं  ।  कृपया  मुझ  उत्तर  देने  दें  ।  आप  भी  मुझे  तंग  कर  रहे
 कृपयः  अब  बैठ  जाएं  ।  ऐसा  लगता  है  कि  आप  सरकार  से  एक  वकक्‍षतव्य  चाहते  हैं  ।

 कुछ  साननोय  सदस्य  :  हाँ

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  बजट  पर  चर्चा  कर  रहें  हैं  और  वजट  में  कुछ  कदम  उठाए  गए  हैं  ।

 इपलिए  आप  कहे  रहें  हैं  कि  मूल्य  बढ़  गए  आप  और  क्या  चर्चा  कर  रहे  हैं  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  कुछ  भी  नहीं  कहूंगा  ।  इससे  आपको  लाभ  नहीं  होगा  ।  कृपया  बैठ

 जाएं  ।  आर  आप  मेरी  सहायता  नहीं  तो  मैं  आपकी  सहायता  नहीं  कर  सकता  ।  मेरी  बोलने
 की  शक्षित  सीमित  है  ।

 श्री  सोमनाथ  चटओं  :  आपकी  आवाज  श्री  खुराना  की  आवाज  की  तरह

 होनी  चाहिए  ।

 31  1991

 अध्यक्ष  महोदय  :  पासवान  में  आपकी  मदद  कर  रहा  हूं  ।

 हि  )

 अध्यक्ष  भहोदव  :  आप  बंठ

 )

 श्रो  मदल  लाल  खुराना  :  आप  पहले  स्टेटमेंट  दिलाइए  ।

 श्री  फूल  चर्द  धर्मा  :  अध्यक्ष  आपने  पहले  मुझे  एलाऊ  किया  था  *  '  *  *

 अध्यक्ष  महोदव  :  आप  बैठना  नहीं  चाहते  हैं  तो  मैं  बेठ  आप  जितना  टाइम

 बोलना  चाहते  बोलते  अगर  अपनी  बात  रिकार्ड  में  लाना  चाहते  हैं  तो  जो  मैं  बोल  रहा

 हैं  उसको  सुन  लीजिए  ।

 )

 अध्यक्ष  सहोदय  :  चटर्जी  मैं  आपको  अनुमति  ।

 )
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 श्री  फूल  चस्द  वर्मा  :  अध्यक्ष  मैं  आपकी  अनुमति  से  खड़ा  हुआ  मैंने  अभी
 सतव-वत  नहीं  है  ।  कहता  यहू  है  कि  एक  ओर  तो  40  १रसेंट  फर्टिलाइजर  की  कीमतों  में

 वृद्धि  को  है  और  दुसरी  ओर  100  रोकड़  झयए  राजीब  गान्धी  फाउंडेशन  के  लिए  दिए  गए
 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बंठ  जायें  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  अब  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  को  बोलने  की  अनुमति  दे  रहा
 आप  अपने  स्थानों  पर

 )
 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  हृपया  अपनी  जगह  पर  बेठिए  |  मुझे  जो  कहना  है  वह  मैं

 कर  रहू  हूँ  ।  अब  आप  कृपया  अपनी  जगह  पर  बैठिए  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बेठ  जाइए  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बेठ  मैं  आपकी  मदद  कर  रहा  हुं  ।

 )

 श्री  झूल  चर्द  वर्मा  :  ये  लोग  मुझे  बोलने  नहीं  दे  रहे  जैसे  राजीव  जी  का  नाम  लेने  *  *
 *  *  *'

 इन्होंने  किसानों  के  मुंह  की  बीड़ी  छीन  ली  किसानों  की  कमर  टूट  गई
 बजट  से  लोगों  की  चाय  कड़वी  हो  गई  हैਂ

 *  *  '  *  *  *  *

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  पूरी  बात  कहने  यह  क्या  है  ?

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  यह  अप्रासंगिक  है  तो  इसे  कार्यवाही  वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया
 ।  यदि  यह  प्रासंगिक  तो  इसे  कार्यवाही  वृत्तान्त  में  सम्मिलित  किया  जायेगा  ।  आपको  वह

 बात  कहने  को  अनुमति  दी  गई  है  जिससे  किसी  मामले  पर  प्रकाश  पड़े  आपको  वहूं  बात  कहने  की

 अवुपति  नहों  है  जसवे  इते  प्रकार  को  प्रतिक्रियः  हों  ।  आप  कृपया  अपना  भाषण  जारी

 )

 श्री  फूल  चनद  वर्मा  :  अध्यक्ष  मैं  यह  निवेदन  कर  रह  था  कि  किसान  धरती  मां
 का  बेडा  अन्तद्ाता  18-18  घण्टे  गर्मी  और  बरसात  में  खेत  में  काम  करता  है
 और  अनाज  पैदा  करके  पूरे  देशवासियों  को  देता  ह ैलेकिन  आज  उसकी  हालत  यह  है  कि  40
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 सेन्ट  जा  फ  टलाइजर  पर  वृद्ध  हुई  उतते  उत्की  कमर  टूट  गई  इससे  हरित  क्रान्ति  के  ऊपर

 कुडठारावात  उुआड़े  ओर  दूसरी  ओर  यह  सरकार  परिवरबाद  लाकर  राजीब  गांधी  फाउण्डेशन  को
 सौ  करोड़  खर्च  करने  को  दे  रही  हैਂ

 ''  '

 सानव  संसाधन  विकास  संद्ी  अर्जुन  :  भापकी  अनुसति  से  मैं  यह  कहता  चाहता

 हू
 ढ्न्न्न»

 )
 ty

 ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपनी  जगह  पर  बेढे  ।

 )
 थ्रो  अर्जुन  लिह  :  आपने  अभी  बिलकुल  ठीक  कहा  है  कि  माननोय  सदस्य  जिस  विषब  पर

 बोल  रहे  हैं  उतते  सल्जन्धित  जो  भो  प्रासंगिक  है  बे  उसे  नि्भय  हो  कर  कह  सकते  हैं  जौर  जो
 प्रासंगिक  नहीं  है  उत्त  कहने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।  यदि  यह  कहा  जाता  है  तो  उसे  कार्यबाही

 वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया

 श्री  मदन  लाल  खराना  :  आप  कंसे  कह  सकते  हैं
 ?'  *  ++  *  *

 श्रो  अर्जुन  सिह  :  मैं  अध्यक्ष  महोदय  के  भाषण  को  ही  उद्धरित कर  रहा  हूँ  ।

 जरा  सुनने  की  हिम्मत  रखिये  ।

 झिनुवाद |
 मैंने  अध्यक्ष  महोदय  ही  उद्धरग  दिया  आपने  यह  कहा

 मेरे  विचार  में  माननीय  अध्यक्ष  ने  जो  कहा  है  उस  पर  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  और  मेरा
 विच।र  है  कि  हम  चाहें  सभा  में  किसी  भी  पक्ष  से  सम्बन्ध  रखते  यह  हम  सबका  कत्तंव्य  है  कि
 सभा  के  बीवोबीच  इस  प्रकार  के  हुलके-फुलके  मज।क  नहीं  किए  जाने  चाहिएं  जो  सदस्यों  की
 भावनाओं  को  ठेस  पहुंचाते  हैंਂ  *

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बेठ
 )

 जध्यक्ष  महोदय  :  मैं  अपना  निर्णय  दे  इस  विषय  पर  वक्तव्य  देने  के  लिए  मैंने
 भापकी  भावनाओं  का  सान  रखा  था  ।  मैंने  कहां  था  कि  आम  बजट  पर  चर्जा  के  दौरान  इस
 बिषय  पर  भी  चर्चा  की  जा  सकती  है  ।  किन्तु  आप  अपना  वकक्‍्तब्य  देने  के  लिए  दृढ़  थे और  इसके
 लिए  मैंने  आपको  अनु मति  दे  दी  थी  ।  अपने  भाषण  के  दौरान  आपने  इस  बात  का  एक  बार  नहीं
 अपितु  चार  बार  उल्लेख  किया  विपरीत  प्रतिक्रिआओं  के  बाद  भी  आपने  इसे
 आपके  लिए  ऐसा  करता  आवश्यक  नहीं  मैंने  आपको  एक  बार  अपना  वक्तव्य  देने  के  लिए
 अनुमति  दी  मैंने  भापको  अपना  वक्तव्य  देने  के  लिए  दुबारा  भी  अनुमति  दी  आपने
 तीसरी  और  चौथी  बार  भी  इसे  ।  लगता  है  कि  आपकी  यही  मंशा  है  कि  हस  प्रकार
 की  प्रतिक्रिय  मैं  आपको  इस  प्रकार  का  वक्तव्य  देने  की  अनुमति  नहीं  देता  ।  मैं
 मापको  बोलने  को  अनुमति  भी  नहीं  दंगा  ।
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 श्री  फूल  चन्द  वर्मा  :  अध्यक्ष  मैं  निबेदन  कर  रहा  था  कि  इस  देश  की
 72  फीतदी  आबादों  गांवों  में  रहती  है  ।  भारतबंध  कहीं  निवास  करता  तो  गांवों  में  निबास
 करता  आज  जो  वह  40  प्रतिशत  वृद्धि  की  गई  उसका  असर  देश  के  गांवों  पर  ही  नहीं
 बल्कि  पूरे  देश  की  जनता  पर  इसका  अमर  पड़ने  वाला  '  ब्यकध्वानਂ  इसलिए  मैं  आपके  माध्यम
 से  निवेदन  करना  चाहता  कृषि  मंत्री  जी  बठे  हुए  हैं  और  मैंने  अभी  चार-पांच  दिन  पहलेਂ  इतका
 टी०बी०  में  इन्ट्रब्यूहू  देखा  य ेखुद  किसान  हैं  और  किसानों  के  दर्द  को  समझें  गांवों  में
 रहने  वाले  किसानों  को  क्‍या  तकलीफ  होती  आज  किसान  कभी  सूखे  कभी  पाले  कभी
 ओले  से  और  कभी  बाढ़  से  पीड़ित  आज  किसान  की  हालत  ठीक  नहीं  इसलिए  मैं  मंत्री
 जी  से  निबेदन  करना  चाहता  हुं  कि  बे  इस  संबंध  में  अपना  ब्यान  दें  |  "६४

 **

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  को  बोलने  की  अनुमति  दी  है  ।

 थी  सोसनाथ  चट्जो  :  अध्यक्ष  यहूं  बहुत  गम्भीर  बिषय  हमें  जिसकी  आशंब
 भ्री  वहु  सच  हो  गया  सिद्धान्त  रूप  से  हुम  इस  बात  का  बिरोध  करते  रहे  हैं  कि  उर्वरक  पर  दी
 जाने  बाली  आधिक  सहायता  को  न  कम  किया  जाता  चाहिए  और  न  ही  समाप्त  किया  जाता

 जाहिए  हमें  जिसकी  आशंका  थी  वही  हो  रहा  अब  सरकार  को  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि
 किसानों  को  इसे  उपलब्ध  कराया  जाये  ।  न  केवल  मूल्यों  में  वृद्धि  की  गई  है  अपितु  बाजार
 अर्थष्यबस्था  का  परिणाम  भी  हमारे  सामने  हैं  |  पहली  मात्ता  अब  आ  रही  मुख्य  रूप  से  बाजार
 में  इसकी  बहुत  कमी  है  ।  वे  केवल  बाजार  अर्थंब्यबस्था  के  चलन  पर  भरोसा  क्र  रह  मैं
 जानना  चाहूता  हूं  कि  किसानों  को  उर्वरक  उपलब्ध  कराने  के  सम्बन्ध  में  सरकार  का  क्‍या  ढरने  का
 इरादा  यही  समय  है  जब  इसकी  सख्त  आवश्यकता  है  और  इसे  उचित  मूल्य  पर  उपलब्ध
 कराया  ऐसा  नहीं  होना  चाहिए  कि  काला-बाजारी  करने  बाले  अथवा  जमाखर  अपनी  मर्जी

 से  कोई  भी  मूल्य  वसूल  कर  लें  ।  अतः  सरकार  से  निवेदन  है  कि  वहू  इस  विष्य  पर  तत्काल
 प्रतिक्रिया  प्रकट  करे  और  माननीय  वित्त  जो  इस  समय  प्रफूल्लित  के  बजट  के  उत्तर  पर

 ही  आश्रित  न  रहें  ।  वे  सोचते  हैं  कि  उन्होंने  एक  नए  भारत  का  निर्माण  किया  वे  भारत  में  एक
 जापान  निवेश  के  बारे  में  सुझाव  दे  रहें  किन्तु  उन्हें  इसकी  बिल्कुल  बिन्‍्ता  नहीं  #  कि  भारत  में

 किसानों  के  साथ  क्‍या  हो  रहा  हम  सरकार  से  तुरन्त  वक्तव्य  चाहते  हैं  ।

 थी  अस्थाराधु  इरा  :  अध्यक्ष  आज  मैंने  हेल्दूਂ  में  एक
 समाचार  पढ़ा  पृष्ठ  संड्या  9  इसके  अनुसार  कर्नाटक  सरकार  के  प्रतिनिधि  उपस्थित

 '  '  *

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  अब  मैं  श्री  पासबान  को  बोलने  की  अनुमति  दूंगा  ।  इसके

 मैं  आपको  बोलने  की  अनुमति  दूंगा  ।

 )
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 श्री  राम  विलास  पासबान  :  अध्यक्ष  मैं  समझता  हूं  कि  यह  कोई  एक  दल
 का  मामला  नहीं  बल्कि  तमाम  दलों  के  नेताओं  ने  इस  पर  अपनी  प्रतिक्रिया  व्यक्त  की  है  कि
 जो  फटिलाइजर  की  सब्सिडी  40  प्रतिशत  घट  गई  उससे  किसान  आज  बहुत  ही  हैं  और
 उनमें  बहुत  रोष  आपने  यहां  सदन  के  सदस्यों  की  भावनाओं  को  भी  देखा  राष्ट्रीय
 लेफ्ट  फ्रन्ट  और  मैं  समझता  हूं  कि  कांग्रेस-आई  में  भी  जो  किसान  लोग  जो  किसान  की
 समस्याओं  को  जानते  वे  भी  इससे  चिन्तित  हैं

 ।-  *  *  *

 एक  सानरनय  सदस्य  :  छोटे  किसान  *  *  *  '

 श्री  राम  विलास  पासवाम  :  छोटे  किसान  हों  और  जाखड़  साहब  तो  सबसे  बड़े  किसानों
 के  हिमायती  इसलिए  यह  कोई  पार्टी  का  सवाल  नहीं  है  और  इसको  बजट  से  भी
 न  जोड़ा  क्‍योंकि  बजट  में  तो  बहुत  सारी  चीजें  होंगी  ।  यहां  जाखड़  साहब  बंठे  हुए  सदन
 के  नेता  अर्जुन  सिंह  जी  भी  बेठे  हुए  हम  उनसे  आग्रह  करेंगे  कि  सदन  की  जो  भावना
 उसको  देखते  वे  रियेक्ट  क्‍यों  नहीं  करते  आप  क्‍यों  नहीं  बतलाते  इन्होंने  जो

 40  प्रतिशत  सब्सिडी  घटायो  है  उस  पर  सरकार  क्या  अभी  भी  स्टिक  करती  यदि  स्टिक
 करती  तो  हम  लोगों  को  भी  सोचना  पड़ेगा  कि  अगला  कदम  क्या  उठावें  *  ***

 :  )

 भरी  सूप  नारायण  यादव  :  अध्यक्ष  हम  लोग  किसान  मैं  तो  किसान
 मैंने  अपने  हाथों  से  खुद  खेत  जोतने  का  काम  किया

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपका  हाथ  देखूंगा  ।

 श्री  हुये  मारायण  यादव  :  सरकार  ने  जो  40  प्रतिशत  फर्टिताईजर  का  दाम  बढ़ाया
 उसका  असर  70  फीसदी  पर  आज  एक  बोरे  पर  60  से  70  तक  दाम  बढ़
 किसान  कहीं  बढ़  से  और  कहीं  सुधाड़  के  कारण  तबाही  में  एक  बार  बल्कि  कई-कई
 बार  किसान  को  फसल  बर्बाद  हो  जाती  है  और  फिर  भी  उसके  ऊपर  ही  सारे  टैक्स  लादे  जाते  हैं  ।
 अध्यक्ष  ये  सारा  टैक्स  किसान  को  ही  देना  पड़ता  इसलिए  मैं  आपके  माध्यम  से  मंत्री
 से  मांग  करता  हूं  कि  मंत्री  जी  इस  पर  वक्तव्य  दें  और  निश्चित  रूप  से  इसके  लिए  कुछ  करें  ।'

 )

 श्री  मदन  लाल  खुराना  :  अभी  आपने  कहा  कि  ये  बजट  में
 मेरा  निवेदन  यह  है  कि  बजट  तक  अगर  हमने  वेट  किया  तो  किसान  डूब  बर्बाद  हो  जाएगा
 क्योंकि  सरका£  ने  जो  एक  नयी  बात  कही  है  कि  ट्रेडर  से  तो  यह  कहा  है  कि  आप  अपना  माल

 पुराने  दामों  पर  लेकिन  जो  मेनुफेक्चरस  या  होलसेलस  हैं  उनको  कुछ  तहीं  कहा  इसका
 रिजल्ट  यह  हो  रहा  है  कि  मैनुफेक्चरस  और  होलसेलर्स  सारा  फर्टीलाइजर  दबा  गए  वे  अभी
 सप्लाई  नहीं  कर  रहे  किसान  को  आज  फर्टीलाइजर  नहीं  मिल  रहा  है  और  एक  तरफ  सूखा
 पड़ा  हुआ  है  और  एक  तरफ  बाढ़  आ  रही  अगर  बजट  के  पास  होने  तक  हमने  वेट  किया  तो
 तब  तक  किसात  डब  जाइगा  ।  इसलिए  अध्यक्ष  हमने  ये  फैंसला  किया  मेरी  पार्टी  ने  ये
 फैंसला  किया  हैं  कि  फर्टीलाइजर  के  मामले  में  हम  अफिशियल  कटौती  का  भ्रस्ताव  देंगे  और  हाउस
 को  डिब्र!इड  इसलिए  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  इसके  बारे  में  क्रषि  मंत्री  जी  न ेआज
 बार  यह  कहा  कि  इस  बजट  के  पहले  हम  फर्टीलाइजर  की  उसकी  सप्लाई  में  कटौती  नहीं
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 होने  कृषि  मंत्री  जी  ने  यह  पब्लिक  स्टेमैंट  दिया  उसके  बाद  भी  बजट  के  अन्दर  यह
 कटौती  हो  गई  ।  इपलिए  मेरा  निवेदन  है  कि  आज  किस  मुंह  किन  शब्दों  में  कृषि  मंत्री  जी  ने

 कहा  था  और  अखबारों  के  अन्दर  भी  छपा  उसको  मंत्री  जी  स्पष्ट  आपने  कहा  था  किਂ  *

 )

 कृषि  मंत्री  बलराम  :  आपने  आधा  पढ़ा  “  '

 श्री  मदन  लाल  खुराना  :  मैंने  पूरा  पढ़ा  अध्यक्ष  मैंने  उस  दिन  दोनों
 स्टेटमैंट  पढ़े  । आपका  स्टेटमैंट  भी  पढ़ा  और  उसी  दिन  अखबार  के  अन्दर  वित्त  मंत्री  जी  का
 स्टेटमैंट  भी  पढ़ा  ।  इन्होंने  कहा  था  कि  हम  आपने  कहा  कि  नहीं  ।  इसलिए  मैं

 यह  कहना  चाहता  हुं  कि आप  बजट  तक  वेट  भत  करवाइये  और  आज  ही  इनका  स्टेटेसैंट  दिलवाइए
 कि  ये  इसके  लिए  क्‍या  कदम  उठा  रहें  हैं  ताकि  कितनों  को  फर्टीलाइजर  मिले  और  सस्ते  दामों  पर

 मिले  ।  इस  बारे  में  आप  बताएं  ।  )

 श्री  मनोरंजन  भक्त  :  अध्यक्ष  यह  बहुत  गम्भीर  विषय  है  ।

 उर्बरक  लगाने  समय  चर  रहा  और  विशेष  तौर  पूरे  देश  में  छोटे  और  सीमान्त  किसानों
 को  भारी  संकट  कः  सामता  करना  पड़  रहा  यह  संकट  इसलिए  है  क्‍योंकि  उ्वरकों  को

 जमभ।|खोरी  की  रही  है  और  जभावोर  इस  का  लाभ  उठाने  का  प्रयत्न  कर  रहे  मानतीय

 कृषि  मन्त्री  यहां  उपस्थित  मैं  उनसे  निवेदन  करता  हुं  कि  छोटे  और  सीमान्‍्त  किभानों  के  इस
 कठिनाई  के  कारण  उन्हें  ठोप  कदम  उठाने  चाहिएं  और  सभा  में  एक  वकक्‍तव्य  देना  चाहिए  जिससे
 छोटे  और  सीव!न्‍त  जिनके  प्रति  कांग्रेस  पर्टी  भी  समपतित  है  और  कार्य  कर  रही  को

 लःभ  मुझे  उम्मीद  है  कि  माननीय  मन्त्री  महोदय  अवश्य  अपना  वक्तव्य

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  यहू  स्पष्ट  है  कि  यह  भावना  जो  व्यक्त  की  जा

 वेहू  दलगत  भावना  से  परे  है  और  यहू  सभा  के  सभी  पक्षों  की  एकमत  मांग  है  कि  आर्थिक

 सहयता  में  इतनी  अधिक  कमी  जिससे  उ्वरकों  के  मूल्यों  में  40  प्रतिशत  से  नहीं  अपितु

 जमाखोरी  और  काला-बाज।री  के  कारण  और  अधिक  वृद्धि  हुई  तुरन्त  वापस  ले  लेना

 सरक!र  द्वारा  इस  पर  पुनः  विचार  किया  जाना  किन्तु  मैं  एक  सावधानी  की  ओर  ध्यान

 दिलाना  चाहता  हूं  क्‍योंकि  वित्त  मन्‍्त्री  ने  अपने  भाषण  में  कहा  है  कि  खरीद  मूल्यों  में  बढ़ौतरी  के

 रूप  में  किसानों  की  क्षतिपूर्ति  हो जायेगी  ।  यदि  उवंरक  के  मूल्य  40  प्रतिशत  की  दर  से  बढ़ाए
 ज  जे  हैं  और  इसके  मुआवजे  के  रूप  खरीद  मूल्य  भी  40  प्रतिशत  की  दर  से  बढ़  जाता  है  तो

 उपयोक्ਂ  को  रजत  की  दूक:नों  में  40  प्रतिशत  की  दर  से  अधिक  भुगतान  करना  मुआवजे
 का  यह  कोई  नहीं  यह  क्षतिपूर्ति  केबल  आर्थिक  सहायता  में  की  जाने  वाली  कमी  को

 प्रत्यक्ष  रूप  से  कम  करके  और  मूल्यों  को  बढ़ाकर  की  जा  सकती  उन्हें  किसानों  को  उपभोक्ताओं
 के  विरोध  में  खड़ा  नहीं  करना  इस  प्रकार  क्षतिपूर्ति  नहीं  की  जानी  इस

 सावधानी  को  ध्यान  में  रखते  मैं  सभी  पक्षों  के  सदस्यों  द्वारा  की  गई  इस  मांग  का  एण॑तया  समर्थन
 करता  हुं  और  मुझे  उम्मीद  है  कि  सरकार  इस  पर  पुनः  विचार  करेगी  ।

 श्री  एस०  बो०  सिदनाल  :  उबरकों  के  बिना  कोई  भी  कुछ  भी
 पंदाव।र  नहीं  ले  सकता  दें  ।  यदि  आथिक  सहयता  में  40  प्रतिशत  जितती  कमी  की  जायेगी  तो
 उसकदत  को  क्षति  पहुँचगी  ।  इसा  हुये  हू  होती  ।  लो  इचजीत  गठ्त  के  जवत  इसकी  क्षतरितूर  ते
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 शुल्क  यूपप्रों  ढ़ारा  की  केवल  बड़े  किसान  यह  शुल्क  छोटे  किसान  कभी  शुल्क
 नहीं  देंगे  ।  वे  शुल्क  नहीं  दे  सकते  और  उन्हें  लाभ  नहीं  मिलिगा  ।  अतः  यह  सभा  की  प्रबल  भावना

 है  कि  सभा  में  इस  विषय  पर  वक्तव्य  दिया  जाना

 भी  उन्द्रजीत  यादव  :  अध्यक्ष  आपको  सम्ररण  होगा  कि  4  दिन

 पहने  मैंते  जब  क्रिय.नों  को  इस  सम  पत्र  को  सदत  में  उठाया  तब  आपने  उस  दिन  कृषि  मंत्री  जी
 को  निःशित  किया  था  कि  वे  इसके  ऊपर  एक  ब्यान  देंगे  ।

 अध्य शत  महोदय  :  मैंने  ?

 भी  चााजीत  यादव  :  सूखे  पर  जब  मैंने  सबाल  उठाया  तभ  आपने  कहा
 था  कि  पंत्री  जो  एक  ब्यान  देंगे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  हां  फर्टीलाइजर  का  नहीं  था  |

 भ्री  समाजीत  यादव  :  यह  सारी  समस्याएं  चाह  फर्टीलाइजर  की  बढ़ों  हुई
 कीमतें  चाहे  सूखे  से  परेशान  किसान  चाहे  बाढ़  से  परेशान  किसास  किसानों  की  समस्याएं

 दम  लोग  इस  संदत  के  दो  तिहाई  सदस्य  किसानों  के  गावों  से  चुन  कर  प्रतिनिधि  आए  हैं
 और  उनकी  समस्याओं  पर  अगर  इस  सदन  में  गम्मीरता  से  बिचार  नहीं  होगा  तो  इसका  क्‍या
 परिणाम  होगा  ।  अध्यक्ष  आपने  4  दिन  पहले  निर्देशित  किया  30  करोड़  लोग

 सूख  से  परेशान  हैं  ।

 जिनुषा

 अध्यक्ष  जहोदब  :  यहू  ठोक  नहीं  मैंने  कहा  था  कि  उन्‍हें  जल्द  से  जल्द  बक्सव्य  देना

 चाहिये  ।

 |

 भर  चराजीत  बादव  :  एज  सूत  एज  पासीबल  कहने  के  बाद  भी  4  दिन  हो  गए  इसलिए
 यह  मे  मांग  है  ।  धि

 ढ  ।

 अध्यक्ष  महोदव  :  अब  आप  उ्ंरकों  की  वात  कर  रहे

 शो  चमाजीर  यादव  :  अध्यभ  ये  सारी  समस्याएं  किसानों  की  जिंदगी  से  संबंधित
 कन  भी  मैंने  आप  यहां  नहीं  थे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  आपका  भाषण  सुना  था  ।

 श्री  चर्रजोत  यादत  :  कल  मैंने  कहा  था  कि  40  शपये  प्रति  बोरी  फर्टीलाईजर  के  भाव

 बढ़  गाए  हैं  ।

 अश्यज्ष  महोदव  :  झाषकतो  आज  बड़  दृहदराने  की  आवश्यकता  नहीं
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 वही  चनराजीत  यादव  महू  इसलिए  कह  रहा  हूं  क्योंकि  यह  एक  गंभीर  बात  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  दूसरे  लोगों  को  भी  बोलना

 )
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 भ्री  चन्द्रजीत  यादव  :  महोदय  यह  बहुत  ही  गंभीर  मामला  जौर

 मैं  आपसे  प्रार्थना  कर  रहा  हुं  कि  आप  मंत्री  महोदय  को  कहें  ।  हम  यह  नहीं  कह
 रहें  हैं  कि  2  दिन  में  बजट  विचार  करेंगे  या  तब  हम  मगर  इस  बीच
 फर्टीलाइजर  ब्लैक  मार्केट  में  न बिके  और  किसान  मुसीबत  में  न  फंस  ।  आज  किसान  के  लिए
 बुवाई  का  समय  आज  उसको  धान  में  डालने  के  खरीफ  की  फसल  में  डालने  के  लिए
 फर्टीलाइजर  की  जरूरत  इसलिए  आप  निर्देश  दें  कि  मंत्री  महोदय  आज  इसके  ऊपर  ब्यान
 दें  कि  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  ताकि  किसानों  को  ब्लैकमार्केट  से  फर्टीलाइजर  न  (  स्यवधान )

 श्री  खूटा  सिह  :  अध्यक्ष  इन्द्रजीत  गुप्त  जी  ने  सही  कहा  कि  यह
 दलगत  राजनीति  का  प्रश्न  नहीं  इससे  समूचे  किसान  वर्ग  और  खेती  में  काम  करने  वाले  मजदूरों
 पर  अमर  पड़ता  मैंने  देखा  है  कि  बड़े  सलेक्टेड  केटेगरीज  के  फर्टीलाइजर  पर  सबसिडी  कम
 की  गई  है  ।  कुछ  केटेगरीज  के  फर्टीलाइजसं  है  जो  हरियाणा  और  पंजाब  जहां  हाई  डंसिटी
 इरीगेशन  वहां  इस्तेमाल  होता  है  और  पब्लिक  सेक्‍्टसं  में  गैनुफेक्चर  होता  वहां  के  पब्लिक
 सेक्टर  यूनिट्स  क्लोज  होने  जा  रहे  बिकाज  आफ  दिस  पालिसी  और  हजारों  कमंचारी  बेरोजगार
 हाने  जा  रहे  इस  सिलसिले  में  वहां  से  बड़ी  हाई  पावर  टीम्स  आकर  प्रधान  मंत्री  जी  वित्त
 मंत्री  जी  से  और  कृषि  मंत्री  जी  से  मिलने  जा  रही  हैं  ।

 श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  आप  तो  बहुत  बड़े  किसान  हैं  ।

 क्री  बटा  मैं  बड़ा  किसान  नहीं  छोटा  किसान

 मेरी  अज  यह  है  कि आज  जो  परिस्थिति  जो  किसान  बहुत  बड़ी  मात्रा  में  खाद  का
 इस्तेमाल  करते  पश्चिमी  यू०  हरियाणा  और  पंजाब  के  किसान  बे  ट्रेड
 खासकर  के  जो  ब्लैक  मार्केटियंस  हैं  वे  इस  नई  घोषणा  के  बाद  किसानों  को  लूट  रहे  हैं॥/२९००००

 )

 इसलिए  मैं  चाहता  सदन  में  जो  मांग  उठी  माननीय  कृषि  मंत्री  जी  सदन  में  आज
 एक  स्टेटमैंट  दें  और  कंट्री  के  सामने  गाईड-लाइन्स  जिससे  एंटी  सोशल  ट्रेडंस  और
 ब्लैक-मार्कोटिय्स  किसान  का  खून  न  चूस  सकें  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  आपको  भी  यह  कहना  चाहिए  कि  राज  सहायता  जारी  रखो  जानी

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  सभा  में  दोनों  पक्षों  की  ओर  से  बोलने  के  लिए  सदस्यों  को  देखा  है  यदि
 उन्हें  कुछ  कहना  है  तो  वे  माननीय  मंत्री  को  लिख  कर  दे  सकते  हैं  ताकि  वह  उनके  विन्नार  को
 जान  सके  ।

 )
 372/..5,/91-. /
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 श्री  शिवेतर  बहादुर  सिंह  :  मुझे  केवल  एक  सुझाव  देना

 अध्यक्ष  महोबय  :  मंत्री  महोदय  ।

 श्रो  शिवेत्र  बहाढुर  सिंह  :  उनके  वक्‍तव्य  देने  से  पूर्व  मैं  एक  सुझाव  देना  चाहता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  उन्हें  लिखकर  दे

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  मैं  आपको  अनुमति  देता  हूं  तो  दूसरों  को  भी  देनी
 मैं  आपकी  भावनाओं  का  पूरा  सम्मान  करता  हूं  ।

 श्रो  शिवेतद्र  बशाडुर  सिह  :  मेरा  केवल  एक  सुझाव  उन्होंने  दोनों  पक्षों  को

 खुश  करने  के  लिए  40  प्रतिशत  बढ़ौतरी  तुरन्त  लागू  कर  दी  है  |  खरीद  मूल्य  की  घोषणा  होने  तक
 5  प्रतिशत  बढ़ोतरी  से  शुरू  करना  चाहिए  और  उसके  बाद  सरकार  अपनी  इच्छानुसार  फसल
 कटाई  के  बाद  निर्णय  कर  सकती  )

 श्री  पी०  सो०  यामस  :  अध्यक्ष  मरा  एक  सुझाव
 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  प्रतिदिन  बोल  रहे  हैं  ।

 )

 श्री  बलराम  जाखड़  :  अध्यक्ष  ये  मरी  बात  सुनेंगे  तभी  बोलूंगा  ।
 -

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  आपको  अनु मति  नहीं  दे  रहा  हूं  |  क्पया  बेठ  जाएं  ।

 **  --  पो०  सी०  थामस  :  मैं  अपने  दल  केरल  जिसका  मैं  इस  सभा  में
 प्रतिनिधित्व  करता  का  विचार  स्पष्ट  करना  चाहता  हूं  ।

 अध्यक्ष  भहोदय  :  मैं  प्रत्येक  दिन  आपको  अनुमति  देता  रहता  हूं  ।  मैं  आज  आपको  अनुर्मात
 नहीं  दूंगा  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  सभा  को  व्यवस्थित  करना  आपको  बैठना  होगा  ।

 )

 श्री  पी०  सी  थामस  :  विरोध  स्वरूप  मैं  सदन-त्याग  कर  रहा  हुं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रतिदिन  मैं  आपको  अनुमति  दे  रहा  आज  मैं  आपको  अनुमति
 नहीं  दूंगा  ।

 )

 152



 9  1913  प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर

 श्री  पी०  सी०  थामस  :  मुझे  केवल  अपनी  पार्टी  के  मत  को  स्पष्ट  करना  आपने
 अनेक  लोगों  को  बोलने  की  अनुमति  दी  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यहू  कार्यवाही  वृत्तान्त  में  शामिल  नहीं  किया  जा  रहा
 *

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  आपको  यहूं  समझता  चाहिए  कि  आप  प्रतिदिन  बोल  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  पहले  आप  कृपया  बंठ  जाएं  और  ठब  में  स्पष्ट  करूंगा  ।

 श्री  पी०  सी०  थामस  :  यदि  आप  ऐसा  सोचते  हैं  तो  मुझे  खेद  मैंने  दसवीं
 लोकसमा  में  एक  शब्द  भी  नहीं  बोला  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपको  समय  दे  सकता  था  परन्तु  कई  लोग  बोलने  के  लिए  खड़े
 यही  समस्या  है  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  मुझे  बीच  में  न  टोकें  ।  कोई  तो  सभा  को  व्यवस्थित  करने  वाला

 होता  चाहिये  ।  यदि  सभी  यह  चाहें  कि  सभा  उनकी  सुविधानुसार  चले  तो  सभा  नहीं  चल  सकती

 है  ।  आप  अच्छी  तरह  जानते  हैं  कि  हमने  आपको  बोलने  से  कभी  मना  नहीं  किया  है  लेकिन
 ओर  लोग  हैं  जिन्हें  बोलना  यदि  मैं  आपको  बोलने  की  अनुमति  देता  हूं  तो  औरों  को  भी

 अनुमति  देनी  होगी  ।  आपको  कठिनाई  समझना  आप  यह  कह  सकते  हैं  कि  उन्होंने  जो  भी

 कहा  है  उसे  शामिल  कर  लिया  जाए  और  वह  ठीक  कृपया  मेरी  कठिनाई  को  समझ्षें  ।

 श्री  पी०  सी०  घामस  :  मुझे  खेद  है  कि आप  यह  महसूस  कर  रहे  हैं  कि  हमने  कई
 बार  बोला  वास्तव  में  इस  सभा  में  मैंने  कभी  नहीं  बोला  मैंने  अपना  प्रथम  भाषण  भी  यहां
 नहीं  दिया  है  ।

 मरा  एक  मात्र  निवेदन  यह  है  कि  मैं  अपनी  पार्टी  केरल  कांग्रेस  जो  एक  अलग  पार्टी  है  की
 ओर  से  आपको  एक  सुझाव  देना  चाहता  इसलिए  मुझे  एक  मौका  मिलना  चाहिए
 इस  मुद्दे  पर  हमारी  पार्टी  केरल  कांग्रेस  ने  विचार-विमर्श  किया  था  और  अपना  विचार  दिया  था  ।

 राजसहायता  में  40  प्रतिशत  कटौती  छोटे  किसान  जो  इस  देश  में  अधिक  संख्या  में  के  लिए
 सख्त  का  रंवाई  होगी  इसके  अतिरिक्त  बजट  में  वित्त  मन्त्री  द्वारा  अन्य  सुझाव  यह  दिया  गया  है  कि
 समर्थन  मूल्य  के  रूप  में  क्षतिपूर्ति  दी जाएगी  इस  सम्बन्ध  में  मुझे  यह  कहना  है  कि  वे  किसान  जो

 मसाले  और  नारियल  पैदा  करते  हैं  उन्हें  समर्थन  मूल्य  किस  तरह  दिया  जाएगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  बात  कही  जा  चुकी  है  ।

 श्री  पी०  सी०  थामस  :  कोई  समर्थन  मूल्य  नहीं  दिया  गया  है  ।  इसलिए  जब  कृषि  मंत्री
 अपना  वक्तव्य  दें  तो  इस  तथ्य  पर  विशेष  ध्यान  दें  कि  छोटे  किसानों  का  विशेष  खूयाल  रखा  जाएगा
 और  यदि  राज  सहायता  में  कोई  कटौती  की  जानी  है  तो  जहां  तक  इसका  संबंध  है  उसके  लिए
 एक  तरह  का  सावेजनिक  वितरण  प्रणाली  बनाई  जानी  चाहिए  और  उन्हें  वर्तमान  अथवा  उस  से
 अधिक  राज  सहायता  दी  जानी  चाहिए

 '  *  *****  *

 *कार्यवाही  वृुत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 श्री  बलराम  जाखड़  :  माननीय  अध्यक्ष  सारे  हाऊस  के  विचार  एक  ही  तरीके  से

 जल  रहे  हैं  और  किसान  के  लिए  अगर  हमदर्दी  है  तो  सारी  जगह  ऐसी  नहीं  है  कि  न
 serene  न  होने  की  बात  मेरे  दिल  की  बात  सुनिए  ।  ऐसी  बहुस

 मत  करिए  te  *  '  "  *
 )

 श्री  हरि  कंबल  प्रसाद  :  बाजार  में  खाद  का  दाम  क्या  यह
 *  *

 «०००००००
 )

 श्री  बलराम  जाखड़  ॥  पहले  खुराना  साहब  की  बात  का  थोड़ा  सा  जवाब  दूंगा  ।  जो  आपने

 वह  आध्रा  पढ़ा  ।  मैंने  यह  कहा  था  कि  सबसिडी  नहीं  घटनी  चाहिए  ।  पहले  भेरी  बात

 सुनिएਂ
 "  "०  ****  अगर  बढ़े  तो  किसान  का  घर  पूरा  होना  आवश्यक  अगर

 किसान  का  घर  पूरा  नहीं  है  तो  देश  को  अन्न  नहीं  मिलिगा  ।  सीधी  सी  बात  है  और  मैं  एक  बात
 जानता  हुं  कि  किसान  का  घर  पूरा  करना  है  और  उसकी  क्षतिपूर्ति  नहीं  होती  ठो  देश  का  नुकसान
 होता

 **  ***  ****
 पहले  मेरी  बात  सुनिए  ।  आप  भी  मिनिस्टर  रहें

 जैसा  आप  कहेंगे  वेसा  ही  करता  हूं  और  जो  आदेश  होता  है  ।  मेरे  दिल  में  एक  बाते  है  ।  मैं  जिस
 तरीके  से  कर  रहा  हूं  और  कोशिश  करता  हूं  कि  मैं  किसानों  के  हितों  की  रक्षा  कर  सक्‌ं  ।  छोटे-बड़े

 होने  की  बात  छोड़  दीजिए  ।  कद  में  जरूर  बड़ा  जो  सीलिग  लगा  रखो  है  उसकी  बात  छोड़
 दीजिए  ।.  क्रिसान  आजकल  हिन्दुस्तान  में  जितनी  किसान  की  हालत  है  बह  मैं

 जानता  हुं  और  उसके  साथ  ही  हमदर्दी  वह  रुक  नहीं  सकती  cee
 ४  ४  **  )

 दूसरा  प्रश्न  है  कि  जो  भाव  बढ़ाਂ  *  ''  मैंने  यह  सोचा  और  इतिहास  में  पहली
 बार  है  कि  जितनी  खाद  बेचने  वाले  लोगों  के  पास  पड़ी  हुई  अगर  वह  सेल  करेंगे  तो  सारा  का

 सारा  फायदा  उनको  मिलेगा  ।  40  प्रतिशत  भाव  बढ़ें  हैं  उसका  नुकशान  किसान  को  होगा  ।  मैंने

 हरेक  सरकार  को  उसी  दिन  टेलीफोन  और  टेलीग्राम  के  द्वारा  स्टेट्स  के  कृषि  विभागों  को  कहा  कि
 आप  हर  जगह  चेक  करें  और  स्टोर  करके  उसी  भाव  पर  बिकवाओं  ।

 श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  क्‍या  यह  सम्भव  है  ?

 क्री  बलराम  जो  मैं  कर  सकता  था  वह  मैंने  किया  ।  बाकी  जो  बातें  हैं  कि

 किसानों  की  क्षतिपपृति  कैसे  हो  सकती  है  और  देश  का  भला  कैसे  हो  सकता  इन  बातों  पर  हम

 बहस  कर  सकते  हैं  और  यह  सरकार  करेगी  ।  वी०  एस०  राव  ने  यह  प्रश्न  मैंने  कल  राज्य

 सभा  में  कहा  कि  मैं  उस  समय  जो  कर  सकता  था  बह  मैंने  किया  ।

 श्री  श्रीकांत  जेना  :  सब्सिडी  के  बारे  में  क्या  कहा  ?

 श्री  बलराम  जाखड़  :  सब्सिडो  के  बारे  में  भी  उसके  मुतल्लिक  मैं  अफ़ेला  कुछ
 नहीं  कर  सकता  ।  मैं  एक  बात  जानता  हूं  कि  मुझे  किसान  का  घर  पूरा  करना  है

 .
 |  श्री  सोमनाथ  जट्जो  :  माननीय  मंत्री  न ेकोई  आश्वासन  नहीं  दिया  बिरोश्र

 स्वरूप  हम  सभी  सदन  त्याग  कर  रहे  हैं  ।
 *  12.56  स०प०

 इस  समय  श्री  सोमनाथ  चटर्जो  और  कुछ  अन्य  माननीय  सदस्थ  सभा  भवन  से

 बाहर  चले
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 श्री  अन्यारासु  इरा  :  आज  मैंने  हिन्द  समाचार  पत्र  में  प्रकाशित  एक  बक्‍तव्य  पढ़ा  कि
 कर्ताटक  सरकार  का  एक  प्रतिनिधि  कावेरी  जन  बिबाद  पर  गठित  न्यायाधिकरण  के  समक्ष  उपस्थित मर
 हुआ  ।

 ,  अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  अब  काबेरी  जल-बियाद  का  मामला  उढाने  की  अनुमति  नहीं  दे
 रह  हुं  ।

 भी  लाल  कृष्ण  आडवाणी  :  जो  मुद्दा  सब्सिडी  का  माननीय  सदस्य  ने  उठाया
 मंत्री  जी  की  तरफ  से  उसका  जबाब  नहीं  आया  भौर  हम  इसके  विरोध  में  सदन  का  त्याग

 करते  हैं  ।

 13,  57  म०  प०

 इस  समय  भी  लाल  कृष्ण  आइयाणी  और  कुछ  अग्य  सदस्य  सभा  लबन  से  बाहर  चले  गये  ।
 (  ब्यवधान )

 भरी  एच्०  डो०  वेबगोड़ा  :  मैं  केवल  उर्बरकों  पर  हुई  मूल्य  वृद्धि  पर  बोलना
 चाहता  हूं  ।  मुझे  इस  विपय  पर  बोलने  दीजिए  ।  मैं  पिछले  एक  महीने  से  देख  रहा  हुं  कि  आप
 पिछली  सीटों  पर  बैठने  वाले  सदस्यों  की  उपेक्षा  कर  रहे  यही  बात  मैंने  नोट  की  मुझे  इस
 बात  का  खेद  है  कि  0।  बार  खड़ा  होने  पर  भी  मैं  अपका  ध्यान  आक्रृप्ट  नहीं  कर  सका  ।

 प्रष्नों  के  लिखित  उत्तर

 )
 *

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  आपको  अब  बोलने  की  अनुमति  दे  दी  है  ।

 भरी  एच०डो०  देवगौड़ा  :  मैं  सरकार  से  कोई  दिखावटी  सहानुभूति  नहीं
 श्री  बनराम  जाखड़  एक  क्षक  हैं  ।  उन्होंने  किसानों  को  मुसीबतें  उठाने  के  लिए  छोड़  दिया
 आज  यह  छोटे  या  बड़े  किसानों  अथवा  मध्यम  या  सीमांत  किसानों  प्रश्त  नहीं  समस्त  किसान

 समुदाय  जो  कुल  जनसंख्या  का  लगभग  पैंसठ  प्रतिशत  मुसीबतें  झेल  रहा  हम  इस  सम्बन्ध  में
 सरकार  से  कोई  सहयोग  नहीं  करेंगे  ।

 यहू  केवल  वक्तव्य  जारी  करने  का  ही  प्रश्न  नहीं  उन्हें  इस  संबंध  में  वित्त  मंत्री  एवं
 प्रधान  मंत्री  से  विचार-विमर्श  करना  चाहिए  और  एक  ऐसा  प्रस्ताव  लाना  चाहिए  कि  उबंरकों  पर  दी

 जाने  वाली  राज  सहायता  कभी  समाप्त  नहीं  की  जाएगी  ।  अन्यथा  जो  भी  प्रस्ताव  किए  गए  हैं  वे

 कृषकों  के  हित  में  नहीं  है  ।  इससे  तो  व्यापारियों  को  ही  फायदा  होगा  ।  यह  विषय  तो  अभी  प्रस्ताव

 के  स्तर  पर  ही  मंत्री  महोदय  से  मेरी  अपील  है  कि  वे  आज  शाम  तक  इस  संबंध  में  वक्तव्य  दें  ।

 अन्यथा  इस  संबंध  में  हम  सरकार  से  कोई  सहयोग  नहीं  अन्य  मामलों  में  हम  रुरकार  को

 सहयोग  देंगे  ।

 1.00  स०  प०

 मैं  केवल  प्रचार  मात्र  के  लिए  यह  भाषण  नहीं  दे  रहा  हूं  ।  मैं  स्वयं  एक  किसान  हूं  तथा

 कृषक  का  बेटा  हैं  और  मैं  यह  सब  नहीं  होने  दूंगा  |  मैं  धरना  मैं  इस  सभा  भवन  से  बाहर

 नहीं  जाऊंगा  ।  जो  कुछ  मैं  कर  रहा  बह  प्रचार  मात्र  के  लिए  नहीं  है

 *कार्यंबाही  बत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 अध्यक्ष  महोदव  :  श्रो  देवगौड़ा  ने  अभी  जो  कद  है  उसे  कार्यवाही  वृतान्त  में  शामिल  नहीं
 किया  जाएगा  ।

 1.01  स०प०

 समय  भरी  एच०ड्ो०  देवनौड़ा  आये  और  सभा  पटल  के  निकट  पर  बैठ

 श्री  श्रीवल्लल  पाणिग्रही  :  कालाहांडी  में  इंद्रावती  बांध  पर  काम  कर  रहे  अनेक

 मजदूर  बाढ़  में  बह  गए  हैं  ।  राज्य  सरकार  के  अनुसार  अभी  तक  केवल  सात  शव  निकाले  गए  हैं

 परन्तु  बांध  के  पास  की  सुरंग  में  बहुत  से  मजदूर  फंस  गए  मैं  चाहूंगा  कि  मंत्री  महोदय
 अपने  बकतव्य  में  इस  घटना  को  भी  सम्मिलित  करें  ।

 श्रोप्ती  गीता  सुखर्जो  :  सबसे  पहले  आपकी  अनुमत्ति  मुझे  मिली  थी  ।

 इंडियन  एक्सप्रेस  में  आज  समाचार-पत्र  उद्योग  के  संबंध  में  चौंका  देने  वाला  समाचार  प्रकाशित

 हुआ  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  मामले  पर  एक  प्रश्न  पहले  उठाया  गया  था  ।

 श्रीमती  गीता  मुखर्जी  :  राज्य  व्यापार  निगम  ने  उच्च  कोटि  के  अखबारी  कागज  की  कीमत
 में  5,000  रुपये  प्रति  टन  तथा  चिकने  अश्बारी  कागज  पर  10,000  रुपये  प्रति  टन  मूल्य  बढ़ाने
 का  निर्णय  किया  भारतीय  स्टेट  बैंक  द्वारा  विदेशी  अखबारी  कागज  सप्लाई  करने  वालों  को

 भुगतान  करने  में  विलग्ब  किए  जाने  के  कारण  समाचार  पत्र  संगठनों  को  अधिक  मूल्य  देना  पड़
 रहा  यह  बात  ध्यान  देने  योग्य  है  कि  भारतीय  स्टेट  बैंक  विदेशी  मुद्रा  संकट  के  कारण  विदेशी

 अख्बारी  कागज  की  सप्लाई  करने  वाली  कंपनियों  को  भुगतान  करने  में  असफल  हो  गया  है  ।

 लेकिन  भारतीय  स्टेट  बेंक  की  असफलता  के  लिए  छोटे  और  मध्यम  समाचार  पत्रों  को
 सजा  क्‍यों  दी  जाए  ।  अतः  मेरा  अनुरोध  है  कि  इस  मामले  पर  गंभीरता  से  पुनविचार  किया  जाए
 तथा  छोटे  एवं  मध्यम  समाचार  पत्नों  के साथ  उपयुक्त  व्यवहार  किया  जाए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  सुबह  इस  विषय  पर  एक  प्रश्न  भी  उठाया  गया  अब  सभा
 पटल  पर  पत्र  रखे  जायेंगे  ।

 1.02  म०  Yo

 सभा  पटल  पर  रखें  गये  पत्र

 उन्नत  संगणना  विकास  पुणे  का  वर्ष  1989-90  का  वाधिक  प्रतिवंदन
 और  कार्यकरण  की  समीक्षा

 संसदीय  कार्य  मंत्री  गुलाम  नबी  :  मैं  श्री  पी०  वी०  नरसिंह  राव  की  ओर
 से  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 (1)  उन्नत  संगणना  विकास  पुणे  के  वर्ष  1989-90  के  वाधिक  प्रतिवेदन
 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  तथा  लेखा  परीक्षित  लेखें  ।
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 उन्नत  संगणना  विकास  पुणे  के  वर्ष  1989-90  के  कार्यक रण  की
 सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 संस्करण )  ।

 (2)  उपर्युक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्नों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 प्रिन्थालय  में  रखें  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  213/91]

 भारतीय  सांख्यिकी  कलकसा  का  वर्ण  1989-90  का  वाधिक  प्रतिबेदन  ओर

 कार्यकरण  की  समीक्षा

 योजना  और  कार्यक्रम  क्रियान्वयन  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  एज०  आर०  :
 मैं  निम्नलिख्त  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :

 (1)  भारतीय  सांख्यिकी  कलकत्ता  के  वर्ष  1989-90  के  वाधिक
 वेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  तथा  लेखा  परीक्षित  लेखे  ।

 भारतीय  सांख्यिकी  कलकत्ता  के  वर्ष  1989-90  के  कार्यकरण  की
 सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 (2)  उपर्युक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्नों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संक्या  एल०  टी०  214/91]

 आवश्यक  वस्तु  अधिनियम  1955  आदि  के  अस्तर्गत  अधिसूचनाएं

 खाद्य  संत्रालय  के  राज्य  संत्रो  तरून  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर

 रखता

 (1)  आवश्यक  वस्तु  1955  की  धारा  3  की  उपधारा  (6)  के  अन्तर्गत

 निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :--

 चीनी  1990-91  के  उत्पादन  के  लिए  मूल्य  संशोधन

 1991,  जो  19  1991  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना
 संख्या  सा०  का०  नि०  151  में  प्रकाशित  हुआ  था  ।

 चीनी  1990-91  के  उत्पादन  के  लिए  मूल्य  दूसरा
 धन  1991,  जो  27  1991  के  भारत  के  राजपत्र  में

 सूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  में  प्रकाशित  हुआ  था  ।

 प्रिन्धालय  में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  215/91]

 (2)  चीनी  1990-91  के  उत्पादन  के  लिए  मूल्य  1990  के

 बारे  में  23  1990  की  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  855  के

 जद्धि-पत्र  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  ।

 प्रिन्धालय  में  रखो  गयो  ।  देखिए  संश्या  एल०  टी०  216/91]
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 (3)  खाद्य  निगम  1964  की  थारा  45  की  उपधारा  (5)  के  अन्तर्गत
 भारतीय  खाद्य  निगम  1991,  जो  12

 1991  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधियूचना  संख्या  56  सं०  ईपी०

 16 (3) /88  में  प्रकाशित  हुए  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 प्रिंचालय  में  रखो  ययो  ।  देखिए  संख्या  एल०  टो०  217/91]

 (५८)  खाद्य  निगस  1964  की  धारा  35  की  उपधारा  (2)  के  अंतर्गत
 भारतोय  खाद्य  निगम  के  वर्ष  1989-90  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  ।

 भारतीय  खाद्य  निगम  के  वर्ष  1989-90  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा
 समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंप्रेजी  ।

 (5)  उपयुक्त  (4)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के
 करण  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 प्रिंचालय  में  रखे  गये  ।  वेखिए  संख्या  एल०  टी०  218/91]

 रफ््ट्रोय  लघु  उद्योग  निगम  मई  दिल्‍ली  का  वर्ण  1989-90  का
 वाधिक  प्रतिवेदन  ओर  कार्यकरण  की  समीक्षा

 उद्योग  मंजालय  में  राज्य  मंत्रों  पी०जें०  :  मैं  निम्नलिखित  पत्न  सभा  पटल
 पर  रखता  हूं  :  (1)  कंपनी  1956  की  धारा  की  उपधारा  (1)  के  अन्तर्गत

 निम्नलिखित  पत्नों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  ।

 राष्ट्रीय  लधु  उद्योग  निगम  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1989-90  के  कार्यकरण
 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  ।

 राष्ट्रीय  लबु  उद्योग  निगम  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1989-90  का  वार्षिक
 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की

 टिप्पणियां  .।

 पिंचालय  में  रखे  गए  ।  देखिए  संक्या  एल०टी०  219/91]

 अंडमान  तथा  निकोबार  ढ्ीप  समूह  एकीकृत  बिकास  निगम  पोर्टब्लेयर

 के  वर्ष  1988-89  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक
 विवरण  ।

 अंडमान  तथा  निकोबार  द्वीप  समूह  एकीकृत  बिकास  निगम  पोर्टब्लेयर

 के  वर्ष  1988-89  का  बाधिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक

 महलेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 में  रखो  गई  ।  वेखिए  संख्या  एल०टी०  220/91]

 (2)  (vr)  राष्ट्रीय  औद्योगिक  सहुकारों  लिमिटेड  नई  दिल्‍ली  के  बर्ष  1988-89  के

 बापिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित
 जेखे  ।
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 राष्ट्रीय  औद्योगिक  सहकारी  लिमिटेड  नई  दिल्‍लो  के  वर्ष  1988-89  के

 छः  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  को  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी
 संस्करण  )  ।

 (3)  उपर्युक्त  (2)  में  उल्लिखित  पत्नों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  दर्शानि
 एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 ग्रिंधालय  में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०टो०  221/91]

 भारत  के  नियंत्रक  महालेशापरीक्षक  के  प्रतियंदन

 डर्योग  संग्रालय  में  राज्य  संत्री  पी०क०  :  मैं  संविधान  के  अनुच्छेद  151(1)
 के  अंबर्गत  तिम्नलिखित  प्रतितरेदनों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  सभा  पटल  पर

 स्खता  हूं  :

 (1)  भारत  के  नियंत्रक-महलेखापरीक्षक  के  प्रतिविदन--संघ  सरकार  (1990  का  संसुया  1)

 वाणिज्यिक--पुर:स्थापन  ।

 प्रिंधालय  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०टी०

 (2)  भारत  के  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  के  प्रतिविेदन--संघ  सरकार  222/91]  का  संडया  5)--
 अणिज्यिक--कम्पनी  के  लेखापरीक्षकों  के  प्रतिवेदों  का  सारांश  तथा  सरकारों

 कम्पनियों  के  लेखाओं  पर  टिप्पणियां  ।

 प्रिंयालय  में  रखो  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  223/91]
 '

 (3)  भारत  के  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  के  प्रतिवेदन--संघ  सरकार  (1990  का  संझ्या  7)
 वाणिज्यिक  बिषयों  पर  लेखापरीक्षा  टिप्पणियां  ।

 प्रिंचलय  में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०्टी०

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  पी०ए०  संगमा  एक  वक्तव्य  देंगे  ।

 भनण्प०

 मंत्री  हारा  वक्तव्य

 कोयले  पर  रायल्टी  की  दरों  में  वृद्धि  किए  जाने  के  बारे  में

 को  पता  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  पी०ए०  :  बुछ  माननोय  सदस्यों  ने
 दिनांक  25-7-1991  को  कोयले  पर  रायल्टी  की  दरों  में  संशोधन  किए  जाने  का  मामला  उठाया

 मैंने  इस  विषय  पर  दिनांक  26-7-1991  को  इस  सदन  में  वक्तव्य  दिया  मैंने  सदन
 को  सूचित  था  कि  कोयले  पर  रायल्टी  को  दरों  में  वृद्धि  किए  जाने  से  संबद्ध  विभिन्‍न  कानूनी

 372;L.S./91— /1..3./91--21
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 तथा  वित्तोषਂ  मामले  सरक!र  के  विचाराधीन  हैं  और  शीघ्र  ही  इस  विषय  में  निर्णय  ले  लिया
 बाद  में  उमी  दिच  मैंने  यहु  भी  आश्वासम  दिया  था  कोयले  का  उत्पादन  करने  वाले  राज्यों  के

 मुख्य  मंत्रियों  की एक  बठक  इस  विषय  पर  विचार-विमर्श  करने  के  लिए  बुलाई  जाएगी  ।

 2.  माननीय  सदस्यों  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  अभी  तक  कोयले  का  उत्पादन
 करने  वाले  राज्य  बहुत  ऊंची  दरों  पर  उपकर  लगा  रहे  असम  और  पश्चिम  बंगाल  को

 छोड़कर  अब  अधिकांश  मामलों  में  उपकरों  को  अमान्‍््य  भोषित  कर  दिया  गया  रायल्टी  की
 दरों  में  ऊंची  दरों  पर  उपकर  लगाए  जाने  के  कारण  संशोश्रन  नहीं  किया  जा  रहा  चंकि
 अधिकांश  उपकरों  को  अमान्य  घोषित  कर  दिया  गया  रायल्टी  की  दरें  जोकि  1981
 से  वही  चल  रही  थी  को  संशोप्ित  करना  पड़ा  ।

 3.  सरकार  ने  हस  विषय  में  विचार  कर  लिया  है  और  सरकार  कोयले  पर  रायल्टी  की
 दरों  में  संशोधन  किए  जाने  के  लिए  सहमत  हो  गई  है  ।  इस  संशोधन  की  मुख्य  बात  यह  है  कि
 दरों  में  संशोधन  किया  जा  रहा  है  ताकि  ओसत  दर  लगभग  70  रु०  प्रति  टन  हों  कोयले
 पर  रायल्दी  के  संशोधन  संबंधी  ब्यौरे  को  सदन  के  पटल  पर  रख  दिया

 4.  उच्च  गुणवत्ता  वाले  कोयले  पर  रायल्टी  की  दर  उक्त  कोयले  के  संरक्षण  तथा  कॉबयले
 को  उच्च  कलोरेकि  क्षमता  की  दृष्टि  से  अधिक  होती  संशोधित  दरें  उनके  सरकारी  राजपत्र
 में  प्रकाशित  होने  को  तारीख  से  प्रभावी  होगी  ।  अभी  पश्चिम  बंगाल  तथा  असम

 राज्यों  के  मामले  में  बढ़ी  हुई  दरें  लागू  नहीं  की  जा  रही  चूंकि  उक्त  द्वारा  कोयले  पर
 अधिक  उठव  दरों  पर  उपकर  लगाया  जाना  तथा  उनका  संग्रहण  किया  जाना  जारी  जैसे  ही
 इन  दो  रणज्यों  द्वारा  उपकरों  को  वापिस  ले  लिया  जाएगा  अथवा  इन्हें  रहू  कर  दिया  तभी

 से  नई  दरें  उन  पर  भी  लागू  कर  दी  जाएंगी  ।

 5.  मैंने  पू्ं  में  इस  सदन  में  यहूं  सूचित  किया  था  कि  मैं  कोयले  का  उत्पादन  करने  बाले
 राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  की एक  सप्ताह  के  अन्दर  बठक  बुलाऊंगा  ताकि  कोयले  पर  रायल्टी  की
 दरों  में  संगोधन  किए  जाने  के  विषय  १र  जिचरर-ब्िमर्म  किया  जा  सके  ।  अब  सरकार  ने  इस
 संबंध  में  निणंय  ले  लिया  मुख्य  मंत्रियों  की  इस  संबंध  में  बैठक  बुलाया  जाना  अपेक्षित

 नहीं  है  ।

 )

 भरी  सोमनाथ  चढर्जो  :  अध्यक्ष  माननीय  मंत्री  न ेकहा  था  कि  जेसे

 ही  पश्चिम  बंगाल  और  असम  में  ये  भारी  उपकर  वापिस  ले  लिए  जायेंगे  या  हटा  लिए  जाएंगे  तो

 वहां  भी  नई  दरें  लागू  कर  दी  जाएंगी  ।  उन्हें  क्‍यों  हूटा  लिया  जाए  ?

 श्री  चशाजीत  याइथ  :  वहू  यह  मानकर  चल  रहे  हैं  कि  न्यायालय  ऐसा
 कर  देगा  *  *  *

 थी  सोमनाव  चटलों  :  भारत  सरकार  न्याययलयों  में  राज्य  सरकार  का  समर्थन  रही

 है  और  झंत्रो  महोदय  उसके  विपरीत  ही  कर  रहे  वे  नहीं  जानते  हैं  कि  वे  न्यायालयों  में  क्या

 कर  रहे  उन्हें  इसके  बारे  में  कुछ  पता  नहीं  श्री  कृपया  अपने  सलाहकारों  को

 अदखखिए
 ~  **
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 श्री  ख्मोत  यादव  :  यहू  एक  गंभीर  मामला  यह  शिष्टान्वार  का  मामला

 हैਂ  *  *  *

 अध्यक्ष  महोरव  :  हम  इस  पर  विचार  करेंगे  कि  क्‍या  इस  बारे  में  बाद  में  चर्चा  की  जा
 सकती

 )

 श्री  राम  बिलास  पासवान  :  अध्यक्ष  यह  सारा  शुरू  हुआ  था  जब

 बिद्दर  के  चोक  मिनिस्टर  ने  यह  श्रेटनिंग  दिया  था  कि  29  तारीख  से  वह  आमरण  अनशन  पर
 जः  गे  ।  उत्तक  के  रग  हूत  लोगों  ने  मेंटर  यहां  उठाया  था  और  आपकी  बहुत  क्रंपा  है  कि  आपने
 सरकार  को  निरंश  दिया  था  जिस  पर  सरकार  ने  यद्दां  स्टेटमेंट  दिया  है  ।  इनकी  सरकार  के

 गुल।म  नबी  आजाद  जी  जो  मिनिस्टर  गुलाम  नबी  आजाद  जी  के  कहने  पर  बिहार  के  मुख्यमंत्री
 ने  एक  सप्ताह  के  लिए  अपने  अनशन  का  प्रोग्राम  टाल  हम  सरकार  से  जानना  चाहते
 संगम  जो  से  जानना  चाहते  हैं  कि  आपने  फिर  इस  मामले  को  लाकर  वहीं  छड़ा  कर  विया  है
 कन्कस्टेशन  की  स्थिति  जिसको  हम  नहीं  चाहते  हम  आपसे  जानना  चाहते  हैं  कि

 आपने  रॉयल्टी  वढ़ाने  का  निर्णय  लिया  कोई  नया  निर्णय  नहीं  लिया  है  ।  मैंने  उस  दिन  भी  कहा
 था  कि  पूवंवर्ती  सरकार  ने  बढ़ाने  का  निर्णय  ले  था  और  उसके  कारण  500  करोड़  रुपए  का

 घाटा  हुआ  आप  क्‍या  डेट  बतलाएंगे  कि  कब  गे  इसको  आप  लागू  करने  जा  रहे  हैं  और  दूसरी
 बात  जो  आपने  उत्त  दिन  घोषणा  की  सदन  कि  हमर  संबंधित  मुख्य  मंत्रियों  की  बैठक  बुलाएंगे  ।

 तो  संबंधित  मुख्यमंत्री  से  आपने  बातचीत  किया  है  या  वगर  बातचीत  किए  आपने  यह  निर्णय  ले

 लिया  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  यह  देखेंगे  कि  क्‍या  इस  पर  बाद  में  चर्ना  की  जा  सफती

 श्री  चन्द्रजीत  पादव  :  यह  शिष्टाचार  का  मामला  ..  .  .  मैं  मंत्री

 महोदय  से  नहीं  पूछ  रहा  हूं  ।  मैं  उनसे  स्पष्टीकरण  नहीं  मांग  रहा  हूं  ..  .  .  .  .  ..  --  .

 महोदय  मैं  आप  से  पूछ  रहा  हूं  ' ''  **  )

 अध्यक्ष  महोबय  :  दम  इस  पर  कार्य  मंत्रणा  समिति  में  निर्णय

 )

 श्री  चन्द्रजीत  यादव  :  यहूँ  मामला  कार्य  मंत्रणा  समिति  का  नहीं  मैं  किसी  भी  समय  के

 लिए  नहीं  पूछ  रहा  .  .  .

 अध्यक्ष  महोदय  :  या  तो  आप  नियम  का  पालन  करें  या  मुझे  सभा  का  संचालन  फरने  दें  ।

 )
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 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  कृपया  बेठ  यदि  आप  इस  पर  चर्चा  करना  च।हते  हैं  ती  हम
 निर्णय  करेंगे  कि  क्या  इस  पर  चर्चा  की  जा  सकती

 *

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  अनुमति  नहीं  दे  रहा  तियम्त  377  के  अधीत  माबले  ।
 श्री  सुधीर  सावंत  ।

 *

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसे  कार्यवाही  वृतान्त  में  सम्मिलित  तहीं  किया  जाए  ।

 *

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  आप  नहीं  जानते  कि  सभा  में  आप  इस  पर  कैसे  चर्चा  कर
 सकते  -

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इस  पर  पूर्ण  चर्चा  करबाने  की  बात  कर  रहा  हूं  और  फिर  भी  आप
 उठ  रहे  हैं  और  ने  बातें  कह  रहें  हैं  जो  अप्रासंगिक  हैं  ।

 )
 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  तो  कुछ  ओर  भी  चाहता  हूं  ।

 1.13  भ०प०
 नियम  377  के  अधोन  मामले है  ।

 रत्नागिरी  हबाई  अडड  को  जिखंडित  करने  के  प्रस्ताव  पर

 पुनविचयार  किए  जाने  की  आवश्यकता

 श्री  सुधोर  साबंत  :  महाराष्ट्र  के  रत्नागिरी  तथा  सिन्धुदु्गं  जिले  मुख्यतः
 चार  सुविधाओं  की  कमी  के  कारण  देश  में  सबसे  पिछड़  क्षेत्र  सरकार  ने  रत्नागिरी  हवाई

 अड्डे  को  विखंडित  करने  का  निर्णय  लिया  हे  जबकि  यह  इस  क्षेत्र  में  एक  ही  हवाई  अड्डा  है  ।
 इससे  इस  क्षेत्र  के  लोगों  में  अत्यधिक  चिन्ता  भ्याष्त  है  और  इसे  अवनति  का  कदम  माना  गया  *

 हवाई  अड्डा  विखंडित  करने  का  उक्त  कार्य  तत्काल  रोका  जाना

 राउरकला  में  कोहल  नदी  पर  पुल  का  निर्माण  किए  जानें  की  आवश्यकता

 कुमारी  फ़िडा  तोपनों  :  इस्पात  नगर  राउठरकेला  का  लगभग  दो-तिहाई
 भाग  कोइल  नदो  से  घिरा  हुआ  परिणामतः  बरसात  के  मौसम  के  दौरान  छः  माह  से  अधिक

 ब॒लान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया था  गया  ।
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 समय  के  लगभग  1.5  लाख  आदिवासी  जनता  का  शपर  बिश्ब  से  सम्पर्क  कट  जाता  है
 तौगांव  इलाक  का  अध्िक्रांण  भाग  शेप  बिश्ब  से  पृथक  हो  जाता  नौगांव  ब्लाक  के  तहत
 मुख्यतः  काचारू  ग्राम  पंचायत  के  भषत्र  में  बच्चों  के  लिए  कोई  शैक्षिक  सुबिधा  नहीं  है  जिसके  कारण

 उन्हें  नाव  ढवरा  कॉल  नदी  पार  करके  राउरकेला  आना  पडता  है  हाल  ही  में  दो  वार  न

 दृषटनाएं  हुई  है  जिसके  कारण  निर्दोष  अच्चों  की  मुंत्यु  हो  गई  ।  दिहाडी  मजहूर  तथा
 सब्जियां  उगाने  वाले  अधिकांग़  लोग  कोइल  नदी  के  उस  पार  गांवों  के  आदिवासी  हैं  जो
 अपनी  दैनिक  आजीविका  के  लिए  मख्य  रूप  से  राउरकेला  शहेर  पर  निर्भर  मैं  सरकार

 अनुरोध  करती  हूं  कि  बच्चों  की  शिक्षा  तथा  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रह  रहे  हजार
 मादिवासियों  की  आजीविका  के  लिए  वह  कोइल  नदी  पर  एक  पुल  का  निर्माण  करें  जो  राउस्फ्रेला
 को  उड़ीसा  के  सुन्दरगढ़  जिले  में  नौगांव  ब्लाक  में  अनेक  आदिवासी  गांवों  से  जाडईेगा  ।

 करल  में  हल  में  बर्था  के  कारण  हुई  क्षति  का  आकलन  करने  के  लिए  एक
 स्वतन्म्र  प्राधिकरण  का  गठन  किए  जाने  की  आवश्यकता

 प्रौ०  साबिती  लक्ष्मगन  :  केरल  में  दक्षिण  पश्चिम  मानसून  के
 क्रारग  ७-7-1991  तक  104  व्यक्तियों  की  म॒त्य  103  को  चोट  पहची  तथा  प्रभावित
 व्यक्तितयों  को  तत्काल  अस्थाई  पुनर्वास  देने  हेतु  ४59  राहुत  गिबिर  लगाए  गए  ।  53,४84:  हैक्टेयर
 क्रषि  भमि  की  फसल  पृणतया  नष्द  हो  गई  5,23,345  हैवटयर  कृषि  भगि  में  हा  भाग
 को  क्षति  पहुंची  ।  केवल  क्रृषि  का  ही  92.40  करोड़  रूप्रे  नकसान  का  अनुमान  समुद्री

 लघु  सिच्राई  नदी  के  तटों  तथा  बांध  सड़कों  को  हुए  नुकस नल  अगुमार

 पृथक  है  ।  30-6-1991  तक  कुल  नुकसान  का  अनु  मान  318.39  करोड  लगाया  गया

 प्रभावित  लोगों  को  तत्काल  राहत  के  रूप  में  राहत  केसरी  पर

 सुविधाएं  इत्यादि  उपलब्ध  कराई  गई  ।  मुफ्त  राशन  दिया  गया  बरी  तरह  से  त्रभावि

 व्यक्तियों  को  अनग्रह  राशि  की  अदायगी  की  गई  है

 इस  सम्पूर्ण  मांग  की  पूति  के  लिए  केरल  के  चाल  बजट  में  आपदा  राहत  कोय  ४

 हते  आवंटित  करोड  रूपये  पर्याप्त  नहीं  हैं  ।  इन  मांगों  की  पूलि  के  लिए  केरल  सरका

 को  अनिवार्य  रूप  से  75  से  100  करोड  रुपये  की  जरूरत  है  ।

 मैं  भारत  सरकार  से  अपील  करती  हू  कि  कुल  क्षति  का  आकलन  करने  के  लिए  एड
 स्बतस्त्र  प्राधिकरण  का  गठन  करें  और  केरल  सरकार  को  तत्काल  केन्द्रीय  सहायता  के  रूपई

 सहायता  मंजर  करे  |

 राजस्थान  के  कोटा  नगर  को  श्रेणी  का  नगर

 घोजित  किए  जाने  को  आवश्यकता

 कि
 श्री  दाऊबयाल  जोशी  :  अध्यक्ष  मैं  निम्नलिखित  बिपय  तिद

 377  के  अधीन  आपके  ध्यान  में  लाना  चाहता  हूं

 की  औद्योगिक  राजधानी  कोटा  नगर  को  पुरे  प्रयत्नों  के  बाबजूद  भी  श्रे

 का  नगर  घॉपित  नहीं  किया  गया  जबकि  कुछ  माह  पूर्व  कोटा  से  कम  अबादी  के  नगरों  को

 श्रेणी  का  नगर  धौषित  कर  दिया  गया  केख  सरकार  के  सभी  नियमों  में  कोटा  सही  व  खर  उतर

 है  ।  फिर  न  जाने  कोटा  के  साथ  यह  मेंदभाव  क्यों  किया  गया
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 कोटा  की  आबादी  दस  वर्षो  में  राज्य  के  सभी  नगरों  के  मुकाबले  अधिक  बढ़ी  आबादी  के
 आधार  १र  भी  कोटा  श्रेणी  का  नगर  घोषित  करने  योग्य  कोटा  में  रेलवे  बेंगन  बकशाप

 अणुशक्ति  भारी  पाती  नेशनल  थर्मल  पावर  स्टेशन  आदि  भी  अतः  कोटा  को

 शीघ्रातिशीघ्र  श्रेणी  नगर  घोषित  किए  जाने  की
 सगदला  हवाई  अइड़े  से  सूरत-भावतगर  और  सुरत-बदिललो  आदि  के  लिए

 बिसान  सेवा  पुनः  शुरू  किए  जाने  को  भावश्यकता

 भ्री  काशी  राम  राणा  :  अध्यक्ष  मैं  निम्नलिखित  विषथ  नियम  377  के

 अश्चीन  सदन  में  लाता  ज्राहता  हूं  :

 कई  सालों  से  मुम्बई-सूरत-दमण  और  भावनगर  के  बीच  वायदूत  संबिस  अच्छी

 तरहू  से  चल  रहो  वायुदृत  को  सबसे  अच्छा  मुनाफा  भी  होता  था  ।  सूरत  में  सौराष्ट्र  के  लाखों
 लोग  बसे  हैं  ओर  डायमंड  उद्योग  से  जूड़े  हुए  हजारों  लोग  हर  रोज  सूरत  से  भावनगर  आते-जाते

 रहते  सप्ताह  में  तोन  दिन  चलने  वालो  यह  स्विस  हर  रोज  चलाने  की  मांग  लेकित  बायुदूत
 ने  अचानक  ही  बिना  जानकारी  दिए  यह  सर्विस  ढाई  महीने  से  बंद  कर  दी

 इसी  तरह  करीब  आठ  महीने  से  सूरत  से  दिल्‍ली  वाया  उदयपुर  की  हवाई  सेवा  भीਂ  शुरू  कर
 दी  उत्तर-भारत  के  लाखों  लोग  रोजगार  हेतु  सूरत  में  बसे  2  और  उनका  दिल्ली
 आना-जाता  भी  रहता  था  ।  इसलिए  यहू  सर्विस  शुरू  की  गई  सूरत  की  सभी  संस्थाओं  ने  इसकी
 प्रशंसा  भी  की  थी  और  बायुदृत  को  भी  अच्छी  रेवेन्य  इस  सेवा  से  मिल  रही  लेकिन  ये  सविस  भी
 ढाई  महीने  पहले  अचानक  बन्द  कर  दी  गई  है  ।

 सूरत  शहर  आबादी  और  उद्योगों  की  दृष्टि  से  गुजरात  का  पहले  नम्बर  का  शहर  बीस
 लाख  से  ऊपर  आबादी  है  और  आट्टंसिल्क  कपड़ा  और  जरी  के  काम  के  लिए  बहुत  मशहूर  है  ।

 सूरत-भावनगर  और  सूरत  मे  दिल्ली  के  लिए  हवाई  सेवा  बहुत  ही  आवश्यक  और  अनिवार्य
 इतना  ही  नहीं  सूरत  एश्ररपोर्ट  का  विस्तार  कर  के  इसे  राष्ट्रीय  स्तर  का  हवाई  अड्डा
 बनाना  चाहिए  ।

 अतः  मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  सूरत-भावनगर  और  सूरत-दिल्ली  की  बंद  की  गई  दोनों

 हवाई  सेवाएं  और  एयरपोर्ट  बंद  करने  का  और  सभी  स्टाफ  जामनगर  ले  जाने  का  जिसने
 भी  काम  किया  इसकी  छानैबीन  की  जाए  और  इसके  बारे  में  अविलम्ब  कारंबाई  कर  के  मगदला

 एयरपोर्ट  से  दोनों  हवाई  सेवाएं  प्रारम्भ  की

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  विचार  से  श्री  देवगौड़ा  यहां  बैठे  हैं  उन्हें  देख  नहीं  पा  मैं  भापसे

 अनुराध  करता  हू  कि  अपने  स्थान  पर  बंठ  जाएं  |

 )

 अध्यक्ष  भहरेश्यः  :  आप  अपनो  बात कह  चुके  हैं और  इस  सुन  भी  लिया  गया  है  |  अगर  आपने
 कृषि  मंत्री  का  कथन  ध्यानपूर्वक  सुना  था  तो  आपने  गौर  किया  होगा  कि  उनके  कथन  में  उम्मीद  की
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 कुछ  झलक  है  ।  मैं  आपसे  अनुरोध  करता  हुं  कि  अपने  स्थान  पर  बठ  जाय  ।  अध्यक्ष  एक  सदस्य  से
 यह  अनुरोध  कर  रहा

 श्री  एच०  डो०  देश्मोड़ा  :  अध्यक्षपीठ  के  प्रति  मुझे  अत्यधिक  आदर  तथा
 सम्मान  है  ।  मैं  अनेक  अध्यक्षों  के  विनिर्णय  जानता  हु  ।  सभाकक्ष  के  मध्य  बैठा  हुआ
 सदस्य  सभा  की  कार्यवाही  में  बिध्त  नहीं  डाल  रहा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  लेकिन  हम  यह  नहीं  चाहते  ।

 भ्रो  एज०  डी०  देवगोड़ा  :  मैं  यह  जानते  हुए  यहां  बैठा  हुं  ।  मैं  अध्यक्षपीठ  के  प्रति  कोई
 असम्मान  दर्शाता  नहीं  चाहता  ।  लेकिन  मेरा  विरोध  तो  सरकार  के  रवैये  के  विरुद्ध  है  |  मैं  सरकार
 द्वारा  अपनाए  गये  दृष्टिकोण  के  विरुद्ध  अपना  विशोध  प्रकट  कर  रहा  हूं  ।  मझ्न  खेद  है  लेकिन  मैं  इस

 धरने  पर  सारा  दिन  बैढ़ंगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  गौड़ा  जी  क्पया  :
 '

 श्री  एच०  डो०  देवणोड़ा  :  मेरा  विरोध  तो  केबल  कृषि  समुदाप  के  विरुद्ध  सरकार  के
 कोण  के  खिलाफ  है  ।  मैं  न  यह  स्पप्ट  कर  दिया  मरा  मत  बदलने  का  प्रश्न  ही  नहीं  है  क्योंकि  *  '

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  देवगौड़ा  कृपया  मेरी  बात  सुनिये  ।

 )

 ओर  एज०  डी०  देवगोड़ा  :  एक  किसान  के  रूप  में  मैं  देख  रहा  हूं  कि  सरकार  क्राषि  समुदाय
 से  कैसा  बर्ताव  कर  रही  सत्ताधारी  दल  के  सदस्यों  सहित  सभा  के  सभी  वर्ग  क्रषि  मंत्री  स  आग्रह
 कर  रहे  हैं  लेकिन  वह  सभा  की  भावनाओं  का  आदर  करना  नहीं  चाहते  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  गौड़ा  जी  आप  सभा  कक्ष  के  मध्य  से  बोल  रहें  हैं  ।

 श्री  एज०  डी०  देवगौड़ा  :  इसी  कारण  मैंने  यहां  धरने  पर  बैठने  का  यह  निर्णय  लिया  है  ।

 इससे  सभा  की  कार्यवाही  में  रुकावट  नहीं  आयेगी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  गौड़ा  मेरी  बात  घुनिये  ।  मैं  जानसा  हूं  कि आप  में  इस  बारे  में  अत्यधिक
 भाजना  है  और  आप  अपनी  बात  कह  चूके  आप  जो  कुछ  कर  सकते  थे  वह  करके  सरकार  को  अपनी

 भावनाओं  से  अवगत  करा  चके  मैं  सभा  की  गरिमा  की  खातिर  आपसे  अनुरोध  करता  हूं  कि  अपना

 स्थान  ग्रहण  कर  लें  ।
 हु

 श्री  एच्०  डी०  देवगौड़ा  :  कया  मैं  एफ  छोटा  सा  निवेदत  कर  सकता  हूं  ”

 अध्यक्ष  महोदय  :  हां  ।

 श्री  एल०  देधगौड़ा  :  यञ्धपि  मैं  इस  सभा  में  नया  सदस्प  कर्माटक  विधास  सभा  में

 मेरा  लगभग  छनतीस  बर्ष  का  अमृभव
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 अध्यक्ष  महोदब  :  हम  यह  जानते  हैं  ।

 श्री  एज०  डी०  देवगौड़ा  :  मैंने  अपने  राजनेतिक  जीवन  में  कभी  भी  ऐसे  असंसदीय  शब्द  का
 प्रयोग  नहीं  किया  जिसे  कार्यवाही  वृत्तान्त  से  निकाला  गया  हो  ।  मैंने  अपने  राजनैतिक  जीवन  में  कभी
 भी  दुब्यं  वहार  नहीं  किया  है,और  न  ही  कोई  खराब  स्थिति  उत्पन्न  की  लेकिन  आज  सिर्फ  कर्नाटक
 के  कृषकों  का  ही  नहीं  समस्त  क्रषक  समुदाय  का  मुद्दा  है  और  मैं  इसका  प्रतिनिधित्व  कर  रहा  हूं  ।

 मल्यवृद्धि  के  कारण  वे  बहुत  ही  विकट  स्थिति  में  सरकार  राहत  देने  के  लिये  आगे  नहीं  आ  रही

 है  ।  केवल  कृपक  समुदाय  के  प्रति  अपनी  भावनाओं  के  कारण  मैंने  सभाकक्ष  के  बीच  बेठने  का  कदम
 उठाया  ।  अध्यक्षपीठ  अथवा  इस  पुनीत  सभा  के  प्रति  कोई  अनादर  अथवा  असम्मान  दर्शाने  का  प्रहन

 नहीं  है  ।  मैं  अध्यक्षपीठ  द्वारा  दिये  जाने  वाले  निर्देशों  का आदर  करूंगा  ।  लेकिन  सरकार  किसानों
 की  घास्त्विक्र  समस्या  को  नहीं  समझ  रही  है  और  उन्हें  इस  बारे  में  स्पप्ट  रूप  से  राहत  के  बारे  में  विस्तार
 से  बताना  चाहिये  कि  वे  किस  प्रकार  की  राहत  देंगे  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपने  स्थान  पर  बापम  जाने
 के  लिये  तैयार

 अध्यक्ष  महोदय  :  धन्यवाद  ।

 समय  श्री  एच  ०डोी०  देवगोड़ा  अपने  स्थान  पर  बाबल  चल  गए  ।)

 सियम  377  के  अधीन  सामले--जारी

 हजारीबाग  को  रेल  से  जोड़  जाने  की  आवश्यकता

 श्री  चुवनेश्बर  प्रसाद  मेहता  :  अध्यक्ष  हजारीबाग  )
 जो  जिला  मुख्यालय  के  साथ-साथ  उत्तरी  छोटा  नागपुर  प्रमण्डल  का  भी  मुख्यालय  अभी  तक  रेलवे
 लाइन  गे  जोड़ा  नहीं  गया  ।  हजारीबाग  को  रेलवे  लाइन  से  जोड़ने  के  लिये  गिरिडीह  से  हजारीबाग  और

 हजारीबाग  से  रांची  का  सर्वे  भी  हो  चुका  है  ।  हजारीबाग  खनिज  और  बन-सम्पदा  से  भरा  पड़ा  है  जिससे
 केन्द्र  तध्य  राज्य  सरकारों  को  अरबों  रुपये  की आमदनी  होती  है  ।  रेलवें  मंत्री  रेलब  लाइन  से  जोड़ने
 के  लिये  तुरन्त  घोषणा  करें  ।

 ओरंगाबाद  टेलीफोन  केन्द्र  का  दर्जा  बढ़ाये  जाने  के  लिये  क्‍्रावश्यक  उपकरण

 उपलब्ध  कराये  जाते  की  आवश्यकता

 |

 श्री  मोरेश्बर  साब्े  :  पिछले  दो  दशकों  में  औरंगाबाद  हमारें  देश  का  एक
 औद्योगिक  तथा  पर्यटन  केन्द्र  बन  गया  है  ।  आज  इस  शहर  क्री  आबादी  6  लाख  से  भी  अक्रिक

 है  और  यहां  बिभिन्‍न  प्रक्रार  की  1000  से  अधिक  भोशोगिक  इकाईबां  हैं  ।
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 किसी  शहर  के  विकास  का  मूल  अंग  वहां  की  संचार  व्यवस्था  है  ।  इस  समय  आस-पास  के

 क्षेत्रों  को  मिलाकर  औरंगाबाद  में  लगभग  10,000  टेलीफोन  लाइनों  की  क्षमता  है  जिसमें  से  8,000
 को  जोड़ा  गया  है  ।  हाल  ही  में  चिखलथाना  को  200  लाइन  तथा  वालुज  एक्सचेंज  को  500  लाइन

 मंजूर  होने  के  बावजूद  टेलीफोन  कनैक्शन  के  लिये  प्रतीक्षा  सूची  में  13,000  से  अधिक  आवेदक  हैं

 इस  प्रतीक्षा  से  भी  अधिक  यह  है  कि  औरंगाबाद  एक्सचेंज  का  दर्जा  बढ़ाने  के  लिये  आवश्यक
 उपकरण  उपलब्ध  न  होने  से  वहां  जनता  में  उदासीनता  है  जबकि  इसका  भवन  बनकर  तैयार  है  ।
 वास्तव  में  इसके  कारण  इस  महान  शहर  का  विकास  धीमा  पड़  गया  है  ।

 इसलिये  यह  अत्यन्त  आवश्यक  है  कि  औरंगाबाद  टेलीफोन  के  दर्जे  को  बढ़ाने  के  लिये
 आवश्यक  उपकरण  शीघ्र  उपलब्ध  कराये  जायें  ।  चिखलथाना  तथा  पैथन  को  औरंगाबाद  से

 जोड़ने  के  लिये  औरंगाबाद  में  इन्टर  डायलिग  टेन्डम  उपलब्ध  कराया  जाये  ।

 1.25  Foto

 महाराष्ट्र  में  वर्धा  सबो  में  ओर  उड़ीसा  सें  अपर  इन्द्राबती  नदी  में  आई  भारी  बाढ़  के

 कारण  हुए  ह॒ताहतों  के  बारे  सें

 जल  संसाधन  मंत्री  विद्याचरण  :  महाराष्ट्र  सरकार  से  प्राप्त  रिपोर्टों  के
 मध्य  प्रदेश  में  बेतुल  और  छिंदवाड़ा  जिलों  में  पड़ने  वाली  वर्धा  नदी  के  जल  ग्रहण  क्षेत्र  में  अत्यधिक  वर्षा

 हुई  है  और  महाराष्ट्र  के नागपुर  और  वर्धा  जिलों  में  भी  भारी  वर्षा  हुई  है
 ।  30  1991  की

 पुबह  तक  24  घंटों  में  बेतुल  में  400  मि०मी०  वर्षा  हुई  ।  नागपुर  जिले  की  नरखेड़ा  तहसील  में

 24  घंटों  में  8550  मि०मी०  वर्षा  हुई  ।  इससे  29  1991  की  राक्ति  को  वर्धा  नदी  में

 अत्यधिक  बाढ़  आयी  ।  वर्षा  का  पानी  वर्धा  नदी  की  सहायक  नदी  कोलर  के  संगम  पर  वर्धा  नदी  के

 किनारों  पर  स्थित  मोहाद  शहर  में  प्रवेश  कर  गया  ।  वर्धा  नदी  के  किनारों  के  साथ  गांवों  की  रक्षा
 के  लिये  बनाया  गया  गांव  संरक्षण  तटबंध  टूट  गया  और  बाढ़  का  पानी  30  1991  के

 4.30  बजे  तक  गांब  में  घुस

 इस  क्षेत्र  में  अत्यधिक  वर्षा  के  कारण  सड़क  संचार  अस्त-व्बस्त  हो  गया  है  ।  गांव  वालों  के  साथ

 तुरन्त  सम्पर्क  करना  बहुत  मुश्किल  हो  गया  ।  नागपुर  जिले  की  नरखेड़ा  तहसील  के  मोहाद  तथा  अन्य
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 4  प्रभावित  गांबों  भूगांव  और  मदामा  )  से  प्राप्त  प्रारंभिक  रिपोर्टों  से
 पत्ता.क्ला  है  कि  नागपुर  जिले  में  लापता  अथवा  मृत  व्यक्तियों  की  संख्या  119  है  ।  इसके
 अमशवत्ती  जिले  में  22  जो  बाढ़  से  प्रभावित  हुए  से  21  ब्यक्तियों  के लापता  अधचा  मसले
 की  सूचना  मिली  है  ।  बाढ़ों  के  प्रभाव  से लगभग  5,000  मकानों  के  ढहने  की  सूचना  है  तथा  लगभग
 750  पशुओं  के  बह  जाने  की  सूचना  मिली  है  ।

 प्रैस  में  कुछ  ऐसी  रिपोर्ट  है  कि  वर्धा  नदी  की  सहायक  मदी  पर  नक्थन  पर  टेंक  टूट  गया  है  ।

 महाराष्ट्र  के  सिचाई  विभाग  ने  पुष्टि  की  है  कि नक्यन  पर  माइनर  बांघ  टूटा  नहीं  है और  मोहाद  गांव
 को  प्रभावित  करने  वाले  बाढ़  के  पानी  में  इसके  कारण  कोई  वृद्धि  नहीं  हुई  है  ।

 महाराष्ट्र  सरकार  के  जिला  कलेक्टर  तथा  अन्य  बरिष्ट  अधिकारीगण  प्रभावी  क्षेत्रों  में  पहुंच
 गये  हैं  और  तत्काल  राहत  कार्य  शुरू  कर  दिये  हैं  ।  बाढ़  में  फंसी  मोहाद  शहर  की  आब।दी  को  बचाने
 के  लिये  सेना  बुला  ली  गई  है  और  उन्होंने  अपना  कार्य  शुरू  कर  दिया  है  ।

 उड़ीसा  राज्य  सरकार से  प्राप्त  रिपोर्टों  क ेअनुसार  इन्द्रावती  नदी  के  जल  ग्रहण  क्षेत्र  में  लगभग
 900  मिल्‍मी०  भारी  वर्षपात  के  कारण  नदी  में  भारी  बाढ़े  आयी  हैं  । कालाहांडी  जिले  में  स्थित  अपर

 इर्द्रावती  परियोजना  निर्माणाधीन  है  ।  निर्माण  कार्य  स्थल  की  सुरक्षा  के  लिये  बनाया  गया  काफर
 बांध  पानी  से  ऊपर  तक  भर  गया  जिसकी  वजह  से  विद्युत  घर  की  निर्माणाधीन  हैडरस  टनल  में  पानी
 भर

 अतिरिक्त  जिला  मजिस्ट्रेट  की  प्रारंभिक  रिपोर्ट  के  अनुसार  टेंनल  में  लगभग  27  कर्मचारियों
 द्वारा  कार्य  किया  जा  रहा  था  ।  जिला  प्राधिकारियों  ने  29  जुलाई  को  तत्काल  बचाव  काय॑े  शुरू  कर  दिया
 था  तथा  30  1991  तक  7  कर्मचारियों  के  मृत  शरीर  प्राप्त  होने  की  सूचना  प्राप्त  हुई  है  ।
 लोक  निर्माण  विभाग  के  राज्य  मंत्री  तथा  राज्य  के  प्रमुख  इंजीनियर  30  1991  को  स्थल
 पर  और  उन्होंने  बचाव  एवं  राहत  कार्य  शुरू  कर  दिये  हैं

 श्रीरास  नाईक  :  अध्यक्ष  सुबह  आपने  कहा  है  कि  हम  ध्यानाकर्षण
 प्रस्ताव  पर  चर्चा  कर  सकते  हैं  ।  महाराष्ट्र  में  बाढ़  की  स्थिति  के  संबंध  में  हम  अलग  से  एक
 कर्षण  प्रस्ताव  ला  सकते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोश्य  :  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  में  केबल  चार  सदस्य  ही  स्पष्टीकरण  मांग  सकते  हैं  ।

 नियम  193  के  अन्तर्गंत-हम  सूखा  तथा  बाढ़  की  स्थिति  पर  चर्चा  कर  रहे  हैं  तथा  जब  हम  नियम  193
 के  अन्तगंत्त  चर्चा  कर  रहे  उसमें  कई  सदस्य  बोल  सकते  हैं  ।

 अब  सभा  मध्याह्ल  भोजन  के  लिये  2.30  बजे  म०प०  पर  समबेत

 होती  है  ।

 1.31  म०प०

 तरपश्थात  लोकसभा  सध्याह्न  भोजम  के  लिये  2.30  म०प०  तक  के  लिये  स्थगित  हुई  ।

 तक  के  लिये  स्थगित
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 2.35  स०  प०

 मध्यारहु  भोजन  के  पश्चात्‌  लोक  सभा  2.35  म०प५०  पर  पुनः  ससक्षेत  हुई  ।

 जिीमती  शालिनी  भट्टटाचायय  पोठासीन

 बजट  सामान्य  चर्चा

 सभावति  महोदय  :  अब  सभा  सामान्य  बजट  पर  आगे  चर्चा  करेगी  ।  जी  सुख  राम  अफप्नी
 बात  जारी  करें  ।

 श्री  सुखराम  :  सभापति  कल  मैं  पब्लिक  सैक्टर  के  बारे  में  बात  कर  रहा
 उस  पर  श्री  निमंल  चटर्जी  ने  बड़ा  भाषण  दिया  शायद  एक  घंटे  से  भी  ऊपर  ।  वें  तो

 शियन  लगते  हैं  और  उन्होंने  पब्लिक  सैक्टर  और  प्राइवेट  के  बारे  में  जो  उसका  उत्तर  तो
 श्री  मन  माहन  सिंह  जी  देंगे  ।  मैं  तो सिफ  इतना  कहना  चाहूंगा  कि  उसमें  आज  इस  देश  का  तकरीबत
 99  लाख  करोड़  रुपया  इसमें  इनवेस्ट  हो  चुका  ह ैऔर  इसमें  जो  आज  रिटने  जो  पब्लिक  एक्सचेकर  में
 आय  का  साधन  बना  है  वह  2,502  करोड़  रुपया  है  ।  इसमें  महज  पब्लिक  सैक्टर  को  जब  मौका  मिला
 था  तो  इस  सरकार  ने  उसकी  रक्षा  भी  की  और  सारी  मदद  की  आगे  बढ़ने  की  और  पब्लिक  सैक्टर  का

 बहुत  बड़ा  योगदान  इस  देश  को  आगे  ले  जाने  के  पैदावार  में  भी  उसका  बहुत  बड़ा  योगदान  है
 मगर  आज  ऐसा  मौका  आ  गया  है  कि  इसको  और  एफिशियेंट  बताया  जाये  और  उसके  लिये  दो  हजार
 पांच  सौ  करोड़  जो  ईक्विटी  आफ  लोड  करने  की  बात  कही  गई  वह  इसमें  एक  एफिरशियेंशी
 लाने  की  बात  कोई  पब्लिक  सैक्टर  को  खत्म  करने  की  बात  नहीं  है  ।  इसलिये  मैं  समर्थन  करता  हूं
 माननीय  वित्त  मंत्री  जी  जो  उन्होंने  इस  दिशा  में  बात  कहीं  ह ैऔर  उसके  साथ-साथ  यहां  यह  भी  कहा
 गया  कि  लेंबर  के  हितों  की  रक्षा  यह  सरकार  नहीं  करती  ।  वह  भी  इस  बात  का  सबूत  जब  कि  ये
 जो  एन०टी  ०सी०  है  इसमें  करीबन  102  जो  टैक्सटाइल  फैक्टरियां  य ेसिक  थीं  और  सरकार  नें
 उनको  टेकओवर  करके  लेबर  के  हितों  की  रक्षा  की और  आज  भी  उसमें  नुकसान  उठाया  जा  रहा  तो

 ग्रह  कहना  कि  लेबर  के  हितों  की  रक्षा  नहीं  यह  महज  गलत  बात  है  ।  यह  भी  कहा  गया  है  कि
 वित्त  मंत्री  जो  हमारा  मेनिफेस्टों  घोषणा  पत्न  उसका  जिक्र  किया  है  |  तो  विक्त  मंत्री  कांग्रेस
 पार्टी  के  मंत्री  हैं और  घोषणा  पत्न  हमारे  लिये  बहुत  अहम  है  ।  हम  ऐसा  नहीं  जैसे  भारतीय
 जनता  पार्टी  का  घोषणा  पत्र  कुछ  होता  है  और  करते  कुछ  हैं  ।  जैसे  अभी  मण्डल  आयोग  के  कारे  में
 भरतीय  जनता  पार्टी  ने  यह  तो  कह  अपने  घोषणा  पत्र  में  कि  हम  उसका  समर्थन  करेंगे  पिछले
 घोषणा  पत्र  में  ।  ममर  जहां  तक  इन्हीं  की  सरकार  है  हिमाचल  प्रदेश  जो कि  भारतीय  जमता  पर््टी
 की  सरकार  बहां  पर  उन्होंने  मण्डल  आयोग  की  उन  सिफारिशों  का  विरोध  नहीं  बल्कि  सुप्रीम
 कोर्ट  में  क्‍्ले  गए  कि  स्ट्राइक  डाउन  किया  इसको  गैर  कानूनी  घोधित  किया  जाये  ।  तो  कांग्रेस
 का  जो  घोषणा  पत्र  है  हम  उसको  ऐसा  मानते  हैं  जैसे  हिन्द्‌  अपनी  गीता  को  मानते  मुसलमान  कुराम
 को  मानते  हैं  और  इसाई  बाइबल  को  मानते  हमः  बही  पविन्नता  उसमें  देते  इसलिए  देते  कि

 हमने  जनता-जनादंन  को  अपने  घोषणा-पत्र  के  जरिये  हम  उनसे  विश्वास  मांगते  हैं  और  इस  वास्ते  हम
 कोशिश  करते  हैं  कि  उसको  पूरा  किया  जाये  और  उसके  लिए  हमारे  पूरी  कोशिश  होगी  ।

 मैं  कुछ  सुझाव  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  को और  इस  सरकार  को  देना  चाहता  हूं  ।  अभी  जिस

 तरह  से  फर्शलाइजर  की  सबसिडी  की  बात  हो  रही  सभी  पक्षों  के  माननीय  कांग्रेस  के और
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 बिरोध  पक्ष  के  इस  बात  पर  चिता  व्यक्त  कर  रहे  थे  कि  40  प्रतिशत  की  वृद्धि  बहुत  ज्यादा  लेकिन

 यह  भी  ठीक  है  कि  1981  के  बाद  फर्टीलाइजसं  की  कीमतों  में  कोई  बुद्धि  नहीं  हुई  जबकि  कास्ट
 आफ  प्रोडक्शन  बढ़ती  रही  परन्तु  एकदम  40  प्रतिशत  फर्टीलाइजस  के  दाम  बढ़ाना  इस  माननीय
 सदन  के  लिए  और  सभी  सदस्यों  के  लिए  चिता  का  विषय  है  ।  सभी  माननीय  सदस्यों  ले  इस  पर  चिता
 प्रकट  की  है  चाहे  वे  कांग्रेस  के हों  या किसी  भी  दल  से  ताललुक  रखते  हों  ।  इस  वृद्धि  को  कंपेनसेट  करने
 के  लिये  एक  बात  कही  गई  कि  प्रोक्‍्योरमेंट  प्राइस  बढ़ाकर  किसानों  को  कंपेनसेट  किया  जायेगा  ।  मैं
 निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  जो  मार्केटेबल  सरप्लस  पैदा  करते  वे  मुश्किल  से  25  प्रतिशत  है  और  जो
 स्माल  और  मा्जिनल  फार्मंसं  लघु  और  सीमांत  किसान  बे  75  प्रतिशत  हैं  ।  यदि  आप  40
 शत  फर्शीलाइजर  की  बढौतरी  को  कंपेनसेट  करने  के  लिये  प्रोक्‍्योरमेंट  प्राइस  बढ़ायेगे  तो इसका  फायदा
 केवल  25  प्रतिशत  लोगों  को  होगा  ।  75  प्रतिशत  जो  किसान  हैं  उसके  पास  आधा  एकड़  से  ढाई  एकड़
 तक  होडिन्गूस  हैं  और  वे  मुश्किल  से  अपने  एक  साल  के  लिये  भी  अनाज  पैदा  नहीं  कर  पाते  और  मार्केट
 पर  डिपेंड  करते  हैं  ।  इस  वास्ते  प्रोक्योरमेंट  प्राइस  बढ़ाने  से  जो  महंगाई  75  प्रतिशत  किसानों
 पर  उसका  बोझ  पड़ेगा  और  25  प्रतिशत  किसानों  को  इसका  फायदा  होगा  ।

 ह॒

 एक  बात  इसमें  और  कही  गई  है  कि  उसको  कैसे  किया  पेज  15  पर  कहा  गया

 नल  दे  ने  की  व्यवस्था  को  कारगर  बनाया  जायेगा  ताकि  विशेष  रूप  से  छोटे  तथा
 सीमांत  किसानों  को  पर्याप्त  मात्रा  मे ंऋण  उपलब्ध  कराया  जा  सके  ।

 यह  ठीक  है  कि  आप  क्रेडिट  उसको दे  मगर  वह  भी  उसको  लौंटाना  होगा  और  उसके  लिये
 फिर  उसका  खर्चा  बढ़ेगा  ।  इस  वास्ते  मेरा  वित्त  मंत्री  जी  से  निवेदन  है  और  सरकार  को  सुझाव  है  कि
 40  प्रतिशत  की  बढौतरी  एकदम  से  न  की  जाये  ।  हमें  यह  भी  देखना  है  कि आज  की  आधिक  व्यवस्था
 किस  तरह  की  उसको  देखते  हुए  बढ़ोतरी  न  की  ऐसा  नहीं  हो  क्योंकि  कास्ट  आफ

 प्रोडक्शन  बढ़ती  जा  रही  फर्टीलाइजर्स  हमेशा  एक  दाम  पर  रखे  जायेंगे  तो  उसके  खर्चे  का असर  आम
 जनता  पर  पड़ता  है  ।  इस  वास्ते  मेरा  सुझाव  है  कि  इसको  कम  किया  जाये  और  आहिस्ता-आहिस्ता
 बढ़ौतरी  की  ताकि  लोग  उसको  बर्दाश्त  कर  सके  ।

 सभापति  दूसरी  बात  मैं  पहाड़ों  के  बारे  में  कहना  चाहता  हिन्दुस्तान  के  जो  पहाड़
 उनके  बारे  में  सुझाव  देना  चाहता  क्योंकि  मैं  भी  पहाड़ों  हिमाचल  प्रदेश  से  ताल्लुक  रखता  हूं  ।

 आज  देश  की  तरक्की  बिना  ऊर्जा  बिना  बिजली  के  नहीं  हो  सकती  और  ऊर्जा  के  सबसे  बड़े  साधन
 बिजली  की  तरफ  आज  ध्यान  नहीं  दिया  जा  रहा  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  आज  जो
 प्लानसं  एडवाइजसं  वे  थर्मल  पावर  की  बात  करते  क्योंकि  उसका  जस्टेशन  पीरियड  कम  है  ।
 4-5  साल  में  इसका  काय॑  हो  जाता  लेकिन  हाइड़ल  पावर  की  असीम  क्षमता  की  ओर  इस  देश  में
 ध्यान  नहीं  दिया  जा  रहा  ।  विदेशों  में  हाइड्ल  पावर  को  प्राथमिकता  दी  गई  लेकिन  हमारे  यहां
 दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  पहले  हाइड़्ल  और  थर्मल  का  रेशो  जहां  40-60  का  लेकिन  आज  बह  रेशो
 घट  कर  29-71  का  रह  गया  है  ।  मेरा  इस  सरकार  से  निवेदन  है  कि  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  जब

 मुकम्मल  उसको  आखिरी  शेप  दें  तो  इस  हाइड़ल  और  थर्मल  पावर  के  असंतुलन  को  अवश्य  दूर
 करें  ।  आपका  एक  रिन्यूएबल  सोसं  पोल्यूशन  फ्री  चीप  है इसको  आप  एक्सप्लाइट  करिए  ।

 इसके  लिए  पिछले  साल  4613  करोड़  रुपए  रखें  गए  थे  और  आज  इसमें  4869  करोड़  रुपए  का
 धान  किया  गया  है  ।  256  करोड़  की  महज  वृद्धि  है|  मैं  अंदाजा  लगा  सकता  आठवीं  पंचवर्षीय
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 योजना  में  जा  ऑन  गाइंग  प्रोजेक्ट्स  उनको  पैसा  देना  चाहिए  ।  हाइड्रल  थर्मल  हैं  उरःमं  आपको
 ऊर्जा  बढ़ाने  को  प्राथमिकता  देती  चाहिये  ।  मैं  समझ  सकता  हूं  कि  जो  नये  प्रोजेक्ट  =  नहीं  लिये
 जायेंगे  ।  यह  जो  सबसे  चीप  हाइड्रल  प्रोजक्ट्स  आज  भी  भाखड़ा  जब  पूरा  हुआ  था  1962

 200  कराइ़  से  पूरा  हुआ  था  ।  आज  हर  वर्ष  माखड़ा  200  करोड़  की  आमदनी  दे  रहा
 जब  इसका  जेनेरेशन  शुरू  हुआ  ढाई  पैस  प्रति  यूनिट  उसकी  प्राइक्शन  कास्ट  आज  प  च  पैसे  प्रति

 यूनिट  कास्ट  में  वह  चला  हुआ  है  ।  आज  कोन  सी  बिजल  है  देश  में  जो  5  पैसे  प्रति  यूनिट  है  ।
 मगर  आपको  हाइड्ल  से  मिलती  है  चाहे  ईस्ट  पहाड़  पूर्वांचल  पश्चिम  के  पहाड़  हों  ।  हिमाचल
 प्रदेश  में  30  हजार  मैगावाट  आईडेंटीफाइड  रिसोसिज  हैं  और  इसमें  छोटे-मोटे  जो  झ्ाईडेंट-फाइड  नहीं
 हुए  बह  बहुत  ज्यादा  हैं  ।  हिमाचल  प्रदेश  ही  अकेला  उत्तरी  भारत  की  बिजल|को  कमी  धो  पूरा  कर
 सकता  है  ।

 आज  जो  प्लानस  और  एडवाहजसं  गैस्टेशन  पीरियइ  की  बात  करते  आज  की  टैक्नोलॉजी
 ते  यह  साबित  कर  दिया  है  कि  इसका  गैस्टेशन  पीरियड  कम  हो  कीमत  कम  हो  गयी  *ऐर  लागत
 भी  कम  हो  गयी  ।  यह  आपको  बहुत  सस्ते  में  पड़ी  है  ।  मैं  जानता  हु  कि  जितनी  उसके  धनराशि
 की  आवश्यकता  है  उतनी  आज  की  आशिक  व्यवस्था  वित्त  मंत्री  भले  ही  चाहें  इ  तना  रुपया

 नहीं  दे  सकते  ।  इसलिये  मेरा  एक  सुझाव  है  जैसे  वित्त  मंत्री  जी  न ेबड़ा  साहसिक  कदम  उठाया  है  और

 बिल्कुल  ठीक  कदम  उठाया  है  कि  उन्होंने  अनएकाउंटिड  मनी  को  हाउसिंग  स्कीम  में  अद्रैबट  करने  की
 बात  कही  है  ।  उसमें  मेरा  एक  सुझाव  है  कि  जहां  आपने  फायने  शियल  हाउसिग  बैक  के  लिये  इस  स्कीम
 को  लाने  की  बात  कही  वहीं  म ेरा  सुझाव  है  कि  पावर  फायनस  का  रपोरे  शन  इस  स्कीम  को  एक्सटेंड
 कर  दिया  जाये  ।  40  फीसदी  उसमें  सरकार  लगायेगी  ।  मैं  इसमे  और  सुझाव  देता  हूं  60
 प्रतिशत  के  लिये  उनको  प्रोत्साहित  कीजिये  जो  पैसा  लगाते  हैं  ताकि  वे  इक्विटी  में  रूपया  लगायें  ताकि

 बह  पैसा  उसमें  लगे  ।  अगर  जरूरी  हुआ  तो  जो  पावर  फायनेंस  कारपोरेशन  है  उसको  बैंक  में
 कनबर्ट  कर  दीजिये  ।  ताकि  यह  जो  बेंक  है  बह  जितने  हमारे  पावर के  प्रोजैक्ट  हैं  उनकी  एप्रेजल  भी  करें
 और  उनकी  फायनेंस  भी  करें  ।

 इसी  तरह  से  अगर  10-12  करोड़  रुपया  हम  इसमें  लगा  सकेंगे  तो  बिजली  की  जो  समस्या
 आज  बनी  हुई  जिससे  न  न  कोई  भी  सैक्टर  आगे  नहीं  बढ  ये  आगे

 पु  न
 निवेदन

 छ  ३  टच
 बढ़  सकेंगे  ।  यह  मेरा  निवेदन  है  ।  यह  सबसे  बड़ा  साधन  पहाड़  का

 मैं  एक  बात  दाबे  से  कह  सकता  हे  सभापति  कि  आज  सारे  हिन्दुस्तान  में  पहाड़  क ेआदमी
 स्वाभिमानी  वे  मेहनती  ईमानदार  भले  ही  गरीब  हों  ।  आपको  कहीं  भी  पहाड़  का  आदमी

 भीख  मांगते  हुए  हिन्दुस्तान  के  किसी  कोने  में  नहीं  मिलेगा  ।  हम  नहीं  चाहते  हिन्दुस्तानी  सरकार  पर

 हम  बोझ  बने  स्पेशल  कैटागिरी  स्टेट  बने  रहें  ।  प्रकृति  ते  हमें  साधन  दिया  इस  साधन  को
 आप  निकालिए  ।  आप  मदद  पहाड़  भी  समूद्धशाली  होंगे  और  देश  भी  समृद्धशानी  होगा  ।

 हमारा  आय  का  सबसे  बड़ा  साधन  टूरिजम  मैं  टूरिजम  के  लिए  वित्त  मंत्री

 महोदय  को  बधाई  देना  चाहता  हूं  कि  उन्होंने  नये  होटल  बनाने  के  लिये  एक्सपैंडीचर  टैक्स  को  समाप्त
 कर  दिया  और  50  फीसदी  इनकम  टैक्स  को  माफ  कर  दिया  ।

 मगर  होटल  बनाना  ही  सिर्फ  ट्रिजम  के  लिए  काफी  नहीं  जब  मैं  योजना  मस्त्री  था  तो  मैंने

 टूरिजम  हेतु  हिमाचल  प्रदेश  तथा  गोवा  के  लिए  एक  मास्टर  प्लान  बनाने  का  एक  कार्यक्रम  शुरः  किया  था  ।
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 कुछ  आगे  बढ़ा  और  बाद  में  वह  काम  रुक  गया  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  मास्टर  प्लान  बनाइए  और  एक

 इन्फ्रास्ट्बचर  हो  जिसमें  सारी  बिजली  और  हिमाचल  में  पानी  हो  ।  वहां  पर  ऐसी  सुन्दर  जगह

 हैं  कि  जो  सड़कों  की  वजह  से  देश  के  लोगों  के  लिए  खुली  नहीं  आप  उसके  लिए  अन-अकाउंटेड
 मनी  को  उसमें  भी  लगाइये  ।  बहुत  पैसा  उसमें  आ  सकता  उसमें  काफी  रिटर्न  मैंने  सुना
 हैं  कि  भारतीय  जनता  पार्टी  की  स़रकार  ने  वहां  पर  चार  लाईसेस  सीमेंट  के  कारखाने  के  दिए  हैं  ।  मैंने
 उसको  कहा  कि  आप  देहरादून  और  मसूरी  में  जाइये  और  देखिए  कि  पहाड़ों  का  क्या  हाल  हो  गया
 राजस्थान  में  लग  सकते  हैं  और  पहाष्डों  में  सीमेंट  क ेकारखाने  लग  गए  तो  हिमाचल  प्रदेश  टूरिजमਂ  के

 लिये  नहीं  रहेगा  और  पहाड्  गिर  जायेंगे  ।  इससे  बहुत  भारी  नुकसान  होगा  ।  मेरे  दोस्त  जो  उधर  बैठे

 हुए  हैं  ब ेअपनी  सरकार  को  मश्विरा  दें  ।  आज  एक  प्रश्न  के  उत्तर  में  कहा  गया  कि  एनवायरन्मेंट  मिनिस्ट्री
 से  क्‍लीयरेंस  नहीं  मिली  है  और  मिलनी  ही  नहीं  इससे  बहुत  ज्यादा  नुकसान  होगा  ।  आप

 हिमालय  की  फिक्र  कीजिए  ।  एक्सपट्‌स  की  रिपोर्ट  है  कि अगर  इसी  तरह  से  मिट्टी  का  कटाव  चलता

 रहेगा  और  उस  तरफ  ध्यान  नहीं  दिया  तो  आगे  आने  वाले  सत्तर  वर्षो  में  हरियाणा  और  यू  ०पी  ०
 ममरुस्थल  बन  जायेंगे  ।  जब  मैं  योजना  मन्त्री  था  तो  मैंन  एक  सुझाव  दिया  था  कि  इको  डेवलपमेंट  अथारिटी
 बनाई  जाए  जिसके  चेयरमंन  प्रधान  मन्त्री  हों  और  जम्मू-काण्मी  हिमाचल  प्रदेश  तथा  उत्तर  प्रदेश  के

 मुख्य  मन्त्री  उसके  मैम्बर  उसके  लिए  इंतजाम  किया  जाए  वरना  देश  को  इसके  लिए  बहुत  नुकसान
 उठाना  पड़ेगा  ।

 मेरा  एक  सुझाव  सेलरी  क्लास  के  लिए  आज  8500  से  ऊपर  जिनको  सेलरी  मिलती  है
 तो  उनका  डी०ए०  इम्पाउंड  हो  जाता  है  और  उनके  जी  ०पी  ०एफ०»  में  जमा  हो  जाता  है  ।  मगर  उसके
 ऊपर  टैक्स  पड़ता  कैरी  होम  सेलरी  कम  आती  टैक्स  उनको  देना  पड़ता  है  या  तो  उसके  ऊपर
 टैक्स  न  लगे  या  फिर  स्टैण्डड  डिडकक्‍्शन  12  हजार  की  बजाए  15  हजार  हो  जाए  तो  उससे  उनको  एक
 रिलीफ  मिल  सकता  मेरा  एक  निवेदन  यह  है  कि  जो  बजट  लाया  गया  है  और  काफी  बड़े-बड़े
 कदम  उठाए  उनके  ऊपर  काफी  विचार  हुआ  और  क़्रिटीसिज्म  भी  ऐसी  बातों  का
 क्रिटीसिज्म  होना  चाहिए  ।  माननीय  श्री  जसवन्स  सिंह  जी  ने  और  श्री  निर्मल  कान्ति  चटर्जी  ने  जो
 आंकड़े  दिए  उनको  देख  लें  कि  लाखों-करोड़ों  रुपया  किम  तरह  से  उनको  राइट  आफ  करना  पड़ा  ।

 यह  देश  बर्दाश्त  नहीं  कर  सकता  ।  आंकड़े  कहां  तक  ठीक  इसके  बारे  में  वित्त  मन्‍्त्री
 जी  बता  सकते  अन्त  में  मरा  यही  सुझाव  है  कि  बजट  पर  बहस  हो  रही  है  तो  उसका
 समर्थन  करें  चूंकि  हम  अल्प  संख्या  में  हैं  ।  अगर  आप  सारे  इकट्ठे  हो  जायें  तो  बजट  पास

 नहीं  हो सकता  ।  मगर  आज  देश  की  जो  स्थिति  है  उसको  सुधारने  के  लिए  जो  क्रिएटिब
 एक्शन  इस  बजट  में  लिए  गये  हैं  उनको  ध्यात  में  रखना  कहिए  ।  हसारी  नजर  चुनावों  की
 तरफ  रहती  उसकी  तरफ  हमारी  नजर  नहीं  रहनी  चाहिए  बल्कि  अगले  एक  सो  वर्ष  में  देश  को
 कैसा  बनाना  है  उसकी  तरफ  हमारी  नजर  रहनी  चाहिए  ।  हमते  जो  कदम  उठाये  हैं  इसमें  हमने  कोई

 पापुलिस्ट  कार्यक्रम  नहीं  रखे  हैं  लोगों  को  खुश  करने  के  नाराजगी  हो  सकती  छोटी-मोटी
 परेशानी  भी  लोगों  को  हो  सकती  मगर  आपको  इसका  समर्थन  करना  चाहिए  ।  हम  भी  42-43
 साल  सत्ता  में  हमने  भी  गलतियां  की  जो  काम  करते  हैं  वे  गलतियां  करते  लेकिन
 जो  गैर  कांग्रेसी  सरकारें  केन्द्र  मे ंसला  में  चाह  वे  ढाई  वर्ष  के  लिए  रही  हों  या  अट्ठारह  महीनों
 के  लिए  तो  उन्होंने  हमसे  भी  चार  गना  ज्यादा  गलतियां  की  हैं  ।

 जसबंस  सिंह  जी  की  मैं  कदर  करता  उन्होंने  बहुत  अच्छे  सुझाव  बहुत  सी  बातें

 उन्होंने  पार्टी  स ेउठकर  कही  मशर  मुझे  अफसोस  हुआ  जब  उन्होंने  अन्त  में  राजीव  गांधी  फाउंडेशन

 172



 9  1913  बजट  1991-92  सामान्य

 के  बारे  में  कहा  ।  राजीब  गांधी  प्रतिष्ठान  का  इस  सदन  में  जिक्र  हुआ  वह  नहीं  होना  बाहिए  ।  अगर
 राजीव  गांधी  का  नाम  हटा  दिया  जाये  उस  पैरे  से  तो  जो  ओब्जेक्टिव्स  हैं  उन्तके  बारे  में  आपकों  एतराज
 नहीं  हो  सकता  ।

 कांग्रेस  पार्टी  को यह  गौरव  हासिल  यह  श्रेय  हासिल  है  कि  उसके  नेताओं  ने  इस  देश  के  संगठन
 के  लिए  और  इस  देश  की  एकता  के  लिए  बलिदान  दिया  *  *  *  मैं  भावुक  होकर  यह  बात
 नहीं  कह  रहा  मैं  तथ्यों  पर  आधारित  बात  कह  रहा  श्रीमती  इन्विरा  गांधी  ने  इस  देश  की
 एकता  के  कम्यूनल  हाममोती  के  लिए  और  इस  देश  को  संगठित  रखने  के  लिए  बलिदान
 राजीव  गांधी  का  भी  बलिदान  देश  की  एकता  और  अखण्डता  के  लिए  मैं  पूछ  सकता  हूं  कि आप
 बतायें  इस  देश  में  और  कोई  व्यक्ति  ऐसा  है  जिसने  देश  के  लिए  इतना  बलिदान  दिया  हो  या  कोई  और
 पार्टी  अगर  आप  करोड़ों  लोगों  की  भावनाओं  की  इज्जत  करते  हैं  तो  ऐसी  बात  नहीं  होनी  चाहिए  ।

 ऐस  महान  नेता  ने  जिसने  इस  देश  के  लिए  और  इस  देश  की  रक्षा  के  लिए  बलिदान  दिया  उसके  बारे  में
 आप  मगर  राजनीति से  प्रेरित  मत  होएं  ।  राजीब  गांधी  के  सामने  कभी  पार्टी  आगे  नहीं
 उनके  सामने  देश  आगे  रहा  और  उसकी  मिसाल  है  मिजो रम  का  समझौता  ।  हम  जानते  धे  कि  वहां  कांग्रेस

 हार  लेकिन  हमने  देश  की  एकता  के  लिए  बह  समझौता  एऐस  ही  असम  और  पंजाब  में
 समझौता  किया  ।  इसीलिए  मैं  कहता  हूं  कि  कांग्रेस  न ेइतना  बड़ा  बलिदान  दिया  *  *  «  «  *

 मैं  आपसे  एक  निवेदन  करना  चाहता  हूं  अगर  कोई  इस  तरह  का  बलिदान  यहां  बैठे  हुए  और  वहां
 बेठे  हुए  किसी  भी  राजनैतिक  दल  के  नेता  ने  किया  हो  तो  हम  पहले  होंगे  उनका  ट्रस्ट  कायम  करने
 के  '

 "८"
 ४  *'

 )

 श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  लाल  बहादुर  शास्त्री  का  करिये

 3.00  म०प०

 श्री  सुख  राम  :  इस  वास्ते  मैं  आप  लोगों  से  निवेदन  करता  हूं  कि इस  मसले  पर  आप  राजनीति
 से  ऊपर  उठ  कर  महानता  का  प्रदशन  करें  ।  इन्हीं  शब्दों  के साथ  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हुं  कि आपने

 मुझे  बोलने  का  अवसर  दिया  और  यह  जो  बजट  पेश  हुआ  उसका  मैं  हृदय  से  समर्थन  करता  हूं  ।

 श्री  इन्रजोत  गृप्त  :  सभापति  माननीय  वित्त  मन्खी  जी  ने  देश  के

 समक्ष  न  केवल  बजट  प्रस्तुत  किया  है  अपितु  सरकार  ने  भी  देश  के  समक्ष  एक  औद्योगिक  नीति  संबंध्री

 संकल्प  प्रस्तुत  किया  मेरा  कहना  है  कि  इन  दोनों  को  एक-दूसरे  से  पृथक  नहीं  किया  जा  सकता  ।

 वे  दोनों  ही इस  नई  नीति  का  एक  अभिन्‍न  अंग  है  जिसे  यह  सरकार  प्रतिपादित  करने  का  प्रयल्न  कर  रही

 है  ।  अताएब  यदि  मैं  औद्योगिक  नीति  सम्बन्धी  संकल्प  के  बारे  में  कुछ  कट  तो  मैं  आशा  करता  हूं  कि  मेरी
 यह  कहकर  आलोचना  नहीं  की  जानी  चाहिए  कि  यह  बजट  से  सम्बन्धित  नहीं  है  ।  निश्चित  रूप  से  यह
 ब्रजट  से  सम्बन्धित  नहीं  है  परन्तु  यह  नया  दृष्टिकोण  तथा  दर्शन  है  जो  इन  दोनों  में  दर्शाया  गया

 प्रारम्भ  में  मै ंएक  बात  कहना  चाहूंगा  ।  हम  सभी  यह  बहुत  अच्छी  तरह  से  जानते  है  तथा
 कोई  भी  इस  बात  से  इंकार  नहीं  करता  कि  हमारा  देश  इस  समय  एक  भारी  कर  सम्बन्धी

 ऋण  भगतान  तथा  भगतान  संतुलन  संकट  का  सामना  कर  रहा  है  ।  इस  बारे  में  कोई  संदेह  नहीं  है  ।
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 हममें  मतभेद  हो  सकता  है  तथा  मतभेद  होगा  ।  इसके  लिए  कौन  जिम्मेबार  है  तथा  यह  मतभेद  कैसे
 उत्पन्त  ऐसा  संकट  केवल  चौबीस  घंटे  में  ही  उत्पन्न  नहीं  हो सकता  ।  यह  उस  लम्बी  प्रक्रिया
 का  परिणाम  है  जो  कम  से  कम  पिछले  दस  वर्षों  से चल  रही  इन  दस  वर्षों  के  दौरान  जितनी  भी
 सरकारें  सत्ता  में  रहीं  चाहे  वे  इस  तरफ  की  रहीं  हों  अथवा  दूसरी  तरफ  की  हों  उन  सभी  का  इस  संकट
 को  उत्पन्न  करने  में  थोड़ा-बहुत  योगदान  अवश्य  रहा  जो  मूलभूत  आवश्यक  वस्तुएं  भी  नहीं  हैं
 उनका  तथा  ऐश्वर्यं  इत्यादि  की  वस्तुओं  का  बिना  किसी  प्रतिबन्ध  क ेआयात  किया  जा  रहा
 सरकारी  अपव्यय  जारी  है  तथा  काफी  अधिक  ब्याज  की  दर  पर  अनगिनत  ऋण  लिया  जाना  जारी

 कोई  भी  सरकार  नहीं  कह  सकती  कि  उसे  इन  सब  बातों  के  लिए  दोष  नहीं  दिया  जाए  ।  इन  सभी
 बातों  का  कुल  परिणाम  यह  हुआ  जैसा  कि  वित्त  मन्त्री  जी  ने  स्वयं  कहा  है  तथा  मैं  उनकी  कही  हुई
 बात  को  ही  वास्तव  में  पुनः  कह  रहा  हूं  कि इन  सभी  के  परिणामस्वरूप  ही  हम  इस  संकट  की  स्थिति  में

 पहुंच  गए  मैं  बहुत  अच्छी  तरह  से  समझता  हूं  तथा  मेरे  विचार  से  हम  सभी  जानते  हैं  कि  हमारी
 कठिनाईयां  इस  तथ्य  स ेऔर  अधिक  जटिल  हो  जाती  हैं  कि  विश्व  में  सत्ता  का  भौगोलिक  संतुलन
 समय  पर  ३  1  हद  तक  बदलता  रहा  है  कि  भारत  तथा  तीसरे  विश्व  के  देशों  को  उससे  नुकसान  पहुंच  रहा
 है  ।  एक  समय  था  जब  केवल  दो  ही  जानी-मानी  महा  शक्तियां  अब  केवल  एक  ही  महाशक्ति
 रह  गई  है  ।  हमें  यह  नहीं  भूलना  चाहिए  कि  जब  विश्व  में  दो  महाशक्तियां  थीं  तब  तीसरी  दुनिया  के
 देश  जिसमें  भारत  भी  शामिल  है  वे  देश  दूसरी  महाशक्ति  जिसका  दुर्भाग्य  म ेअब  इस  समय  वही  दर्जा  नहीं

 रह  गया  है  उस  हमेशा  एक  विश्वसनीय  मित्र  तथा  समर्थक  के  रूप  में  देखते  थे  ।  यह  कोई  प्रसन्न  होने
 की  बात  नह्टों  है  बल्कि  हमें  इससे  दुख  होना  चाहिए  ।  संकट  के  सभी  क्षणों  में  उस  दूसरी  महाशक्ति  ने

 हमेशा  हमा  रा  साथ  दिया  इसने  हमें  हर  प्रकार  का  प्रोत्साहन  तथा  सहायता  दी  तथा  पश्चिम  के
 शक्तिशाली  देशों  हारा  हमें  कमजोर  करने  तथा  हम  पर  हमला  करने  के  सभी  प्रयासों  का  सामना  तथा
 विरोध  करते  में  हमारी  मदद  की  थी  ।  इसने  दुश्मन  की  ताकत  को  कम  करने  की  हमारी  शक्ति  को
 और  मजबूत  किया  अब  हमें  वह  समर्थन  प्राप्त  नहीं  है  क्योंकि  वे  स्वयं  ही  गंभीर  संकट  में  फंसे  हुए

 यह  एक  ऐसा  मामला  है  जिसका  इस  संकट  से  कुछ  सम्बन्ध  है  क्योंकि  इसका  अभिप्राय  यह  है
 कि  अपने  हितों  की  रक्षा  करने  के  लिए  तथा  अपनी  आत्म-निभं रता  की  शक्ति  को  बढ़ाने  के  लिए  हमें
 अकेले  ही  संघर्ष  करना  होगा  ।  हमें  इस  विषय  में  यह  स्पप्ट  रूप  से  समझ  लेना  चाहिए  ।  हम  क्‍या
 सोचते  क्‍या  यह  अच्छा  है  अथवा  बुरा  ?  इसने  हमारे  लिए  विश्व  के  संतुलन  को  ही  बदल  कर
 रख  दिया  है  ।  इस  देश  में  ऐसे  कई  व्यक्ति  हैं  जो  स्वयं  को  काफी  बड़ा  बुद्धिजीवी  समझते  हैं  जो  काफी
 अधिक  लेख  लिखते  हैं  तथा  गोष्टियों  इत्यादि  में  बैठते  वे  केवल  इस  तथ्य  पर  विचार  ही  करते  हैं
 कि  समाजथाद  अब  समाप्त  हों  गया  उनके  अनुसार  समाजवाद  समाप्त  हो  गया  मैं  नहीं
 मानता  कि  समाजवाद  समाप्त  हो  गया  परन्तु  वे  देश  भर  में  यही  प्रचार  करते  फिर  रहे  हैं  कि
 समाजवाद  समाप्त  हो  गया  लोग  ऐसा  नहीं  चाहते  तथा  इसीलिए  उन्होंने  इसे  अलग  कर  दिया
 बे  कहते  हैं  के  हमारे  पास  अब  केवल  एक  ही  विकल्प  रह  गया  है  तथा  वह  विकल्प  अन्तर्राष्ट्रीय  मद्रा  कोष
 तथा  विश्व  बैक  जैप्ते  संस्थानों  के  ही  पास  हमारे  लिए  यह  अच्छी  बात  नहीं  हमारे  लिए  यह  एक

 बुरी  बात  3।  परन्तु  यह  कोई  ऐसी  बात  भी  नहीं  है  जो  पूरी  तरह  से  हमारा  नैतिक  पतन  कर  दे  ।
 में  ऐसी  दुख  दायी  कप्टनीय  स्थिति  में  न  पहुंचा  दे  जब  हम  यह  सोचने  लगें  कि  अब  हमारे  पास

 कोई  उपाय  नहीं  रह  गया  है  सिवाय  इसके  कि  हम  अपने  हाथ  में  कटोरा  लेकर  विश्व  भर  में  सबसे
 भिक्षा  मांगें  ।

 फिर  से  नये  स्वरूप  की  रचना  करना  तथ
 4...  सुधार  लाना  निश्चित  रूप  से  आवश्यक

 कोई  भी  हस  बात  से  हंकार  नक्नी  करता  ।  अ  ते  नव-स्बरूप  की  रचना  करना नक  A  जज  हु  हि  न  ष्ध्य  न्प

 174



 9  1913  बजट  1991-92  सामान्य

 तथा  सुधार  लाना  केवल  आवश्यक  ही  नहीं  बल्कि  अनिवार्य  भी  परन्तु  हमें  सिद्धान्तों  को  अनदेखा
 करना  यह  कहना  प्रचलन  में  आ  गया  है  कि  यह  वामपंथी  तथा  माक्संवादी  हैं  जो  पुराने
 लित  भिद्धान्तों  से  चिपके  रहते  परन्तु  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  जिस  प्रकार  से  पुराने
 समाजवाद  के  वे  तथाकथित  आदर्श  जो  ठीक  तरह  से  सफल  नहीं  हुए  हैं  उनसे  चिपके  रहने  का  प्रयत्न
 करना  कोरा  धर्म  सिद्धान्तवाद  कहलाता  ठीक  उसी  प्रकार  से  भारत  जैसे  देश  की  सिंगापुर
 तथा  हांगकांग  के  साथ  तुलना  करना  भी  कोरी  हठधर्मी  है  ।  हमारे  समक्ष  जिन  देशों  का  अनुकरण
 करने  तथा  उनके  समान  बनने  के  लिए  उदाहरण  रखे  जा  रहे  हैं  वे  देश  हैं  सिगापुर  तथा  हांगकांग  ।

 हमारा  यह  विशाल  देश  जिसकी  अपनी  तथा  विशिष्टताएं  उसकी  तुलना  उन  देशों  के
 स्राथ  की  जा  रही  यदि  आप  उन  विशिष्टताओं  को  खो  दें  तथा  उन  आदर्शों  का अनुकरण  करने  का
 प्रयत्न  करे  जो  अब  सोवियत  संघ  अथवा  पूर्वी  यूरोप  में  प्रचलित  नहीं  है  परन्तु  वे  आदर्श  जो

 हांगकांग  तथा  ताईवान  में  प्रचलित  हैं  तथा  जो  हमारे  समक्ष  आदर्श  के  रूप  में  प्रस्तुत  किये  जाते  तो

 मझे  भय  है  तथा  मैं  नहीं  जानता  कि  फिर  हम  किस  दिशा  में  जा  रहे  हैं  ।

 ,  यदि  हम  व्यावहारिक  होना  चाहते  है  नकि  हठधर्मी तो  हमें  यह  ध्यान  रखना  चाहिए  कि
 भारत  की  कुछक  निश्चित  विशिष्टतायें  हैं  जो  अन्य  सभी  देशों  में  नहीं  पाई  जातीं  ।  यह  देश  हमारा  है  ।
 हम  जापान  अथवा  अमेरिका  अथवा  जमंन  संध  गणराज्य  में  नहीं  रहते  हम  जिस  देश  में  रहते  हैं
 उसका  नाम  भारत  है  ।  इसकी  अपनी  कुछेक  विशिष्टतायें  हैं  ।

 इस  समय  निजी  क्षेत्र  में  विकास  हो  रहा  महालानोबिस  समिति  की  रिपोर्ट  के  अनुसार
 इस  देश  में  75  ऐस  परिवार  थे  जिनकी  उस  समय  ऐसे  परिवार  के  रूप  में  पहचान  की  गई  थी  जिनमें

 एकार्श्का  र  विकास  के  लक्षण  दिखाई  पड़  रहे  यदि  इस  समय  आप  उनकी
 इत्यादि  की  जांच  करें  तो  आप  पायेंगे  कि  उन्होंने  काफी  अधिक  सम्पत्ति  इकट्ठी  कर  ली  है  ।  यह  तो
 इसका  एक  पहलू  है  ।

 दूसरी  हमारे  पास  एक  मजबूत  तथा  शक्तिशाली  निजी  क्षेत्र  यह  तर्क  दिया  जा
 सकता  हैं  कि  निजी  क्षेत्र  को कम  किया  जाना  तथा  ऐस  क्षेत्रों  में  निजी  क्षेत्र  नहीं  होने  चाहिएं
 जहां  पर  ये  आवश्यक  नहीं  है  तथा  इन  सब  बातों  के  अलावा  निजी  क्षेत्र  को और  अधिक  कार्यसक्षम  तथा
 उत्पायनकारी  बनाया  जाना  चाहिए  ।  कोई  भी  इस  बात  से  असहमत  नहीं  हो  मैं  नहीं  जानता
 कि  बित्त  मस्त्री  जी  ने  इस  बारे  में  बया  सोचा  है  परन्तु  मैं  यह  नहीं  कहता  कि  इस  समय  उनका  यह  प्रस्ताव
 है  कि  पूरे  निजी  क्षेत्र  को  ही  समाप्त  कर  दिया  जाना  चाहिए  ।

 सावजनिक  क्षेत्र  में  नौकरशाही  समाप्त  करनी  होगी  ।  यह  सबसे  ऊपर  है  |  यह  औद्योगिक
 डांचा  यह  सरकारी  विभाग  नहीं  यदि  यह  नौकरणशाहों  द्वारा  मंबालयों  में  बैठकर  सरकार
 के  अन्य  विभागों  द्वारा  चलाया  जाता  है  तब  इनका  असफल  होना  निश्चित  है  ।  इसमें  नौकरशादी
 समाप्त  की  जानी  चाहिए  ।  सावंजनिक  क्षेत्र  के  कुछ  एककों  में  जो  धाटा  हो  रहा  है  उसके  बार  में  किसी
 ने  जांच  नहीं  की  कि  इस  घाटे  के  लिए  कौन  उत्तरदायी  है  और  इसे  कैसे  सुधारा  जा  सकता  है  ।

 मैं  आपको  बता  द  कि  पिछले  अनेक  वर्षो  से  इस  देश  की  बड़ी  ट्रेड  यूनियनें  सरकार  से  चर्चा  करने
 का  प्रस्ताव  करती  रही  हैं  ताकि  वे  अपने  विचार  तथा  सुप्ताव  दे  सके  कि  इन  अनेक  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों

 केलटिया  कार्यनिष्पादन  और  घाटे  के  क्या  का  रण[हैं,और  उनमें  कैसे  सुधार  किया  जा  सकता  तत्कालीन

 3/211.,  5.91  23
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 योजना  मन्त्री  और  वित्त  मन्त्री  ने  हमें  अनेक  बार  आश्वासन  दिया  था  कि  वे  भी  ऐसा  ही  चाहते  हैं  और
 चर्चा  के  लिए  कुछ  कागजात  तैयार  करेंगे  और  फिर  एक  सम्मेलन  बुलाएंगे  जो  गहराई  से  इन  मामलों
 की  जांच  करेगा  ।  लेकिन  ऐसा  नहीं  किया  गया  और  आज  तक  भी  नहीं  किया  गया  है  ।-

 यह  क्षेत्र  नौकरशाहों  द्वारा  चलाया  जा  रहा  है  जिन्हें  प्रबन्ध  निदेशक  अथवा  अध्यक्ष

 कहा  जाता  वास्तव  में  उनका  नौकरशाहों  वाला  विचार  और  सोचने  का  ढंग  है  ।  इसके
 अलावा  आप  इस  सरकारी  क्षेत्र  के  प्रबन्ध  में  मजदूरों  की भागीदारी  की  अनुमति  नहीं  देते  ।  मुझे  विश्व
 का  कोई  भी  सार्वजनिक  क्षेत्र  ऐसा  दिखाइए  जिसने  प्रबन्ध  में  मजदूरों  की  भागीदारी  के  बिना  उन्नति
 की  हो  ।  फिर  भी  हमारा  यह  सरकारी  क्षेत्र  ऐसा  है  ।  +

 ढाई  अथवा  साढ़े  तीन  लाख  औद्योगिक  एकक  बन्द  पड़े  हैं  जो कि  मजदूरों  ने  नहीं  बन्द  किए  हैं
 बल्कि  मालिकों  ने  बन्द  किए  हैं  ।  इसकी  जांव  की  गई  और  यह  पाया  गया  कि  इनके  बन्द  होने  का  मुख्य
 का  रण  विभिन्‍न  प्रकार  का  कुप्रबन्ध  मैं  सभी  प्रकार  के  कुप्रबन्ध  की  चर्चा  नहीं  करना  चाहता  ।

 हमारा  विशाल  असंगठित  क्षेत्र  हैं  ।  यह  लघु  क्षेत्र  यह  इस  देश  का  परम्परागत  क्षेत्र
 बिशाल  ग्रामीण  क्षेत्र  में  फुटीर  ग्रामोण  स्त्र-रोजगार  में  लगे  और

 कारीगर  उनके  पास  कोई  प्रौद्योगिकी  नहीं  मन्त्री  यदि  आप  उन्हें  उनकी  प्रौद्योगिकी
 के  आधार  पर  परखें  तो  आप  पाएंगे  कि  वे  अत्यन्त  पिछड्े  लोग  क्‍या  वें  अनेक  लोगों  को  रोजगार
 प्रदान  कर  उपयोगी  सामाजिक  कार्य  नहीं  कर  रहे  मैं  यह  प्रश्न  इस  लिए  उठा  रहा  हूं  कि  मैं  नहीं

 चाहला  कि  आप  इस  बारे  में  कुछ  ऐसा  जिसका  पहला  अभर  इस  क्षेत्र  को  समाप्त  करना  ही  न  हो
 क्योंकि  हस  क्षेत्र  की  प्रौद्योगिकी  पिछड़ी  हुई  प्रौद्योगिकी  आप  इस  देश  के  लाखों  लोगों  को  रोजगार

 नहीं  दे  पाएंगे  ।  यह  परम्परागत  और  पिछड़ा  हुआ  क्षेत्र  लाखों  लोगों  को  रोजगार  प्रदान
 कर  रहा  अभी  भी  बहुत  बेरोजगारी  फंली  हुई  है  ।

 हमारे  पास  राज्य  के  करोड़ों  रुपये  खर्च  करके  देश  में  स्थापित  किए  गए  प्रौद्योगिकी  संस्थानों
 और  पैजानिक  अनुसंधान  संस्थानों  से  निकलने  वाली  प्रौद्योगिकी  श्रमिक  तथा
 क्षित  व्यक्ति  हम  इस  बारे  में  दिखाया  कर  सकते  डींगें  मारते  हैं  कि  वैज्ञानिकों  और  प्रौद्योगिकी
 व्यक्तियों  की  प्रतिभा  में  विश्व  में  हमारा  स्थान  दूसरा  अथवा  तीसरा  कौन  सा  अन्य  अविकसित

 राष्ट्र  अथवा  तृतीय  विश्व  का  राष्ट्र  इस  बारे  में  डींग  मार  सकता  है  ?

 हमारा  यही  कहना  है  कि  जब  आप  नई  नीतियां  बनाएं  अथवा  नए  बिचारों  का

 सूलगात  फरें  तो  भारतीय  स्थिति  की  विशेष  बातों  को  ध्यान  में  रखें  और  हमारे  समक्ष  सिगापुः
 अञबा  दक्षिणी  ताइवान  का  आदर्श  न  रखें  ।

 श्री  चमाजीत  यादव  :  सोवियत  यूनियन  का  भी  नहीं  ।

 श्री  इजजोत  गुप्त  :  मैंने  आपके  आने  से  पहले  उस  बारे  में  भी  कहा  था  ।  वह  माइल  असफल

 हों  गया  भारत  जैसे  देश  के  लिए  नया  उदाहरण  हांगकांग  अथवा  सिगापुर  भारत  और  हांगकांग
 जैसे  देशों  क ेलिए  नया  उदाहरण  सिगापुर  का  हम  उनकी  तर  नहीं  चलना  हमें  अपनी  राह
 स्वयं  चुननो  हैं  ।
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 मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  वित्त  मन्त्री  महोदय  ने  बहुत  स्पष्ट  बात  की  मैं  इस  बात  के  लिए
 उनकी  प्रशंसा  करता  हूं  कि  जब  उनसे  कांग्रेस  दल  के  चुनाव  घोषणा  पत्र  के  बारे  में  प्रश्न  पूछे  गए  और
 100  दिन  के  भीतर  मूल्थ  कम  करने  के  बारे  में  पूछा  गया  तब  उन्होंने  ईमातदारी  से  कहा  कि  उस  समय
 उनका  दल  विपक्ष  में  उन्हें  अपने  चुनाव  घोषणा  पत्र  में  यह  बातें  कहने  का  अधिकार  भा  लेकिन
 उन्हें  बास्तबिकताओं  के  बारे  में  पता  नहीं  था  कि  ऐसा  नहीं  किया  जा  सकता  है  ।  उन्होंने  ऐसा  ही
 कहा  था  ।

 श्री  भुरली  देधरा  :  उन्होंने  अपनी  कही  गई  बात  में  सुधार  किया  ।

 ह  श्री  इन्जीत  गुप्त  :  इसलिए  मेरा  यह  कहना  है  कि  उन्हें  अन्य  दिए  जाने  वाले  बक्तव्यों  को  भी
 वैसे  भी  स्पष्ट  रूप  से  देना  सबसे  पहले  उन्होंने  कहा  कि  जो  समायोजन  अथवा  पुन्निर्माण
 किया  जाना  है  वह  सभी  मानवीय  पहलुओं  को  ध्यान  में  किया  जाना  चाहिए  ।

 उन्होंने  मानवीय  पहलुओं  का  वाक्य  का  प्रयोग  कियी  है  ।  यह  कार्य  मानवीय  दृष्टि
 से  किया  जाना  चाहिए  लेकिन  वह  मानवीय  दृष्टि  ऐसी  भी  नहीं  होनी  चाहिए  कि  आंखों  में  आंसू  आ  जाएं  ।

 यह  आंखूओं  के  बिना  समायोजन  होना  मानवीय  चेहरे  को  आंसुओं  भरा  भी  दिखाया  जा  सकता
 जब  बेरोजगारी  बढ़ती  मुद्रा-स्फीति  होती  है  और  हर  चीज  की  कीमतें  बढ़ती  हैं  जैसेकि  वे  हर  रोज

 बढ़  रही  हैं  और  कल  और  तब  इस  समायोजन  में  मानवीय  दृष्टिकोण  कुछ  लोगों  के

 लिए  रह  जाएगा  ।  बजट  से  पहले  जो  उपाय  किए  गए  औद्योगिक  तीति  संकल्प  लाने  से  पहले
 और  संसद  का  सत्र  शुरू  होने  से  पहले  जो  उपाय  किए  गए  उन्हें  भी  ध्यान  में  रखा  वह  ड्स
 विचार  धारा  से  अलग  नहीं  है  ।

 *
 सभापति  जो  दो  बार  रुपये  का  लगभग  20  प्रतिशत  अवमूल्यम  किया  गया  उससे

 केवल  कीमतों  में  वृद्धि  होगी  ।  इसके  अलावा  और  कुछ  नहीं  होगा  ।  यह  अवमूल्यन  आप  इंसे

 अवमूल्यन  नहीं  कहना  चाहते  होंगे  ।  आप  कहेंगे  कि  यह  अवमूल्यन  नहीं  है  बल्कि  यह  केवल  रुपए  की
 विनिमय  दर  में  आम  समायोजन  लेकिन  मैंने  1990  की  विश्व  मेक  की  व्यापार  सुधार
 रिपोर्ट  देखी  है  ।  जिसमें  विश्व  बंक  ने  योजताबद्ध  और  समयबद्ध  सुधार  कार्यक्रम  के  लिए  13  प्रतिशत

 अवमूल्यन  का  सुझाव  दिया  था  ।  यह  विश्व  बैंक  न ेकहा  हमने  2  प्रतिशत  तक  अवमूल्यन
 किया  जो  कि  बाहरी  ऋण  को  बढ़ाएगा  ।  हमारे  ऊपर  ऋण  का  बोझ  और  बढ़  जाएगा  ।  यह  मुद्रा
 स्फीति  के  साथ-साथ  आयात  बिल  को  भी  बढ़ा  यह  संसद  का  सत्र  शुरू  होने  से पहले  किया  गया
 था  ।

 सोना  देश  से  बाहर  भेजने  की  बात  आती  मैं  इस  सरकार  पर  आरोप  लगाता  हूं
 कि  उसने  यह  जानबूझकर  भय  का  वातावरण  बनाने  के  लिए

 उन्होंने  आत्म-विश्वास  और  अन्य  अनेक  बातें  कीं  ।  मेरा  कहना  है  कि  सबसे  पहले  इसी  सरकार
 ने  आत्म  विश्वास  खोने  की  बात  की  है  ।  उन्होंने  लोगों  के  मस्तिष्क  में  यह  धारणा  बिठाने  का  प्रयास  किया
 कि  वें  गरीब  और  दिवालिया  है  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के  पास  जाने  के  सिवाय  कोई  और
 विकल्प  नहीं  रह  गया  है  ।  इसीलिये  यह  सोना  बाहर  भेजा  गया  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या
 विश्व  में  अन्तर्राष्ट्रीय  वित्तीय  व्यवस्था  होने  पर  भी  भारत  जैसे  देश  की  सरकार  यदि  सोना  गिरवी
 रखती  है  ताकि  उसे  ऋण  मिल  तब  क्या  यह  आवश्यक  है  कि  सोने  को  उठाकर  बैंक  ऑफ  इंगलैंड
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 की  तिजोरियों  में  डाल  दिया  जाये  ?  क्‍या  भारत  सरकार  का  वचन  देना  ही  काफी  नहीं  है  ?  यदि  बैंक
 जॉफ  इंगलंड  चाहता  तो  वह  एक  निरीक्षक  यहां  भेज  सकता  था  ।  और  वह  भारतीब  रिजर्य  बेक  की
 तिजोरियों  में  देख  सकता  था  कि  उनमें  सोना  है  या  नहीं  ।  क्या  यह  आवश्यक  था  कि  आधी  रात

 +े

 बंबई  के  सहार  हवाई  भड्डे  पर  गुप्त  रूप  से  कुछ  बिशेष  विमान  लाये  गये  और  उनमें  सोना  चढ़ाया  भ।ए
 तथा  इंगलेंड  भेज  दिया  गया  ?

 बाद  में  यहां  यह  बताया  गया  कि  यह  बंक  ऑफ  इंगलेंड  की  तिजोरी  में  रखा  जा  रहा
 इसके  बिना  वह  संतुष्ट  नहीं  होंगे  ।  क्‍या  उन्होंने  ऐसा  कहा  ?  मैं  इसका  उत्तर  चाहता  हूं  ।  क्‍या  बैंक  ऑफ
 इंगलेंड  ने  कहा  था  कि  जब  तक  सोना  उनकी  तिजोरी  में  जमा  नहीं  करा  दिया  जाता  तब  तक  बह  यह
 विश्यास  नहीं  करेगा  कि  यह  सोना  गिरबी  रखा  जा  रहा  है  ?  मैं  इस  बात  को  नहीं  मानता  ।  मुझे  लगता

 है  कि  अधिकांश  भारतियों  का  सोने  के  प्रति  आकर्षण  को  देखते  हुए  यह  जानबूझकर  किया  यह
 सब  भय  की  स्थिति  उत्पन्न  करने  के  लिए  किया  गया  ।

 सोना  चला  जायेगा  तब  बाकी  क्‍या  तब  तो  भिखारी  ही  बनना  सवियों  से  यही
 तो  हमारा  धन  है  ।  सोना  ही  समुद्र  पार  चला  जामेगा  तो  हमको  तो  आई०  एम०  एफ०  के  पास  घुटने
 टेकने  ही  कोई  दूसरा  उपाय  नहीं  रहा  ।

 लिन

 मुझे  लगता  है  कि  काफी  सीमा  तक  यह  वातावरण  सफलतापूर्वक  पैदा  किया  गया  ।

 आप  इस  सभा  में  बैठकर  किसी  भी  विषय  पर  चर्चा  बाहर  अनेक  लोगों  को  विश्वास  है  कि

 अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के  पास  जाने  के  अलावा  कोई  चारा  नहीं  है  और  उनके  द्वारा  लगाई  गर्ई  शत्तों
 को  भी  मानना  होगा  ।

 श्री  मुरली  देवरा  :  ऐसा  श्री  राम  बिलास  पासवान  द्वारा  किया  गया  था

 श्री  इस्रजीत  गुप्त  :  हां  ।  नि:मन्देह  सोने  की  पहली  किश्त  के  लिये  मैं  उनको  दोधी  नहीं
 मानतता--वह  चन्द्रशेम्वर  सरकार  द्वारा  भेजी  गई  थी  ।

 श्री  म्रली  देवरा  :  ऐसा  वायदा  उन्हीं  के  द्वारा  किया  गया  था  ।

 भरी  इन्ाजीत  मप्त  :  यह  बजनबद्धता  उन्हीं  की  हो  सकती  है  ।  लेकित  आखिरकार  उन्होंने  इसमें
 जब्त  किया  हआ  सोना  ही  इस्तेमाल  किया  है  ।  यह  सोना  हमारे  संचित  भंडार  में  स  जो  थाद  की
 दो  किश्तों  में  भेजा  जायेगा  ।

 विश्व  बंक  के  उपाध्यक्ष  एक  पाकिस्तानी  हैं  ।  लेकिन  मह  श्री  मोहिन  कुरेशी  को  बिश्व  बेक  के
 उपाध्यक्ष  के  रूप  महत्ता  कम  नहीं  करता  ।  उन्होंने  यह  तथ्य  उजागर  किया  है  कि  भारत  की  दी
 गई  साढ़े  बारह  अरब  डालर  की  अप्रयुक्त  विदेशी  मुद्रा  विदेश  में  पड़ी  ४सको  प्रयोग  में  नहीं  लाया

 तथा  चुंकि  इसको  उपयोग  में  नहीं  लाया  जा  रहा  इसलिये  भारत  3  करोड़  डालर  का  बाथिक

 जुर्माना  भर  रहा  है  ।  हम  सारे  संसार  के  सम्मुख  चिल्ला  रहे  रो  रहे  हैं  और  विलाप  कर  रहे
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 हैं  कि  हम  इस  कदर  जिददेशी  मुद्रा  संकट  में  फंस  गये  कैसे  हम  इससे  मुक्षित  पामेंगे  ।  सरकार
 को  यह  अवश्य  बताना  भाहिये  कि  123  अरब  डालर  के  बराबर  की  धिदेशी  मद्गा  बाहर  के  देशों  मे  क्‍यों
 पड़ी  हुई  है  ?  निःमन्देह  यह  कुछ  विशेष  परियोजनाओं  से  संबंधित  मुझे  ऐसी  जानकारी  यह  कोई
 मुक्त  आबंटन  नहीं  है  ।  यह  धनराशि  क्रुछ  विशेष  परियोजनाओं  जसे  नर्मदा  परियोजना  तथा  अन्य  कुछ
 परियोजनाओं  के  लिये  आबंटित  की  गई  थी  ।  भौर  हमने  इसकी  मांग  की  थी  ।  यह  बड़ी  धसराशि

 बहां  अप्रयुक्त  पष्टी  हम  इसे  खर्च  नहीं  कर  सकते  और  चूंकि  हम  इसे  खर्च  करने  में  अप्मर्थ  रहे  हैं
 अंभबा  हम  इसके  बराबर  अंशदान  करने  में  असमर्थ  इसीलिये  हम  3  करोड  डालर  का  भर

 रहे  हैं  ।  लेकिन  उल्होंने  इस  संबंध  में  कुछ  नहीं  है  ।  इन  सब  बातों  के  बावजूद  नि:सन्देह  उन्हें
 लोगों  को  इस  बात  का  बिश्बास  दिलाना  है  कि  हम  सचम्‌ृच  ऐसी  बुरी  स्थिति  में  है  ।

 अब  हम  बहुराष्ट्रीय  निगमों  द्वारा  दी  जाने  वाली  अनुपूरक  सहायता  पर  आते  हैं  ।  निःसन्देह
 अब  मुझे  यह  कहने  की  आवश्यकता  नहीं  है  कि  समन्वय  और  सुधार  का  यह  संपूर्ण  मुख्य  अब
 इन  तीन  अवलम्बों  पर  आधारित  है  ।  प्रथम  प्नमें  अप्रवासी  भारतीय  हैं  ।  आप  ऐसे  लोगों  से  जे  देश
 से  बाहर  जा  चुक  जिन्होंने  बिदेशों  में  पैसा  कमाने  के  उद्देश्य  से  देश  छोड़ा  उम्मीद  रखते

 हैं  कि आपकी  अपील  पर  थे  अचानक  ही  देशभक्त  बन  जायेंगे  कि  अगर  वह  उस  धनराशि  को  स्थवा
 उसका  कुछ  भाग  यहां  लाकर  जमा  करें  तो  उनको  कुछ  छूट  दी  जायेगी  तथा  इसी  प्रकार  उतसे
 इस  प्रकार  का  कोई  प्रश्न  नहीं  पूछा  जायेगा  ।  कि  उनकी  आय  का  ख्रोत  क्‍या  है  ।  इर्सी  प्रका  उन
 पर  किसी  प्रकार  का  कर  नहीं  लगाया  जायेगा  ।  यह  एक  उनका  मुख्य  अवलम्ब  है  ।

 दूसरा  अवलम्ब  बहुराष्ट्रीय  निगम  तीसरा  अवलम्ब  संगठित  निजी  अर्थात्‌  घरेल्‌
 निजी  क्षेत्र  आप  इन  तीनों  क्षेत्रों  पर  निर्भर  हैं  ।  मैं  सार्वजनिक  क्षेत्रों  में  हुए  सुधारों  से  विरोध्र

 नहीं  हूं  ।  मैंने  सावंजनिक  क्षेत्र  के  कामिक  संघों  में  काफी  समय  तक  कार्य  किया  है  और  मझे  पता
 है  कि  इसमें  बहुत  से  सुधार  किये  जानें  आवश्यक  हैं  ।  लेकिन  सावंजनिक  क्षेत्र  की  अवधारणा  क्‍या  है  ?

 इसे  पूर्ण  रूप  से  परिवर्तित  किया  जा  रहा  है  ।  श्री  मनमोहन  सिंह  जैसा  कि  मैंने  उन्हें  देश  की

 समुद्धि  एवं  क्किस  के  लिये  सा्मजनिक  क्षेत्र  को  मुझय  मशीनरी  नहीं  मानते  ।  बह  निजी  क्षेत्र  के  विभिन्न

 पहलुओों  पर  निर्भर  रहना  चाहते  हैं  ।
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 मैं  एक  बात  कहना  चाहता  हूं  ।  अपने  भाषण  के  आरंभिक  अंधों  जहां  उन्होंने  श्री  राजीव  गांधी
 के  स्वप्न  का  जिक्र  उन्होंने  उन्हें  खो  दिया  मैं  उनकी  मधु  मुस्कान  से  वंचित  हो  गया

 हूं
 ।”  मैं  बजट  भाषण  सुन  रहा  था  इस  बजट  को  उनकी  प्रेरक  यादगार  को  समर्पित  करता  हूं  ।”

 यह  बहुत  अच्छी  बात  है  ।  यह  एक  महान  बिचार  है  ।  अतः  मेरा  बिचार  है  हमें  श्री  राजीव  गांधी
 के  कुछ  ऐसे  विचार  जानने  चाहियें  जो  श्री  मनमोहन  सिह  के  लिये  प्रेरणादायी  हों  तथा  जो  उन्हें  उनके
 भाषण  के  अनुसार  उत्प्रेरित  करे  ।

 15  1987  को  कांग्रेस  पार्टी  की  संसदीय  पार्टी  के  सम्मुख  निःसन्देह  जिसे  आप  कह  सकते

 हैं  कि  यह  चार  बर्ष  पूर्ज  की  बात  श्री  राजीब  गांधी  ने  अपने  भाषण  में  कहा  मैं  उद्धत  करता

 योजना  मीति  निर्धारण  में  सार्वजलिक  क्षेत्र  बुनियादी  तत्थ  की  भूमिका  अदा  करता  है  ।”

 वे  इस  पर  सचमृत्र  विश्वास  करते  भी  थे  या  यह  मैं  नहीं  जानता  ।  बह  वित्त  मंत्री  ही  बतागेंगे  ।

 परन्तु  उन्होंने  ऐसा  कहा  था  :
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 क्षेत्र  हमारी  योजना  संबंधी  नीति  का  महत्वपूर्ण  भाग  सावंजनिक  क्षेत्र  हमारे
 देश  की  आथिक  और  राजनैतिक  म्धिरता  का  आधार  है  ।  धन  और  अर्थ  शक्ति  के  केन्द्रीकरण
 को  कम  बारने  का  यह  हमारा  मुख्य  तरीका  है  ।”

 क्या  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  बारे  में  आपका  यही  दृष्टि  कोण  है  जो  आप  यहां  प्रस्तुत  कर  रहे  हैं  ।  मुझे  इस  पर
 शक  आप  यह  कह  सकते  हैं  कि  सार्वजनिक  क्षेत्र  कई  रोगों  और  बुराईयों  से  ग्रस्त  है  जिसका  उपचार
 और  सुधार  किये  जाने  की  जरूरत  है  ।  कम  से  कम  हम  यह  पता  लगाने  की  कोशिश  करें  कि  इसमें  क्‍या

 खामी  है  और  इसे  कैसे  ठीक  किया  जा  सकेता  है  ।  यह  अलग  बात  है  ।  साववंजनिक  क्षेत्र  के  बारे  में  क्या
 आपका  यही  दृष्टिकोण  है  ”  श्री  राजीव  गांधी  ने  15  1987  को  इस  संबंध  में  क्या  कहा  ?
 मैं  समझता  हूं  कि  वहू  इससे  एक  दम  भिन्‍न  है  ।

 1985  में  मुम्बई  में  आयोजित  कांग्रेस  पार्टी  के  शताब्दी  समारोह  में  शताब्दी  प्रस्ताः
 पारित  हुआ  और  इसका  श्रस्ताव  और  किसी  ने  नहीं  बल्विः  हमारे  वर्तमान  प्रधान  मंत्री  श्री  पी०  वी  ०

 नरसिंह  राव  ने  किया  था  ।  उन्होंने  अपने  उस  भाषण  में  क्या  कहा  था  ?

 क्षेत्र  ने भारत  के  उद्योगीकरण  में  अग्रणी  भूमिका  निभाई  है  ।  इसे  अग्रणी  भूमिका
 निभाते  रहना  होगा  1”  .

 इसे  आगे  बढ़ते  रहना  होगा  यह  नहीं  केवल  किसी  तरह  अपना  अस्तित्व  बनाये  रखना  है  ।
 का  आगे  विकास  इस  पर  निर्भर  करेगा  कि  भारत  का  सार्वजनिक  क्षेत्र  किस  हृद

 तक  विभिन्‍न  आंतरिक  और  बाहूय  समस्याओं  से  निपट  सकता  है  ।”

 श्री  नरसिंह  राव  ने  यह  भी  कहा  था  :

 सार्वजनिक  क्षेत्र  को  प्राथमिकता  देते  हैं  ।”

 क्या  आप  ऐसा  अब  कर  रहें  अब  आप  निजी  क्षेत्र  को  प्राथमिकता  देना  चाहते  हैं  ।
 सार्वजनिक  क्षेत्र  को  प्राथमिकता  देते  हैं  जिसने  नई  आथिक  ऊंचाईयों  को  छुआ  है  और

 उद्योगीकरण  के  नये  क्षेत्रों  में  राष्ट्र  का पदार्पण  कराया  पिछड़े  क्षेत्रों  का  रास्ता  खोला
 तकनीकी  विकास  को  आगे  बढ़ने  की  शक्ति  दी  है  और  आम  तौर  पर  देश  में  उद्योगीकरण  का
 माहौल  तैयार  किया  है  ।'

 मैं  कई  उद्धरण  उद्धृत  कर  सकता  हूं  परन्तु  समय  नहीं

 मेरा  कहना  यह  है  कि  यदि  आप  अपने  पूर्व  नेताओं  तथा  उनके  कथन से  प्रेरित  होना  चाहते
 है  तो  या  तो  उन्होंने  जो  कहा  है  उस  पर  टिकें  रहें  और  उनके  तथा  उनक  विचारों  के  प्रति  निष्ठावान
 बने  रहें  या  जैसा  कि  मूल्य  के  बारे  में  आपने  कहा  कि  उन्होंने  जो  कुछ  कहा  था  उन्हें  इस  बात  की
 जानकारी  नहीं  थी  कि  वे  क्या  कह  रहे  हैं  यही  बात  आपको  श्री  राजीव  गांधी  तथा  नरसिंह  राव  के  संबंध
 में  भी  कहनी  होगी  कि  उन्होंने  जो  कुछ  भी  कहा  वह  मात्र  राजनीतिक  बातें  थी  लेकिन  वह  नरहं
 जानते  थे  कि  वह  किस  संबंध  में  बात  कर  रहे  हैं  ।  इन  दो  में  स ेएक  बात  आपको  कहनी  होगी  ।  ,

 आपके  बजट  की  थिचाराधारा  के  संबंध  में  हमारा  विवाद  इतना  ही  है  कि  यह  पूरी  आर्थिक
 व्यवस्था  को  ही  उलट  रही  है  और  यह  उस  व्यवस्था  के  विपरीत  है  जिसका  अनुसरण  हम  बहुत  दिनों
 से  करते  आ  रहे  इसका  मतलब  यह  नहीं  है  कि  कोई  परिवर्तन  पुनर्सेमायोजन  नहीं  होना  चाहिये
 और  कोई  सुधार  नहीं  होना  चाहिये  ।
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 अपने  बजट  भाषण  में  उन्होंने  कहा  है  कि  बहुराष्ट्रीय  निगमों  की  सहायक  कम्पनियों  में  50
 प्रतिशत  से  अधिक  या  5  प्रतिशत  तक  साम्य  विदेशी  पूंजी  लगाने  की  भारत  में  अनुमति  होगी  ।  लेकिन
 अभी  कुछ  ही  दिन  पहले  उन्होंने  कहा  है  कि  यदि  कुछ  चुनिंदा  बहु  राष्ट्रीय  निगम  अपने  कुल  उत्पादन  को

 निर्यात  करने  के  लिये  तैयार  हैं  तो  उन्हें  शत  प्रतिशत  साम्य  विदेशी  पंजी  की  अनमति  दी  जा  सकती  है  ।

 परन्तु  ऐसा  नहीं  है  जैसा  कि  उन्होंने  अपने  मुद्रित  भाषण  में  कहा  है  ।  51  प्रतिशत  और  100  प्रतिशत
 में  अंतर  है  ।

 मैं  समझता  हूं  कि  जिन  कम्पनियों  की  50  प्रतिशत  विदेशी  साम्य  पूंजी  लगी  हुई  है  बे  अपनी

 मूल  कम्पनी  की  बिक्री  और  लाभ  को  मूल  कम्पनी  की  बिक्री  और  लाभ  के  साथ  कानूनी  रूप  से  एकलित
 कर  सकते  हैं  ।  और  इससे  उन्हें  पूंजी  निवेश  के  लिये  प्रोत्साहन  मिल  सकता  है  ।  यदि  उनकी  कुछ
 कम्पनियां  ऐसी  हैं  जिनमें  उन्होंने  50  प्रतिशत  से  कम  विदेशी  निवेश  किया  है  जिसे
 इन्वेस्टमेंटਂ  कहा  जाता  उन्हें  आवश्यकता  पड़ने  पर  बंद  किया  जा  सकता  है  इसके  बारे  में  कोई  चिन्ता
 नहीं  है  ।  जैसा  कि  उनका  अनुमान  है  कि  50  प्रतिशत  अथवा  इससे  अधिक  और  सौ  प्रतिशत  साम्य

 पूंजी  से  मूल  कम्पनियां  अपनी  सभी  सहायक  कम्पनियों  की  बिक्री  और  लाभ  को  एकत्नित  कर  सकती  हैं  ।
 आपने  जो  कर  संबंधी  रियायतें  दी  आपने  जो  उदार  कदम  उठाये  हैं  तथा  काले  धन  का  पता  लगाने
 के  लिये  जो  लालच  दिया  जा  रहा  है  वे  असफल  रहे  हैं  क्योंकि  वे  मात्र  लालच  हैं  ।  इन  सब  बातों  से
 नाई  कम  नहीं  होगी  बल्कि  कुछ  लोगों  के  पास  और  अधिक  धन  एकत्र  हो  जायेगा  ।  यह  सब  संविधान  के
 नीति  निर्देशक  सिद्धांतों  क ेविपरीत  संविधान  के  नीति  निर्देशक  सिद्धांतों  के  अन्तगंत  भारत  सरकार

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  विशेष  कदम  उठाती  है  कि  धन  का  एकत्रीकरण  न  हो  ।  आप  की  संपूर्ण
 विचारधारा  से  अधिक  से  अधिक  धन  के  एकत्नीकरण  को  बढ़ावा  मिलता  है  ।  कृपया  हमें  बताये  कि
 क्या  आपने  संविधान  में  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  लाने  का  निश्चय  कर  लिया  है  ताकि  नीति
 निर्देशक  सिद्धांतों  के  इस  भाग  का  लोप  किया  जा  इस  व्यवस्था  के  बने  रहने  की  कोई  आवश्यकता
 है  ।

 ..  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  आप  जिन  अनिवासी  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों
 और  स्वदेशी  निजी  क्षेत्रों  का  सहारा  ले  रहे  हैं  त्रें बिल्कुल  अविश्वसनी पर  हैं  ।  ये  कभी  भी  आपको  नीचा
 दिखा  सकते  हैं  ।  आपको  इस  देश  की  26  मिलियन  श्रम  शक्ति  के  बारे  में  कोई  चिन्ता  नहीं  है  ।  मैं
 समझता  हूं  कि  यह  हांगकांग  और  सिगापुर  की  कुल  जनसंख्या  का  कई  गुणा  अधिक  है  ।  ये  26  मिलियन
 कामगार  जिनका  सहयोग  यदि  आप  प्राप्त  नहीं  कर  पाते  हैं  तो  आपकी  ये  सारी  अच्छी  योजनायें
 व्यस्त  हो  जायेगी  ।  अधिक  अधिक  क्षमता  पैदा  करने  की  योजनाओं  को

 आप  26  मिलियन  की  विशाल  श्रम  शक्ति  के  सहयोग  के  बिता  नहीं  चला  सकते  ।  जेसा  कि  किसी  ने  पहले

 कहा  है  कि  भारत  जैसे  देश  में  हमारा  सवसे  बड़ा  संसाधन  मानवशक्ति  मानवशक्षित  सबसे  बड़ी

 शक्ति  है  जो  हमारे  पास  है  ।  और  सरकार  इस  उन्नत  कार्यंप्रणाली  के  लिये  इस  श्रमशक्लि  का  सहयोग
 लेने  की  प्रश्न  की  उपेक्षा  कर  रही  है  ।  इस  देश  में  कार्य  नीति  के  प्रति  जागरूकता  बहुत  कम  है  ।

 यह  बहुत  अधिक  नहीं  है  ।  लेकिन  ४से  उपयुक्त  माहौल  देकर  और  सजगता  पैदा  करके  तथा  श्रम  का

 उचित  मलय  देकर  बढ़ाया  जा  सकता  है  ।  सबसे  बड़ी  बात  है  प्रत्नंगन  में  भागीदारी  ।  यह  कार्य  आप

 कम  से  कम  साठंजनिक  क्षेत्र  स  ही  णरू  कर  ।  मैं  जानता  हूं  कि  निजी  क्षेत्र  के  नियोजक  श्रमिकों  के

 सहभागिता  के  कट्टर  बिरोधी  हैं  ।  सभी  सभाओं  और  सम्सेलनों  में  जहां  कहीं  भी  मेरी  उनसे  मुलाफात

 हुई  है  उन्होंने  एड़ी-चोटी  एक  करबो  इसका  विरोध  किया हैं  ।  लेकिन  सावेजनिक  ल्षेख  के  संबंध  में

 आप  क्या  कर  रहें  हैं  जिसे  शाप  बलि  का  बकरा  बनाये  हुए  हैं  ”..  पिछली  सरकार  ने  एक  विधेयक  पेश
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 किमा  था  ।  यह  विधेयक  बड़ी  कटिनाई  से  ट्रेड  यूनियनों  तथा  नियोजक  संगठनों  की  सहायता  से  तैयार
 की  गई  थी  ।  यह  एक  तरह  का  समझौता  बिघप्ेयक  था  ।  इसे  सांविधिक  पुस्तक  में  शामिल  किया  जाना

 जाहिये  |  श्रमिकों  को  यह  महसूस  होना  चाहिये  कि  प्रबंध  में  उनकी  सांझेदारी  है  लेकिन  इन  कामजातों
 में  उस  संबंध  में  एक  शब्द  भी  नहीं  कहा  गया  है  ।

 मैं  अब  केवल  एक-दो  छूट-पुट  बातों  का  जिक्र  कर  रहा  हूं  ।  यदि  वामपंथी  मतवादी  हैं  तो  इंडियन
 नेशनल  ट्रेड  यनियन  जो  देश  का  सबसे  बड़ा  ट्रेड  यूनियन  होने  का  दावा  करता  है  उसके  अध्यक्ष  के  संबंध
 में  क्‍या  कहनः  है  ?  इसके  अध्यक्ष  रामामुजम--मैं  समझता  हूं  कि  सभी  उन्हें  अच्छी  तरह  जानते  होंगे

 एक  अनुभवी  नेता  उन्होंने  अपना  सावंजनिक  बक्सब्य  जारी  किया  है  जिसमें  उन्होंने  पूरी  उच्योग
 नीति  फी  आलोचना  की  है  ।  आजा  है  आपने  उसे  पढ़ा  यह  समाचार  पत्रों  में  प्रकाशित  हुआ

 उनका  बहना  है  कि  यह  नई  उद्योग  नीति  न  तो  रोजगार  उत्पन्न  करेगा  ओर  न  श्रमिकों  में  क्श्नास
 उत्पन्न  करेगा  बल्कि  इससे  केवल  म्‌द्रा  स्फीति  और  महंगाई  बढ़ेगी  ।

 आपने  कर  अपवन्चकों  को  कई  धमक्षियां  दी  हैं  ।  लेकिन  वे  मात्र  धमकी  हैं---अंतिसम  अबसर  ।
 मैं  समझता  हं  कि  ते  यह  महसूस  करते  हैं  कि  इसमें  कोई  गंभीर  बात  नहीं  है  ।  कठिनाई  इस  बात  की  है
 कि  वे  लोग  कर  चोरी  नहीं  कर  सकते  जो  वेतनभोगी  जिनसे  कर  उनके  वेतन  से  काट  लिया  जाता

 म॒ंद्रा  स्फीसि  का  उन  लोगों  पर  विपरीत  प्रभाव  पड़ता  है  जो  वेतनभोगी  लेकिन  वे  जिनकी  आम
 असीरपित  है  जिस  प्रकट  नहीं  किया  जा  सकता  और  जिनका  कोई  लेखा-जोखा  नहीं  वे  लोग
 काला  धन  कमा  रहे  हैं  और  कर  की  चोरी  कर  रहे  आप  केवल  इतना  ही  कर  रहे  हैं  कि  प्रमकी
 देकर  उन्हें  अंतिम  मौका  दे  रहे  आप  उन्हें  जांच-पड़ताल  से  पूरी  छुट  दे  रहे  यह  कहते  हुए  कि  कृपया
 आयें  सौर  नेशनल  हाउसिम  मेक  में  रुपये  जमा  करे  ।  मैं  नहीं  समझता  कि  नेशनल  हाउसिग  बोर्ेफ  पर  जे
 थोष्टा  भी  ध्यान  देंगे  ।  बिगत  में  जो  बिना  हिसाब  किताब  के  आय  को  प्रकट  करते  रहे  कि  जीवन  में  एक
 बार  ही  करने  का  यह  मौका  है  उन्हें  फिर  दूसरा  मौका  दिया  गया  है  यह  कहते  हुए  कि  जीबन
 में  एक  मौका  और  |  यदि  आप  अपने  बिना  हिसाब  किताब  के  आय  को  प्रकट  करते  हैं  तो  आपको  यह
 सुविधा  दी  जायेगी  कि  आपको  कोई  दंड  अथवा  आपसे  कोई  ब्याज  नहीं  लिया  जायेगा  इसलिये  आप
 आकर  अपने  काले  धस  को  प्रकट  करें  ।

 आपने  संपत्ति  के  दर  में  कोई  पश्चितंन  नहीं  किया  है  ।  निगसिल  कर  की  दर  में  केबल  5
 प्रतिशस  की  बद्धि  हुई  है  ।  भेजी  गई  बिदेशी  मुद्रा  किसी  भी  उपहार  कर  के  अन्तगेत  नहीं  आयेगी  अश्ववा
 इस  रह  की  कोई  जांच  नहीं  की  भारतीय  स्टेट  बेंक  द्वारा  अनिबासी  भारतीयों  को  बिना
 किसी  सीमा  के  बिक्री  के  लिये  जारी  किये  गये  डालर  बांड  भी  किसी  प्रकार  के  घन  कर  के  अंतर्गत  नहीं
 आयेंगे  ।  उन्हें  भी  प्री  माफी  और  छूट  मिली  हुई  है  ।  इसलिये  जिन  लोगों  से  काला  धन  दबाया  हुआ
 है  उन्हें  खुश  रखने  के  ये  सभी  प्रयास  हैं  ।

 सार्द  जनिक  जिस  एवं  नीति  संस्थान  ने  इस  बारे  में  कुछ  आकलन  किया  है  कि  प्रतिबर्ण  कितना
 काला  धन  पैदा  होता  इस  काले  धन  के  उत्पादन  को  इस  समानांतर  अर्थव्यवस्था  जो  लगातार
 प्नप  रही  है  कैसे  रोका  जाये  या कम  से  कम  इस  पर  नियंत्रण  कैसे  किया  जाये  ।  आपके  प्रस्ताव  में  इस
 बारे  में  कुछ  नहीं  है  ।  एक  बार  काला  धन  उत्पन्न  हो  गया  और  किसी  के  पास  चला  तो  आप  उसे

 कुछ  छुट  देने  का  प्रयाख  करते  हैं  ताकि  इसका  एक  भाग  तो  कम  स  कम  बह  लौटा  दे  ।  यह  आपकी
 नीति  है  ।
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 बहुराष्ट्रीय  निगमों  के  प्रश्न  पर  मैं  कुछ  उल्लेख  करना  क्योंकि  यह  मामला  अभी  ताजा
 भोपाल  गैस  वासदी  के  पीड़ितों  की ओर  से  एक  शिप्ट  मंडल  आज  3.30  पर  प्रधान  मंत्री  स ेमिल  रहा
 बढ़  अमेरिका  की  यूनियन  का  रबाइड  का  रपोरेशन  का  काम  जिसे  भोपाल  नगर  जो  हमारे

 राज्य  की  राजधानी  सबसे  अधिक  व्यस्त  क्षेत्र  में  अपना  संयंत्र  स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  गई  ।
 और  उनकी  लापरवाही  ,  मानव  जीवन के  प्रति  तुच्छता  के  भाव  के  कारण  यह  किन्तु  यह  सब  कुछ
 उनके  अपने  देश  अमेरिका  में  नहीं  जहां  यूनियन  कारबाइड  का  मुख्यालय  है  ।  वहां  उन्हें  कभी
 भी  ऐसा  करने  की  अनुमति  नहीं  मिलती  ।  किन्तु  यहां  किसी  ने  उन्हें  वह  संयंत्र  स्थापित  करने  की  अनुमति
 दे  जो  घातक  रसायन  और  गैसें  बनाता  था  ।  इसके  परिणामस्वरूप  हमारे
 कुछ  हजार  लोग  मैं  नहीं  जानता  कि  3000,  4000  या  5000  लोग--मर  गये  और  कई  हजार
 लोग  पूरे  जीवन  के  लिये  अपाहिज  हो  गये  ।  यह  एक  बहुराष्ट्रीय  कम्पनी  द्वारा  किया  गया  जन  संहार

 आपके  प्रस्ताव  में  यह  पढ़कर  मुझे  दुख  हुआ  कि  आप  उद्योग  के  मामले  में  कुछ  छूट  देने  पर  विचार  कर
 रहे  आप  कुछ  स्थानीय  छूट  देने  पर  विचार  कर  रहे  नियमानुसार  स्थान  के  बारे  में  कुछ
 बन्ध  हैं  कि आप  आवासीय  क्षेत्रों  मं  कुछ  निर्धारित  दूरी  तक  हानिकारक  संयंत्र  स्थापित  नहीं  कर  सकते  ।

 किल्‍्तू  कोई  भी  इनका  पालन  नहीं  करता  ।  आप  इनको  और  अधिक  उदार  बनाना  चाहते

 में  एक  प्रश्न  पूछूंगा  कि  आइसोसायनाइटਂ  पर  सीमा  शुल्क  का  एक  प्रस्ताव  है  |  मुझे
 आशा  है  कि  आप  जानते  होंगे  कि  अइसोसायनाइटਂ  क्‍या  होते  हैं  ?  यही  वह  तत्व  है  जिससे  यूनियन
 कारबाइड  द्वारा  गंस  बनाई  जाती  थी  ।  यह  गैस  ही  थी  जिसे  मिक  कहा  जाता  है
 जो  इन  हजारों  लोगों  की  मृत्यु  और  अपंगता  का  कारण  बनी  ।  आप  उस  पर  सीमा  शुल्क  120  प्रतिशत
 से  घटा  कर  40  प्रतिशत  क्‍यों  कर  रहे  किस  के  लाभ  के  लिये  यह  यहां
 कम  सीमा  शुल्क  पर  लाया  जाएगा  ?  )

 वूसरी  बात  है  कि  सदन  के  इस  पक्ष  के  सांसदों  ने  जो  कहा  है  कि  इस  प्रकार  के  बजट  प्रस्ताव  का
 क्या  प्रतिकूल  प्रभाव  होगा  ।  मैं  भी  इन  आशंकाओं  का  पूरी  तरह  समर्थन  करता  हूं  और  हमें  कई  बार
 बताया  गया  है  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  म्‌  द्रा कोष  द्वारा  रखी  गई  शर्तों  पर  यहां  चर्चा  की  अगर  आवश्यक

 हुआ  तो  हमारी  सरकार  अंतर्राप्ट्रीय  मुद्रा  कोष  से  उनके  बारे  में  बात  करेगी  ।  वे  जो  भी  कहेंगे  हम  वह
 सब  नहीं  मान  लेंगे  ।  किन्तु  इसमें  गोपनीयता  है  ।  कम  से  कम  संसद  को  तो  सूचित  करना  चाहिये  ।
 उनके  माथ  वार्ता  में  क्‍या  प्रगति  हुई  वे  कौन  सी  शर्ते  रख  रहे  हम  नहीं  जानते  ?  मैं  नहीं  सोचता
 कि  विश्व  में  किसी  अन्य  देश  में  जहां  सेंसदीय  प्रणाली  वहां  इस  प्रकार  की  सूचना  को  संसद  के
 निर्वाचित  सदस्यों  से  कर  रखा  जायेगा  ।  यह  गुप्त  रूप  से  नहीं  किया  जाना  चाहिये  और  इसे  देश
 को  पूर्ण  तथ्य  के  रूप  में  ब्रताया  जाना  चाहिये  ।  इसकी  हमारे  देश  और  हमारी  संसद  को  जानकारी
 मिलनी  चाहिये  ।  आपको  हमें  विश्वास  में  लेता  होगा  ।  आपको  हमें  बताना  होगा  कि  वे  किस  प्रकार
 की  शर्ते  हम  पर  लादना  चाहते  आपका  देश  एक  संप्रभु-देश  है  ।  जिसकी  अपनी  सा्वभौम
 सरकार  है  ।  आपको  यह  निर्णय  लेने  का  अधिकार  है  कि  आप  क्या  स्वीकार  करेंगे  और  यदि  यह  हमारी
 आधिक  संप्रभता  और  हमारी  राजनैतिक  स्वतंवता  के  विरुद्ध  हो  तो  आप  क्या  स्त्रीकार  नहीं  करेंगे  ।

 अंत  मैं  100  करोड़  रुपये  के  इस  बहुत  ही  विवादास्पद  प्रतिष्ठान  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहूंगा  ।

 दूसरे  पक्ष  के  मेरे  सित्रों  ने  जो  कहा  है  कि  यहां  विपक्ष  के  अन्य  सदस्यों  ने  विरोध  में  जो  आवाज  उठाई
 है  मझे  उनका  साथ  देना  चाहिये  इसके  बावजुद  मझे  खेद  है  ।  प्रश्न  यह  नहीं  है

 कि  किस  के  के  साथ
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 यह  प्रतिष्ठान  संबंधित  जहां  तक  मैं  जानता  इस  प्रकार  के  जिसके  सभी  ट्र॒स्टी
 सरकारी  नागरिक  शासकीय  कोष  से  पैसा  मलत  काम  है  ।  यह  एक  अनैतिक  चीज  है  ।

 यह  नहीं  किया  जाना  चाहिये  था  ।  मैं  इसके  आर्थिक  पहलू  के  बारे  में  नहीं  पूछ  क्योंकि  मितब्ययता
 बचत  पर  और  मितव्ययता  करने  की  जरूरत  पर  हमने  भाषण  दिये  हैं  ।  अभी  हाल  ही  में  दिये  गये

 एक  साक्षात्कार  में  प्रोफेसर  केनेथ  ग्रेल्त्रीथ  ने  कहा  अपने  लम्बे  अनुभव  से  कह  सकता  हैं  कि  जब  भी

 बंतर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  मितव्ययता  के  बारे  में  कहता  है  तो  निश्चित  ही  इसका  अर्थ  होता  है  कि  गरीबों
 के  लिये  मिव॒व्ययता  किसी  अन्य  के  लिये  नहीं  ।”  मैं  उसकी  वात  नहीं  कर  रहा  ।  हिन्‍्तु  इस  प्रतिष्ठान
 को  हमारे  राजकीय  कोष  से  पैसा  क्‍यों  दिया  जाये  ।  सौ  करोड़  रुपये  की  रकम  कुछ  नहीं  है  ।  अगर
 आप  मह  100  क  रोड  रुपये  जाहते  हैं  तो  आप  निजी  क्षेक्रों  के  अपने  मित्रों  था  अप्रवासी  भारतीयों  से  अनुरोध
 कर  सकते  हैं  ।

 31  1991

 श्री  सोचनाथ  चटर्जी  :  श्री  मरली  देवड़ा  यहां  हैं  ।  कई  लोग  हैं  ।

 भी  इसालीत  मृप्त  :  वे  अपनी  इच्छा  से आपको  100  करोड़  रु०  से  भी  अधिक दे  देंगे  ।  इस
 प्रतिष्ठान  को  सहायता  देने  क ेलिए  आपको  सरकार  के  नगण्य  कोष  का  प्रयोग  नहीं  करना  पड़ेगा  ।

 कोई  कह  रहा  था  कि  कृपया  देखे  कि  उन्हें  क्या  कार्य  करना  मैंने  इसकी  जांच  की  है  ।

 ऐसे  सभी  कार्य  जो  उनके  उत्तरदायित्व  में  इस  समय  विभिन्‍न  मंत्रालयों  और  विभागों  किए  जाने

 बाले  कार्यों  का  हिस्सा  यह  कुछ  अलग  नहीं  यह  क्‍या  मंत्रालयों  के  विकास  कार्यों  के  निजीकरण
 करने  का  प्रयास  है  ?

 एक  मासमोय  सदस्य  :  सरकार  का  निजीकरण  ।

 श्री  इनाजीत  मृष्त  :  कृपया  ऐसा  न  करें  और  लोगों  को  मितव्ययता  के  बारे  में  भाषण  मैं
 खरकार  से  अनुरोध  कर  रहा  हें  कि  इस  मुद्दे  पर--हालांकि  यह  पूरे  बजट  का  एक  छोटा  सा  हिस्सा
 मैं  सहमत  हूं--इसे  कुछ  महत्व  प्राप्त  हुआ  मैं  गंभीरता  से  उन्हें  सुझाव  देता  हं---कि  इस  प्रस्ताव  पर

 विचार  आप  इसमें  सुधार  संशोधन  करें  और  अगर  आबण्यक  हो  तो  इसे  वापस  ले
 अन्यथा  ऐसा  संकट  उत्पन्त  हो  सकता  है  जिसका  आप  अनुमान  नहीं  लगा  पा  रहे  आप  विपक्ष  को
 बाध्य  कर  देंगे  कि  बह  एक  जुट  होकर  इसका  विरोध  करें  ।  और  फिर  क्‍या  होगा  ?  क्‍या
 होगा  ?  हम  इसे  सैकड़ों  बार  कह  चुके  हैं  ।  हमें  ज्यादा  विबश  न  करें  ।  उर्वरक  सब्सिडी  में  कटौती
 ऊ  प्रश्न  पर  आज  सुबह  ही  एक  हंगामा  हो  चुका  क्योंकि  मैं  जानता  हूं  कि  बहां  एक  शक्तिशाली  किसानों
 की  लॉबी  भारतीय  संसद  में  हमेशा  रही  यहां  काफी  लोग  दावा  करते  हैं  कि  वे  किसान  हैं  ।

 श्री  म्रणखी  देशरा  :  बेचारे  किसान

 थी  इखजोत  गुप्त  :  जब  श्री  बलराम  जाखड़  यहां  अध्यक्ष  थे  मैं  प्रति  अत्यन्त
 किचाहट  से  सुझाव  देता  था  इतने  वर्षो  पश्चात्‌  काफी  समय  हो  गया  कृपया  अपने  आप  निर्णय  लें  कि
 आप  विससानों  का  सम्पन्न  वर्ग  किसे  कहेंगे  ।  मेरा  तात्पय  सभी  किसानों  मे  नहीं  छोटे  और  मध्यम
 किसानों  को  छोड  किन्सु  कुछ  सम्पन्न  लोग  मैं  उनमें  से  अधिकांण  को  गिनाना  नहीं  चाहता  ।
 आप  करें  कि  वे  लोग  कौन  हैं  ।
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 भोजनावकाश  के  समय  श्री  फ्रंक  एंथनी  मुझे  बता  रहे  थे  कि  वे  ऐस  कई  विद्यालयों  और  शैक्षणिक
 संस्थाओं  को  जानते  जहां  किसान  अपने  बच्चों  को  इन  विद्यालयों  में  प्रवेश  दिलवाने  के  लिए  25
 से  30  हजार  रूपए  तक  की  राशि  देते  मैं  नहीं  सोचता  कि  वे  गरीब  )

 श्री  मुरली  देवरा  :  वे  दान  राशि  देकर  अपने  बच्चों  को  अमेरिका  भेज  रहे  हैं  ।

 श्री  इन्रजीत  गुप्त  :  कृपया  मुझे  बताये  कि  सम्पन्न  किसानों  के  छोटे  वर्ग  को--इतने  वर्षों  पश्चात्‌
 भी  यपा  कर  ढांचे  में  नहीं  ल ेआना  चाहिए  ।  हमेशा  उनसे  एक  पवित्न  गाय  जैसा  व्यवहार  क्‍यों  होता
 है  ?  पहले  जब  भी  मैंन  यह  सुझाव  दिया  तो  श्री  बलराम  जाखड़  उस  कुर्सी  से लगभग  मेरे  ऊपर  कूद  ही

 श्री  म्रली  देवरा  :  श्र  है  कि  वे  काफी  दूर  हैं  ।

 श्री  इन्द्रजीत  पा  और  कहा  करते  थे  :  आप  खेती  के  बारे  में  कुछ  नहीं
 जानते  ।  कृपया  यह  ब।तें  मत  करिए  ।  मैं  आपको  एक  खेत  का  भार  सौंप  दूगा  ।  तब  आप  स्वयं  देखेंगे
 कि  गरीब  किसानों  की  क्या  स्थिति  मैं  गरीब  किसानों  की  बात  नहीं  कर  रहा  ।  मैं  सम्पन्न  बर्ग  की

 बात  कर  रहा  यह  वह  समय  है  जब  आप  सभी  संकट  को  बात  कर  रहे  हम  चट्टान  के  बिल्कुल
 कगार  पर  खड़े  हैं  और  दीवालिया  होने  की  स्थिति  का  सामना  कर  रहे  ऐसे  में  मितब्ययता  बरतना

 बहुत  जरूरी  तो  फिर  इस  समुदाय  का  प्रत्येक  वर्ग  जो  ऐसा  कर  सकता  है  और  जिसमें  क्षमता
 उसे  राष्ट्रीय  आय  में  कुछ  तो  योगदान  करना  ही  चाहिए  ।  फिर  उन्हें  ऐसा  क्‍यों  नहीं  करना

 )

 श्री  हरिसिह  चावड़ा  :  ऐसे  कितने  किसान  हैं  जो  25-30  हजार  डोनेशन
 दे  सकते  हैं  ?

 श्री  इन्रजीत  गृप्त  :  चाहे  5  आदमी  आप  तो  श्री  बलराम  जाखड़  की  बात  मुझे  युना  रहे  हैं  ।

 चाहे  पूरे  हिन्दुस्तान  में  5  आदमी  हों  ।  क्‍या  आपके  यहां  एक  भी  व्यक्ति  ऐसा  नहीं
 आप  किस  दुनिया  में  रहते  हैं  ।

 मुझे  ये  बातें  मत  बताइए  ।  आप  ही  निर्णय  लीजिए  ।

 सभापति  महोदय  :  क्‍या  माननीय  सदस्य  अध्यक्षपीठ  को  सम्बोधित  करेंगे  ?

 थ्री  इस्रजीत  गुप्त  :  हम  धनराशि  की  बचत  करना  भी  चाहते  श्री  एन्चनी  जैसे  किसान

 श्री  फ्रेक  एन्थनी  निर्देशित  आग्ल  :  मैं  एक  छड़ी  नहीं  उगाता  ।

 इन्प्रजीत  गुप्त  :  आप  छड़ी  कैसे  उगा  सकते  हैं  ?  तेलः  शोध्क  कारखानों
 तथा  उर्वरक  संयंत्रों  दारा  कितने  करोड़  रुपए  कीमत  की  पैट्रोलियम  गैस  को  फूंका  जा  रहा  है  ?  मेरे
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 बिचार  से  इस  गैस  का  मूल्य  60-70  करोड़  रुपए  जिसे  व्यर्थ  ही  हवा  में  जलाया  जा  रहा
 क्या  इस  बारे  में  गंभीरता  से  विचार  किया  गया  है  कि  इस  गैस  का  घरेलू  तथा  अन्य  उद्देश्यों
 के  लिए  कैसे  उपयोग  किया  जाए  ?  यह  सब  से  स्वच्छ  प्रदूषण  मुक्त  ईंधन  हर  देश  इसका
 अधिक  से  अधिक  उपयोग  कर  रहा  है  लेकिन  हम  इस  गैस  को  हवा  में  ही  जलने  दे  रहें  हैं  और  फिर  कहते

 धनराशि  बचाना  चाहते  हमारा  पैट्रोलियम  का  खर्चा  बढ़ता  जा  रहा  है
 ।”  अगर  आप  इस

 अतिरिक्त  गैस  का  उपयोग  करें  और  घरेलू  कार्यों  में  इस्तेमाल  करें  तो  काफी  धनराशि  बचा  सकते  हैं  ।

 मैंने  समाचारपत्रों  में  पढ़ा  है  कि  तट-दूर  तेल  निकालने  के  में  लगी  भारतीय  कम्पनियों
 के  पास  रिंग  नहीं  मन्‍्त्री  इन  कम्पनियों  को  ये  रिंग  विदेशी  स्रोतों  से  किराये  पर  लेने

 पड़ते  हैं  और  इस  अवमूल्यन  के  कारण  इन  विदेशी  आयातित  तेल  रिगों  का  मूल्य  इतना  अधिक  हो  गया
 है  कि  इनमें  स ेअधिकांश  कम्पनियां  अपने  ठेके  छोड़  रही  हैं  और  कह  रही  हैं  कि  हम  यह  नहीं  कर

 हमें  यह  काम  छोड़  देना  होगा
 ।  आप  और  अधिक  तेल  कैसे  पाएंगे  ?  इस  पैट्रोलियम  बिल  का  उल्लेख

 करने  का  क्या  फायदा  जो  कि  वास्तव  में  बहुत  बड़ा  बोझ  है  ?  आपको  पैट्रोल  और  तेल  के  अपने
 संसाधनों  का  पूरा  उपयोग  करना  होगा  ।  अगर  इन  लोगों  को  अपना  खोज  कार्य  करना  है  तो  आपको

 उन्हें  विदेशों  से  सस्से  मूल्यों  पर  रिंग  उपलब्ध  कराने  आपको  इस  व्यर्थ  हो  रही  गैस  का  उपयोग
 करना  कुछ  भी  नहीं  किया  जा  रहा  हमें  बताया  गया  कि  धनराशि  की  बचत  मैं

 कहता  हुं  कि  अगर  छोटे  और  मध्यम  वर्ग  के  किसानों  को आवश्यक  उपभोग  की  वस्तुएं  नियन्त्रित  मृल्यों
 पर  सप्लाई  करने  की  गारंटी  दी  जाए  तो  वे  उन  खाद्यान्न  की  उन  जिन्सों  का  उत्पादन  बढ़ा  जिन
 का  हम  दूसरे  देशों  को  निर्यात  भी  कर  सकते  क्या  आपने  इस  पर  विचार  किया  है  ?  तीसरे  विश्व
 के  देशों  को  खाद्यान्न  की  अत्याधिक  आवश्यकता  हम  यह  सप्लाई  कर  सकते  हमारे  पास  यह
 क्षमता  लेकिन  हम  क्‍या  कर  रहे  हैं  ?  तेलों  का आयात  किया  जा  रहा  विदेशी  म॒द्रा  के  द्वारा
 विदेशों  से  दलहन  की  कुछ  किस्मों  का  आयात  किया  जा  रहा  अगर  आप  किसानों  को  उचित

 प्रोत्माहन  और  रियायत  दे  और  मैं  इस  उचित  प्रोत्साहन  नहीं  जब  वे  यह  कह  रहे  हैं  कि
 आपकी  राज  भहायता  वापस  लेते  हैं  और  आपको  अधिक  वसूली  मुल्य  देते  हैं  इससे  उपभोवता
 को  कठिनाई  होगी  ।  किसान  को  कुछ  सकारात्मक  प्रोत्साहन  उसकी  मदद  बह
 खाद्यान्न  उत्पादन  को  बढ़ाएं  और  इसका  एक  भाग  अन्य  देशों  को  निर्यात  किया  जा  सके  तथा  आप

 बहुमूल्य  विदेशी  मुद्रा  अजित  कर  सकते  क्रपया  कुछ  नए  उपाय  इस  पुराने  घिसे  पिटे  रास्ते
 पर  मत  चलिए  ।  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्राकोष  और  विश्व  बेक  के  ये  उपाय  सिगापुर  और  ताइबान  के  लिए
 ठीक  हो  सकते  हैं  लेकिन  भारत  जैसे  देश  के  लिए  अत्यन्त  हानिकारक  होगी  ।

 इसलिए  मेरा  अन्तिम  कथन  यह  है  कि  जितना  हमें  होना  चाहिए  आप  उससे  अधिक  हठघ्वर्मी
 हो  रहे  हम  मानते  हैं  कि सोवियत  संघ  जैसा  समाजवाद  का  रूप  कारगर  नहीं  होगा  ।  हम  जानते

 हैंकि  क्‍यों  नहीं  वे  स्वयं  ही  इस  पर  चर्चा  कर  रहे  वे  स्वयं  ही  यह  मान  रहें  हैं  और  इसके  कारण

 ढुंढ  रहे  लेकिन  अब  यह  कहकर  हठधर्मी  मत  बनिए  कि  आपको  सिगापुर  और  हांगकांग  के  उदाहरण
 का  अनुसरण  करना  हम  ऐसा  क्‍यों  इस  देश  के  अपने  विशिष्ट  गुण  और

 विशेषताएं  इनके  आधार  पर  एक  उचित  अध्ययन  कीजिए  और  फिर  अपना  रास्ता  और

 दृष्टिकोण  चुनिए  |

 श्री  पी०  सी०  चाक्को  :  आप  इससे  सहमत  हैं  कि  हम  चीनी  पद्धति  का  अनुसरण
 कर  सकते  हैं  ?

 186



 9  1913  )

 श्री  इन्द्रजीत  गृप्स  :  चीनी  ?  मैं  नहीं  जानता  ।  यदि  आप  इस  वारे  में  कुछ  जामने  हैं  तो

 कृपया  हमें  ।  मैं  तो  केबल  बार  चीन  गया  था  और  में  उनके  उत्पादन  से  बहुत  प्रभावित

 हुआ  और  यह  तथ्य  है  कि  उनकी  दुकाने  उपभोकता  बस्तुओं  से  भरी  हुई  जबकि  दुर्भाग्य  से  यूरोव
 में  ऐसा  नहीं  है  ।

 भरी  पी०  सी०  चाक्फो  :  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोप  तथा  विश्व  बैंक  से  ध्ततराशि  लेने  के  लिए  हम
 जिन  शर्तों  को  मान  रहे  हैं  कया  आप  उनसे  सहमत

 शी  इन्द्रजीत  गुप्त  :  क्या  यही  अन्तिम  तर्क  है  कि  अगर  बे  ऋण ले  रहे  हैं  तो  हमें  भी  लेता  चाहिए  ?

 शी  वी०  खी०  चाकको  :  नहीं  मैं  पूछ  रहा  हूं  कि  क्या  अप  इसका  हवाला  दे  रहे

 श्री  इनाजीत  गुप्त  :  उन्हे  अपने  देश  में  निर्णय  लेना  है  कि  वे  लेना  चाहते  हैं  या  मैं  उनके
 द्वारा  अपनाई  जा  रही  पद्धति  का  अनुसरण  नहीं  करूगा  ।  क्‍या  हमने  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्राकोष  से  पहले
 ऋण  नहीं  लिया  है  ?

 हमने  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्राकोष  का  ऋण  तीन  किस्तों  में  लिए  भौर  केबल  दो
 किस्तों  का  उपयोग  किया---तीसरी  किस्त  का  उपयोग  नहीं  हमने  इसे  उनका  लौटा  दिया  ।

 यहां  आपकी  सरकार  है  पता  लगाइए  यह  कैसे  किया  गया  ।

 भरी  मुरली  देवरा  :  जब  आप  वी  ०पी  ०  सिंह  क्री  सरकार  का  सभर्थन  कर  रहे  थे  तब  यह  ऋण
 लिया  गया  था  ।  बया  आप  यह  जानते  हैं  ?  क्‍या  आप  एक  मिनट  देंगे  ?

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  जी  बोलिए  |

 भ्री  म्रली  देवरा  :  मैं  26  जुलाई  1991  के  इकानामिक  टाइम्स  में  प्रकाशित  लेख  की  ओर
 आपका  ध्यान  आकर्षित  कर  रहा  हूं  ।  1990  तथा  जनबरी  1991  के  दौरान

 1,173  करोड़  तथा  3,334  करोड़  रुपये  के  दो  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्राकोप  ऋण  बवी०पी०  सिह
 सरकार  तथा  चन्द्रशेखर  सरकार  द्वारा  लिए  गए  आप  वी०पी०  सिह  सरका«  का  समर्थन  कर

 रहे  थ्रे  और  उस  सरकार  ने  संसद  तथा  देश  को  कुछ  नहीं  बताया  तथा  ऋण  की  शर्ता  को  भ्रोपनीय
 मैं  आपसे  बिल्कुल  सहमत  हूं  कि  हमें  इन  शर्तों  का  पता  होना  लेकिन  कृपया  यह  मत  कहिए
 कि  ऐसा  केवल  कांग्रेस  सरकार  द्वारा  ही  किया  गया  था  ।

 श्री  निर्मल  कान्ति  चर्जी  :  उन्हें  इकानासिक  टाइम्स  पर  ति+र  रहता
 पड़ता  बह  नहीं  जानते  कि  ये  आंकड़े  आ्थिक  सर्वेक्षण  में  दिए  गए  वह  नहीं  जानते  कि  स्वयं

 बित्त  मन्त्री  ने  इस  तथ्य  का  उल्लेख  किया  था  ।

 श्री  इखजीत  गृप्त  :  मैंने  अपने  भाषण  में  एक  बार  भी  यह  नहीं  कहा  कि  किसी  भी

 स्थिति  में  हमें  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्राकोष  के  पास  नहीं  जाना  चाहिए  |  मैंने  यह  नहीं  कहा  हमाई  मतभेद

 केवल  शर्तों  पर  पहली  किश्त  तो  हम  अपनी  धनराशि  में  से  ही  लेंगे  जो  हमें  शर्तों  क ेबगर  मिजती  है  ।

 दूसरा  ऐसा  जरिया  भी  मौजूद  जहां  शर्तें  बहुत  कम  तीसरे  जरिए  के  तहत  सारी  कटठेनाईयां
 उत्पन्न  होती  हैं  और  हम  अब  इनका  सामना  कर  रहे  इस  प्रकार  हम  शर्तों  से  चिन्तित  क्योंकि

 जैसा  मैंने  शुरू  में  हम  आज  एक  भिन्‍न  विश्व  में  रह  रहे  हमें  आत्मनिर्भर  बनना
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 शक्ति  सन्तुलन  उसी  महाशक्त  के  पक्ष  में  हो  गया  है  जो  विश्व  बैंक  तथा  अल्तर्राष्ट्रीय  परद्राकोप  की

 नीतियों  को  नियंत्रित  करती  है  ।  इसलिए  हमें  अत्यन्त  सतर्क-रहना  हे  और  ध्यान  रखना  है  कि  हम
 ऋण  के  उस  फंदे  में  न  जिसमे  तीसरे  विश्व  के  अनेक  देश  पीड़ित  हैं  और  बाहर
 प्रयास  कर  रहें  हमें  एक  साफ  दृष्टिकोण  अपनाना  है  कोई  रहस्य  नहीं  रखना  है  ।

 ॥

 इस  समय  जहां  तक  मैं  समझता  औद्योगिक  नीति  तथा  बजट  दोनों  ही  हमारे
 देश  की  आम  जनता  के  हित  में  नहीं  इनसे  उन  15  करोड़  लोगों  को  तो  लाभ  हो  सकता  है  जो
 नगरों  और  शहरों  में  रहते  तुलनात्मक  रूप  से  समुद्ध  है और  जिनकी  आदते  उपभोक्ता  बने  रहने
 की  हैं  ।  थे  इससे  खुश  हो  सकते  हैं

 ।  लेकिन  हमारी  जनता  का  अधिकांश  भाम  जा  गांवों  में  रहता  है
 और  ग्रामीण  अर्थव्यवस्था  पर  निर्भर  उसके  लिए  यह  सम्पूर्णनीति  तथा  इसका  दृष्टिकोण  विन/शक

 मुझे  यह  पत्रका  विश्वास  इसलिए  हम  इसका  विरोध  करते  हैं  और  हम  यह  देखना  चाहते
 हैं  कि  क्या  ऐसे  संशोधन  हो  सकते  हैं  जो  हमारे  समर्थन  के  योग्य  हों  ।

 श्री  हस्मान  मोल्लाह  :  सभापति  हम  यहां  बजट  पर  चर्चा  कर  रहे  हैं

 जबकि  सरकार  वित्त  मन्‍्त्री  के  कार्यालय  में  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्राकोष  के  अधिकारियों  क ेसाथ  और  अधिक
 समपपंण  की  शर्तों  पर  बातचीत  कर  रही  वे  इस  समय  नार्थ  ब्लांक  में  वित्त  - मंत्रालय  के  कार्यालपों
 में  समपंण  का  प्रदर्शन  कर  रहे  हैं  ।  लेकिन  बुवा  वर्ग  और  छात्र  हम  पर  निर्भर  नहीं  हैं  ।  )

 श्रीमती  चन्र  प्रभा  अस  :  सभापति  सर्वप्रथम  बजट  पर  कुछ  शब्द  बोलने
 के  लिए  अवसर  देने  पर  मैं  आपका  धन्यवाद  करती  मैं  माननीय  वित्त  मन्‍्त्री  को  बधाई  देती  हूं
 कि  अब  हमारे  देश  के  सम्मुख  आर्थिक  संकट  से  निपटने  के  लिए  उन्होंने  बहुत  ही  सन्तुलित  बजट  पेश
 किया  है  ।  इससे  बेहतर  कार्य  कोई  अन्य  कर  भी  नहीं  सकता  था  ।

 4-00  म०  प०

 पहली  बात  तो  यह  है  कि  उन्होंने  गैर-योजना  व्यय  को  कम  करने  के  लिए  कंदम  उठाये  हैं  ।

 हम  इन  उपायों  का  स्वागत  करते  हैं  ।  ऐसा  इसलिए  है  क्योंकि  गैर-योजना  व्यय  विकास  संबंधी  निर्माण
 कार्य  व्यय  से  अधिक  हो  रहा  है  ।  अतः  गैर-योजना  व्यय  को  कम  करने  की  कोशिश  की  जानी  नाहिए
 और  विकास  संबंधी  निर्माण  कार्यों  के  लिए  अधिक  से  अधिक  धन  दिया  जाना  चाहिए  ।

 ह

 एक  सुझाव  देना  चाहती  हैं  ।  आयकर  सीमा  को  30,000  अथवा  35,000  प्रति  वर्ष
 तक  बढ़ा  दिया  जाना  चाहिए  जिससे  कि  मध्यम  वर्ग  और  निम्न  मध्यम  वर्ग  बेतनभोगी  लोग  ठीक  प्रकार
 से  जीवन  निर्वाह  कर  पाएं  और  अपने  सीमित  साधनों  से  करों  का  भगतान  करने  में  सफल  हो  पाएं  ।

 4.01  म०  प०

 राम  सिह  पीठासोन

 जैसाकि  हम  सब  जानते  हैं  कि  हमारे  देश  में  अस्सी  प्रतिशत  से  भी  अधिक  लोग  ख्लेर्त,-बाड़ी
 से  जुडे  हमारे  गांव  कृषि  आधारित  और  किसान  आधारित  उन  किसानों  को  उत्साहित
 किया  जाना  चाहिए  और  आवश्यक  प्रोत्माहन  दिया  जाना  चाहिए  ।  उन्हें  सभी  कृषि  सम्बन्धी

 खिंचाई  सुविधाएं  और  अन्य  प्रोत्साहन  दिए्ठ  जने  चाहिएं  जिससे  वें  और  अधिक  अन्न  उगा

 हमारे  उत्पादन  को  बढ़ाएं  और  उनका  निर्यात  किया  जा  सके  ।  क्रृषि  उत्पाद  का  मूल्य  वैज्ञानिक  आधार
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 पर  किया  जाना  चाहिए  जिससे  किसान  और  अधिक  उत्पादन  करने  के  लिए  उत्साहित  हों  ।  अन्यथा
 हमारे  देश  के  अधिकांश  किसानों  जो  वर्षा  पर  निर्भर  रहते  बहुत  कप्ट  उठाना  क्योंकि
 उसमें  काम  में  लाए  गए  आदानों--जैसे  उर्वरक  आदि  के  मूल्य  बढ़  गए  हैं  ।  प्रति  किसान
 ऋणी  बन  रहे  क्योंकि  उन्हें  उनके  उत्पाद  के  लाभकारी  मृल्य  नहीं  मिल  रहा  है  ।  हमारे  देश  में
 कृषि  पर  आधारित  अर्थ  व्यवस्था  के  पंगु  होने  का एक  कारण  यह  भी  है  ।  मैं  सरकार  को  ग्रामीण
 क्षेत्रों  मे ंकृषि  पर आधारित  विशेषकर  रेशम  उत्पादन  जिसका  अन्य  देशों  में  बहुत  अच्छा
 बाजार  को  प्रोत्साहित  करने  के  बारे  में  सोचना  चाहिए  ।  हमारे  किसानों  को  रेशम-उत्पादन  एकक
 लगाने  के  लिए  और  उन्हें  वैज्ञानिक  तरीके  से  विकसित  करने  के  जिससे  उन्हें  उसका  बाजार  में
 अच्छा  मूल्य  मिल  प्रोत्माहित  किया  जाना  चाहिए  ।  रेशम-उत्पादन  उद्योग  में  रेशम  के  कीड़े  पालने

 धागा  बनाने  वाले  और  बुनकर  होते  ऐसे  सभी  लोगों  को  रेशम-उत्पादन  उद्योग  में  खपाया
 जायेगा  ।  अतः  उन्हें  वैज्ञानिक  आधार  पर  निर्धारित  उचित  मुल्य  दिये  जाने
 किसानों  को  बाजार  में  अच्छे  मूल्य  नहीं  मिल  रहें  उदाहरण  के  तौर  कपास  उगाने  वालों  को
 प्रति  टन  केबल  500-600  रुपए  मिलते  जबकि  कपास  के  कातने  और  निर्यात  के  लिए

 हे  तैयार
 करने  के  पश्चात्‌  दलालों  को  एक  हजार  रुपये  प्रति  टन  मिलता  है  ।

 निर्यातोन्मुख  फसलों  को  उगाया  जाना  चाहिए  और  सरकार  को  चाहिए  कि  वह  किसानों  को
 निर्यात  क्षमता  वाली  फसलें  उगाने  के  लिए  प्रोत्साहित  बरे  ।  उन्हें

 काज  इत्यादि  उगाने  के  लिए  प्रेरित  करना  चाहिए  ।  किसानों  को  उचित  गोदाम  सुविधाएं
 लब्ध  कराई  जाएं  जिससे  उन्हें  अपने  उत्पाद  को  मजबूर  होकर  कम  मूल्य  पर  न  बेचना  पड़े  ।  किसानों
 को  निर्यात  सुविधाएं  उपलब्ध  कराई  जिससे  हमारे  देश  को  अधिक  विदेशी  मुद्रा  मिल  सके  ।

 इससे  ग्रामीण  लोगों  को  और  अधिक  रोजगार  के  अवसर  उपलब्ध  होंगे  ।  इससे  जरूरतमन्द
 और  ग्रामीण  महिलाओं  के  लिए  रोजगार  के  अवसर  पैदा  होंगे  ।  रेशम-उत्पादन  उद्योग  एक  कृषि  पर
 आधारित  उद्योग  है  और  इसमें  विज्ञान  और  तकनीक  शामिल  हैं  ।  इसे  प्राथमिकता  दी  जानी
 कर्नाटक  को  रेशम-उऊत्पादन  के  लिए  विश्व  बैंक  से  दूसरी  बार  वित्तीय  सहायता  मिली  इसका
 उचित  प्रकार  से  उपयोग  किया  जाना  चाहिए  ।  किसानों  को  लाभकारी  मल्य  उपलब्ध  कराए  जाने

 हमारा  देश  रेशम-उत्पादन  में  काफी  आगे  चीन  के  भारत  तीसरा  बड़ा  देश  है
 जो  रेशम  का  उत्पादन  करता  है  ।  इससे  लोगों  को  रोजगार  मिलता  यदि  अच्छे  स्तर  के  रेशम  का

 उत्पादन  किया  जाये  तो  इसे  दूसरे  देशों  को  भी  निर्यात  किया  जा  सकता  है  और  बदले  हमारा  देश

 विदेशी  मुद्रा  का  अर्जन  कर  सकता  है  ।

 मैं  कहना  चाहती  हं  कि  हाल  ही  में  फिर  मूल्यों  में  वृद्धि  की  गई  है  ।  विश्व  के  अन्य  किसी  देश  की

 तुलना  में  हमारे  देश  में  पैट्रोलियम  उत्पादों  के  मूल्यों  में  अधिकतम  वृद्धि  की  गई  विशेष  रूप  से

 रसोई  गैस  की  कीमत  में  20  प्रतिशत  की  वृद्धि  की  गई  इससे  हमारी  गृहिणियों  को  कष्ट  का  सामना

 करना  पड़  रहा  इसे  कम  किया  जाना  चाहिए  और  कम  से  कम  बढ़े  हुए  मल्य  का  50  प्रतिशत  घटा

 दिया  जाना  चाहिए  ।  कर्नाटक  जैसे  दक्षिण  राज्य  में  रसोई  गैस  के  लिए  75  रुपए  का

 भगतान  करना  पड़ता  जो  गहिणियों  के  बजट  से  कहीं  अधिक  इस  कम  से  कम  हर  सिलिडर

 पर  10  रुपये  से  कम  कर  दिया  जाना  चाहिए  ।  सभी  आम  आदमी  और  निम्न  मध्य-बर्ग  केरलोग
 रुसोई  गैस  पर  निर्भर  करते  हैं  और  उतके  पास  जलाने  बाले  लकड़ी  या  अन्य  कोर्ड  ईंधन  नहीं  है  ।  बिणेषतया

 नगरों  में  और  शहरों  तथा  अर्ध  शहरी  क्षेत्रों  में  वे  केवल  रसोर्ट  गैस  पर  ही  निर्भर  रहते  हैं  ।
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 मिट्टी  के  तेल  और  डीजल के  मूल्यों  में  बुद्धि  न  करने  के  लिए  मैं  माननीय  मन्त्री  को  धन्यवाद
 देती  हूं  ।

 पूर्ण  रूप  पैट्रोल  के  मूल्य  में  बद्धि  किए  जाने  से  परिवहन  प्रभारों  में  वृद्धि  होने  से

 वस्तु  पर  अप्रत्यक्ष  रूप  से  प्रभाव  पड़ेगा  ।  पैट्रोल  और  गैस  के  मूल्यों  में  कमी  से  हुए  नुकसान  की  भरपाई
 उन  उद्योगपतियरों  और  फैक्टरियों  से  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  एकत्र  करके  की  जा  सकती  जो  यह  शुल्क
 नहीं  देते  सभो  तो  ऐसा  नहीं  किन्तु  उनमें  से  कुछ  यह  शुल्क  नहीं  यह  उचित  नहीं
 वें  समय  पर  भुगतान  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  उन्हें  बाध्य  किया  जा  सकता  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क
 को  उचित  प्रकार  से  एकत्र  करके  ऐसी  आवश्यक  वस्तुओं  की  आपूर्ति  सम्भव  की  जा  सकती  है  ।

 किसानों  को  बहुत  कप्ट  उठाना  पड़  रहा  है  क्‍योंकि  उन्हें  रसायनिक  खाद  और
 उबंरकों  के  लिए  जो  राज-सहायता  दी  जाती  उसमें  कमी  कर  दी  गई  उस  पर  पुनः  ध्यान
 दिया  जा  सकता  है  और  इन  वस्तुओं  के  मूल्य  वैज्ञानिक  तरीकों  से  निर्धारित  किए  जा  सकते  इन

 सुविधाओं  के  उपलब्ध  कराए  जाने  से  किसानों  के  हाथ  और  मजबूत  होंगे  और  बे  उर्वरकों  और
 कीटनाशक  दवाओं  क्रे  लिए  अधिक  भुगतान  कर  अच्छी  स्तर  के  वीजों  की  आपूर्ति  समय
 पर  की  जानी  चाहिए  ।  यदि  ऐसा  किया  जाता  है  तो  वे  अधिक  उत्पादन  कर  सकेंगे  और  जो  फसलें
 वे  उगातें  हैं  उनकी  मात्रा  और  स्तर  दोनों  बढ़ेंगे  ।

 हमारे  किसानों  को  ग्रोन  का  दिया  जा  सकता  जिख  पर  उनके  नाम  चढ़ी  शूमि  का  हबाला
 दिया  हो  ।  इसप्तमें  भी  लिखा  हो  कि  क्‍या  वे  भूमि  का  सुधार  करते  क्‍या  उन्हें  सिंचाई  सुविधाएं
 मिलती  ४  और  क्या  वे  भूमि  पर  कोई  फसल  उगा  रहे  हैं  और  भूमि  पर  निवेश  तथा  अपनी  भूमि  में  उत्पन्न
 ब्यावसा  येक  फसलों  के  द्वारा  जो  वाषिक  उत्पादन  होता  उसका  भी  लेखा  जोखा  इसमें  लिखा
 उस  ग्रीन  काड  में  ये  सब  विवरण  दिए  होने  चाहिएं  ताकि  जब  किसान  सरकार  के  पास  अथवा  किसी
 कृषि  विभाग  के  पास  किसी  ऋण  अथवा  अन्य  सुविधा  हेतु  जाता  तो  उसे  किसी  प्रकार  की  कठिनाई

 उसका  जरूरतों  और  आवश्यकताओं  के  अनुसार  जौर  अपनी  भूमि  में  फसल  उगाने  की  उसकी
 क्षमता  ४  अनुसार  यह  उसे  आसानी  से  मिल  जायेगा  ।  ऐसे  किसानों  को  विशेषतया  छोटे  ओर  सीमास्त
 किसानो  को  अधिक  सुविधाएं  दी  जानी  उन्हें  प्रोत्साहित  किया  जाना  चाहिए  ।  बे  हमारे
 गांवों  ओर  ग्रामीण  क्षेत्रों  का  एक  महत्वपूर्ण  हिस्सा  इन  सबके  हमें  विद्युत  और

 ऐसी  अम्य  कई  सुविधाओं  को  बजट  में  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिए  ।  इस  बजट  बहुत  देर
 से  प्रस्तुत  किया  गया  बड़े  सिचाई  कार्यों  और  बड़ी  विद्युत  परियोजनाओं  को  समाप्त  करने  को
 प्राथमिठता  दी  जानी  चाहिए  |  ये  हमारे  देश  में  बहुत  महत्व  रखते  हैं  ।

 मुझे  आभार  व्यक्त  करते  हुए  बहुत  प्रसन्‍नता  हो  रही  है  और  वास्तव  में  मैं  सरकार  की
 आभारी  क्योंकि  उन्होंने  भारत  में  पहली  बार  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  एक  क्लास  कार्पोरेशन
 की  स्थायना  करने  की  घोषणा  की  है

 ।  इसकी  योजना  और  कार्यान्ति्यन  ठीक  प्रकार  से  किया  जाना

 चाहिए  ।  जितनी  जल्दी  हो  सके  सभी  कार्यक्रमों  और  नीतियों  को  बनाया  निगम  की  स्थापना
 की  जाये  और  उस  हेतु  बजट  का  आबंटन  किया  मैं  सरकार  ये  निवेदन  करती

 हूं
 कि  बे  प्राथमिकता

 के  आध्र  पर  उसे  जल्दी  से  जल्दी  कार्यान्वित  करें  क्योंकि  ऐसे  अधिकांश  क्षेत्र  पिछड़े  क्षेत्र  हैं  जहां  दलित
 शोषिस  और  चविध॑न  वर्ग  रहता  उन्हें  ऐसे  कार्यक्रमों  से  रब  को  तथा  अपनी  सामाजिऋ-आधिक्र
 ट्थिदियों  को  शुधा  रने  में  मदद  मिलेती  और  ऐसे  कार्यकर्मों  सेब्रे  आत्म-निर्भर  बन  सकेंगे  और  स्थत:ः
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 रोज़गार  के  अवसर  उत्पन्न  कर  सकेंगे  तथा  स्वसिचाई  सुविधाएं  उपलब्ध  कर  पाएंगे  ।  ऐसे  कार्यक्रमों
 को  यदि  सम्भव  हो  तो  शीघ्रताशीघक्र  और  तुरन्त  कार्यान्वित  करना  चाहिए  ।

 महिलाओं  के  सम्बन्ध  मैं  कहना  चाहती  हूं  कि  हमारे  समाज  में  बहुत  निबल  और  कमजोर
 वर्ग  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंमहिलाएं  ऐसे  निबंल  और  कमजोर  वर्गों  से  सम्बन्ध  रखती  उनके  लिए
 एक  कार्यक्रम  बनाया  गया  महिला  विकास  निगम  की  स्थापना  करने  का  एक  कार्यक्रम  मैं
 नहीं  जानती  कि  यह  चल  रहा  है  अथवा  नहीं  ।  किन्तु  इस  पर  और  अधिक  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए
 और  विशेषकर  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंमहिलाओं  के  विकास  कार्यक्रमों  के  लिए और  बजट  का  आबंटन  किया
 जाना  चाहिए  ।  उनकी  स्थिति  बहुत  बुरी  उनका  स्वास्थ्य  और  शिक्षा  बुरी  तरह  से  प्रभावित
 है  और  उनमें  से  कुछ  के  पुन  :  स्थापित  किए  जाने  की  आवश्यकता  विशेष  रूप  से  वे  जो  समाज  में  बहुत
 कष्ट  में  ह ैऔर  पूर्णतया  साधनहीन  हैं  और  विकलांग  हैं  और  अन्य  जिन्हें  इसकी  आवश्यकता

 देश  में  यही  उपयुक्त  समय  है  जबकि  हमें  आत्म-निर्भरता  के  बारे  में  सोचना

 चाहिए  हमें  अपने  संसाधन  जुटाने  और  निर्णय  लेने  के  लिए  दृढ़  निश्चयी  रहना
 चाहिए  ताकि  हम  अपने  भारत  को  आत्म-सम्मान  के  प्रगतिशील  रास्ते  पर  ले  जा  इस  उद्देश्य
 के  लिए  मैं  एक  विनम्र  सुझाव  देना  चाहती  मैं  नहीं  जानती  कि  यह  कहां  तक  व्यवहाय॑  हो  सकता
 है  ।  लेकिन  हमने  इस  उपाय  को  पहले  भी  अपनाया  था  जब  महान  नेता  स्वर्गीय  श्री  लाल  बहादुर
 शास्त्री  हमारे  प्रधान  मन्त्री  उस  समय  हमें  पाकिस्तान  और  अन्य  देशों  के  साथ  युद्ध  का  सामना
 करना  पड़ा  था  ।  हमने  राजकोष  भारतीय  रिजवं  बंक  में  सोना  दिया  था  ।  मैं  नहीं  जानती  कि  अब

 ऐसा  किया  जाएगा  ।  लेकिन  हम  अपने  देश  को  युद्ध  स्तर  पर  वर्तमान  आशिक  संकट  से  उबारने  के

 लिए  स्वेच्छा  से  सोना  देने  के  लिए  तैयार  हैं  ।  हम  राष्ट्र  का आह्वान  कर  सकते  हैं  ताकि  अपने  देश  को
 आधिक  संकट  से  उबारने  के  लिए  जो  भी  थोड़ा  बहुत  हम  दे  सकते  वह  हम  अस्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा
 कोष  और  अन्य  ऐसे  निकायों  से  भीख  मांगने  के  स्थान  पर  ऐसा  कर  सकते  हमारे  बच्चे  ऋण  में  ही
 पैदा  हुए  उसी  में  उनका  लालन-पालन  हुआ  है  और  इसी  स्थिति  में  उन्हें  मरना  हम  ऐसी  बातें
 भर  नहीं  होने  देना  चाहते  ।  हमें  आत्म  निर्भर  होना  चाहिए  और  हममें  आत्म  विश्वास  होना  चाहिए
 इसके  लिए  मैं  सभापति  के  माध्यम  से  यह  अनुरोध  करती  हुं  कि  राष्ट्र  की इस  संकट  की  घड़ी  में  योगदान
 किया  हम  इस  संकट  का  सामना  करने  के  लिए  अपना  योगदान  करने  के  लिए  तैयार  हैं  ।

 मैं  सभापति  का  बजट  के  समर्थन  में  कुछ  मुद्दे  रखने  के  लिए  कुछ  मिनट  देने  के  लिए  धन्यवाद

 करती  मैं  अपने  माननीय  वित्त  मन्त्री  को  इस  प्रकार  का  संतुलित  बजट  प्रस्तुत  करने  के  लिए  बधाई
 देती  68

 कद  ।  यु  ॥

 सभापति  सहोदय  :  अब  श्री  अहमद  बोलेंगें  ।

 श्री  शोभनाडी श्वर  राज  बाड़्ड  :  अब  श्री  रामेया  की  बारी  है  ।

 खजापति  महोदय  :  श्री  अहमद  ने  अनुरोध  किया  है  कि  उन्हें  जांच  के  लिए  जाना  है  ।  पूर्व
 सभापति  ने  उन्हें  यह  बचन  दिया  था  कि  वह  पहले  बाल  सकते  हैं  और  मैं  उन्हीं  की  बात  का  सम्मान

 कर  रहा  हूं

 )

 श्री  ई०  अहमद  :  सभापति  मैं  इस  बजट  का  समर्थन  करता  हूं  क्योंकि  हमारे
 देश  में  पहली  बार  इतना  अच्छा  बजट  पेश  किया  गया  है।यह  देश  के  लोगों  को  प्रभावित  नहीं  करेगा
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 बल्कि  उनकी  समस्याओं  का  समाधान  यह  देश  के  मल्य  ढांचे  को  भी  प्रभावित  नहीं  करेगा  ।
 मैं  स्वीकार  करता  हूं  कि  वर्तमान  बजट  में  अनेक  कमियां  हैं  फिर  भी  मैं  इसका  समर्थन  करता  हूं  ।

 बजट  में  अनेक  नई  बातें  हैं  जिनका  हमें  स्वागत  करना  मैं  इसका  इसलिए  भी  स्वागत  करता

 हूं  क्योंकि  शायद  यह  एक  ऐसा  बजट  है  जिसमें  निर्धेन  वर्गों  को  बिल्कुल  छोड़  दिया  गया  है
 मैं  चाहता  हूं  कि माननीय  सदस्य  इसकी  जांच  करें  ।  क्या  मैं  यह  पूछ  सकता  हूं  कि  क्या  विपक्ष  के

 माननीय  सदस्यों  ने  कभी  भी  यहां  प्रस्तुत  किए  गए  बजट  का  समर्थन  किया  सियाय  उस  बजट  के  जो
 जनता  शासन  के  दौरान  लाया  गया  था  ?  यह  स्वाभाविक  ही  मैं  भी  इससे  सहमत  हूं  क्योंकि
 आप  हमेशा  विपक्ष  में  रहे  आपने  सरकार  द्वारा  प्रस्तुत  बजट  का  समर्थन  नहीं  किया  ।  इस  बात
 पर  मेरी  कोई  दो  राय  नहीं  है  ।

 इसमें  अनेक  ऐसी  नई  बातें  हैं  जिनका  हमें  समर्थन  करना  है  ।  इसकी  आलोचना  इस  आधार  पर
 की  भई  है  कि  यह  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  द्वारा  प्रेरित  बजट  क्‍या  मैं  यह  पूछ  सकता  हूं  कि  अन्तर्राष्ट्रीय

 घुद्दा  कोच  ने  क्या  निर्देश  दिये  थे  जो  हमारे  वित्त  मन्त्री  ने  स्वीकार  किए  ?  क्‍या  आप  इस  बारे  में  कुछ
 बता  सकते  है  ?  उदाहरण  के  लिए  व्यापार  सुधार  सम्बन्धी  दस्तावेज  है  जिसमें  अंतर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष
 से  ऋण  लेने  क ेलिए  भारत  सरकार  पर  कुछ  णर्तें  लगाई  गई  यदि  आप  पूरे  बजट  का  अध्ययन  करे
 तो  आप  पाएंगे  कि  वित्त  मन्त्री  ने  उन  सुझावों  को  स्वीकार  नहीं  किया  है  और  दूसरी  ओर  उन्होंने  बिश्व
 बैंक  हारा  हमारी  सरकार  को  दिए  गए  परामर्श  के  बिपरीत  कदम  उठाये  उदाहरण  के  तौर  पर
 इस  बजट  में  आयात  गैर-शुल्क  लेवी  पर  कड़े  प्रतिबन्ध  लगाए  गए  हैं  और  अन्य  अनेक  उपाय  किए
 गए  हैं  जो  मेरे  विचार  में  विश्य  बैक  द्वारा  दिए  गए  सुझावों  के  प्रतिकल  हैं  ।  खाद्य  पदार्थों  पर  राज  सहायता
 जारी  गत  वर्ष  की  तुलना  में  योजना  परिव्यय  में  7  9  प्रतिशत  की  वृद्धि  इस  बात  को  साबित  करती  है
 कि  वित्त  मन्त्री  द्वारा  प्रस्तुत  बजट  विश्व  बँक  के  निर्देशों  के  विपरीत  इसलिए  यदि  आप  कहें  कि

 यह  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  का  बजट  है  तो  इस  बात  का  कोई  मतलब  है  ।

 कुछ  राजनीतिक  दलों  द्वारा  पूरे  देश  में  यह  भ्रम  फैला  दिया  गया  है  कि  अन्तर्राप्ट्रीय  मुद्रा  कोष
 से  ऋश  लेना  एक  अपराध  है  ।  मुझे  प्रसन्‍नता  है  कि  माननीय  सदस्य  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  इस  बात  से

 सहमत  हैं  कि  यह  देश  के  लिए  अपरिहाय  इसी  बात  के  संदर्भ  में  मेरे  प्रिय  मित्र  माननीय  श्री  मुरली
 देवरा  ने  एक  समाचारपल  की  रिपोर्ट  यहां  उद्धृत  की  ।  मैं  माननीय  सदस्यों  विशेष  रूप  से  विपक्ष  के

 सदस्यों  से  अनुरोध  करत  हूं  कि  वे  इकोनोमिक  सर्वेਂ  के  पृष्ठ  3  के  पैरा  1.11  में  उल्लिखित  समाचार
 देख  ।

 विदेशी  मुद्रा  भंडार  के  बारे  में  होने  वाली  कठिनाईयों  को  स्पष्ट  करते  हुए  इसमें  कहा  गया  है  :

 सब  बातों  से  विदेशी  मुद्रा  भंडार  और  एस०  डी०  आर०  छोड़कर  )  में  तीव्र
 गिरावट  आई  यह  1990  में  5050  करोड़  रुपए  से  गिरकर  1991  के
 अन्त  में  4388  करोड़  रुपए  हो  गया  ।

 यदि  सरकार  अंतर्राष्ट्रीय  मद्रा  कोष  से  ऋण  नहीं  लेती  तब  इसमें  गिरावट  और  भी  अधिक

 होती  ।  मैं  आगे  और  उद्धृत  करना  चाहता  हूं  कि  अंतर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  से  पहला  अनुरोध
 1990  में  किया  तब  भारत  को  1,173  करोड़  रुपए  मिले  जो  भारत  के  हिस्से  का  22

 प्रतिशत  था  ।  क्रपया  इस  बात  पर  ध्यान  दीजिए  कि  वह  1990  के  बीच  था  ।

 एक  सासलीय  सबसय  :  वह  बिना  किन्‍्हीं  शर्तों  के  था  ।
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 '  श्री  ई०  अहमद  :  वहां  कोई  शर्ते  क्यों  नहीं  थी  ?  यह  बिना  किन्‍्हीं  शर्तों  के  लिया  जा  सकता
 था  ।  जहां  तक  हमारे  भुगतान  संतुलन  का  सम्बन्ध  स्थिति  ऐसी  ही  थी  ।  अब  स्थिति  बिल्कुल
 अलग  इसलिए  इस  सरकार ने  अंतर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  स ेऋण  लेकर  कोई  अपराध  नहीं  किया  है  ।
 मानतीय  सदस्यों  को  कम  से  कम  इस  सीमा  तक  सहमत  होना  चाहिए  ।  देश  की  इस  प्रकार  की  स्थिति
 श्रीकि  ऋण  लेने  के अलावा  और  कोई  विकल्प  नहीं  इसे  दयनीय  स्थिति  के  रूप  में  प्रस्तुत  नहीं  किया
 जा  सकता  है  अथवा  ऐसा  नहीं  दर्शाया  जा  सकता  है  कि  सरकार  ने  विश्व  बेंक  विसीस  संस्थान  के  साथ
 मिलकर  कोई  अपराध  किया  हमें  इस  बात  पर  शर्मिन्दा  होता  चाहिए  कि  देश  को  इस  प्रकार  की
 वित्तीय  स्थिति  में  छोड़ा  गया  कि  सरकार  के  पास  अंतर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  से  ऋण  लेने  के  अलाबा  और
 कोई  उपाय  नहीं  रह  गया  क्योंकि  समस्या  अत्यंत  गहन  थी  और  उससे  निपटने  का  कोई
 रास्ता  नहीं  इसलिये  हमें  मजबूर  होकर  ऐसा  करना  पड़ा  ।  इस  पृष्ठभूमि  में  हमें  इन  सभी  बातों
 पर  विचार  करना  चाहिये  ।  मैं  ज्यादा  समय  नहीं  लेना  चाहता  ।  माननीय  सदस्य  श्री  इन्द्रजीत

 गुप्त  ने  गर-सरकारी  और  सरकारी  क्षेत्र  का उल्लेख  किया  यह  सत्य  है  कि  देश  की  अर्थव्यवस्था  को
 स्थिरता  प्रदान  करने  में  दोनों  क्षेत्रों  की  महत्वपूर्ण  भूमिका  है  ।  मैंने  हमेशा  सरकारी  क्षेत्र  का  समर्थन
 किया  इस  क्षेत्र  को  सुब्यवस्थित  किया  जाना  इसे  प्रोत्साहन  दिया  जाना  चाहिये
 न  कि  इसकी  उपेक्षा  की  जानी  चाहिये  ।  मैं  इस  बात  से  सहमत  हूं  ।  लेकिन  सरकारी  क्षेत्र  के  अनेक

 ऐसे  उपक्रम  हैं  जो  लम्बे  समय  से  पड़े  उन्हें  दुबारा  चलाया  नहीं  जा सकता  है  ।  आप  इनके  लिये
 क्या  कर  रहे  हैं  ?  मरकारी  क्षेत्र  के  ऐसे  उपक्रमों  को  बन्द  करना  और  कर्मचारियों  का  बेतन  दे  देमा
 मरकार  के  हित  में  ऐसे  संस्थान  इसलिये  मेरा  यह  कहना  है  कि  विवाद  के  भय  अथवा  इन  सरकारी
 क्षेत्र  के उपक्रमों  को  कमजोर  करने  के  कोई  प्रयास  करने  के  स्थान  पर  जो  सरकारी  क्षेत्र  के
 उपक्रम  लम्बं  समय  से  रूग्ण  हैं  और  उन्हें  दुबारा  नहीं  चलाया  जा  को  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  कर
 देना  चाहिये  ।  इसमें  कोई  गलत  बात  नहीं  है  ।  पूर्वी  यूरोप  के  देशों  में  इस  प्रकार  के  उपाय  किये  गये

 हैं  ।  माननीथ  सदस्य  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  कह  रहे  थे  कि  दो  महाशक्तियां  नहीं  अब  केवल  एक
 महाशक्ति  रह  गई  है  और  भारत  की  तुलना  सिंगापुर  अथवा  ताइवान  से  नहीं  की  जानी  चाहिये  ।
 मैं  भी  उससे  सहमत  हुं  ।  परन्तु  क्या  भारत  को  भी  वही  पुराने  सिद्धांतादी  विचारों  को  अपनाना

 चाहिये  ?  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  सिद्धांतों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  हम  भी  आगे  आना  चाहिये
 तथा  प्रत्येक  कार्य  को  यथार्थवादी  दृष्टिकोण  अपनाते  हुए  शुरू  करना  चाहिये  ।  सार्वजनिक  क्षेत्र  को  तो
 सरल  और  कारगर  बनाना  ही  चाहिये  परन्तु  इसी  के  साथ-साथ  हमें  वह  सब  कार्य  भी  करने  बाहिएं
 जो  हमारे  देश  के  सर्वाधिक  हित  में  हों  ।  अतएव  इस  देश  में  निजीकरण  कोई  अपराध  नहीं  है  विशेष

 *रूप  से  अतंमान  वित्तीय  आ्थिक  स्थिति  में  ।

 मैं  इस  सदन  में  यह  उल्लेख  करना  चाहूंगा  कि  वित्त  मंत्री  जी  द्वारा  अपने

 भाषण  में  कही  गई  कुछ  बातें  नव-परिवतंनकारी  हैं  ।  उदाहरण  के  उसमें  पांच  योजनायें  हैं  जो
 विस  मंत्री  जी  ने  दी  हैं  ।  क्‍या  मैं  इसे  अपने  नये  बजट  में  डा०  मनमोहन  सिंह  का  पंचशीलਂ  कह  सकता

 हूं  ।  पहली  योजना  पिछड़े  वर्ग  का  निगम  बताने  संबंधी  है  ।  सामाजिक  न्याय  प्राप्ति  की  दिल्ला  में

 पिछड़े  वर्ग  संबंधी  निगम  की  स्थापना  करना  मील  का  पत्थर  साबित  होगा  ।  यह  परिबतं  नकारी  बोजना
 कांग्रेस  दल  चुनाव-धोषणापत्न  के  अनुरूप

 '  *'
 मुस्लिम

 इस  देश  में  सबसे  बड़े  अल्पसंख्यक  समुदाय  के  अन्तगंत  आते  हैं  ।  इस  सम्प्रदाय  को  पिछड़े  बर्ग  के  रूप
 यं  घोषित  किया  जा  सकता  है  ।  कम  से  कम  ऐसी  घोषणा  करके  तथा  इस  प्रकार  का  निगम  बनाकर

 सरकार  मुल्लिमों  के  लिये  ऐसा  रास्ता  बना  देगी  कि  वे  भी  वर्तमान  परिस्थितियों  के  अन्तर्गत  कुछ
 लाभ  पा  सकें  ।  अतः  मैं  चाहता  हूं  कि सरकार  इस  मामले  में  कुछ  कदम  उठाये  ।
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 दूसरी  योजना  राष्ट्रीय  नवीकरण  निधि  संबंधी  है  ।  इस  निधि  मजदूर  को  प्रौद्योगिकी
 के  परिवतंन  होने  की  स्थिति  में  सामाजिक  सुरक्षा  प्राप्त  करने  में  निश्नित  रूप  से  मदद  मिलेगी  ।

 तीसरी  योजना  सांप्रदायिक  सोहाद  बताये  रखने  के  लिये  राष्ट्रीय  प्रतिष्ठान  स्थापित  करना

 है  ।  यहां  पर  मैं  इस  बारे  में  कुछ  कहना  चाहूंगा  ।  देश  में  काफी  दंगे  हुए  थे  ।  लोगों  को  उन  दंगीं
 की  वजह  से  काफी  दिक्‍कतें  सहनी  पड़ी  थीं  ।  मुझे  कुछ  दंगाग्रस्त  क्षेत्रों  का  दौरा  करने  का  अबसर
 मिला  था  ।  दंगों  में  अधिकतर  अल्पसंख्यक  समुदाय  ही  प्रभावित  हुए  थे  ।  निश्चित  रूप  से  कुछ  और
 अन्य  सम्प्रदाय  भी  इससे  प्रभावित  हुए  मैं  इस  संबंध  में  सम्प्रदायों  में  अन्तर  नहीं  करना

 चाहता  ।  जो  लोग  भी  दंगों  का  शिकार  हुए  उन्हें  तुरन्त  राहत  प्रदान  की  जानी  चहिये  ।  सरकार  का
 यह  कर्तव्य  है  कि  वह  ऐसे  दंगों  के  शिकार  हुए  लोगों  के  कल्याण  इत्यादि  का  ध्यान  रखें  जिनका  उनके
 खिलाफ  किये  गये  इन  दंगों  में  कोई  दोष  नहीं  है  ।

 एक  अन्य  पहलू  राष्ट्रीय  अखंडता  को  बढ़ावा  देने  के  बारे  में  राष्ट्रीय  अखंडता  केअल
 शब्दों  तथा  भाषणों  तक  ही  सीमित  नहीं  होनी  चाहिये  ।  इसे  ब्यावहारिक  रूप  भी  दिया  जाना  चाहिये  ।

 अतएव  इस  योजना  से  देश  की  स्थिति  में  सुधार  करने  में  भी  काफी  मदद  मिलेगी  ।

 मैं  राजीव  गांधी  फाउंडेशन  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहुंगा  ।  मेरे  कुछ  मित्र  यह  कह  रहे  हैं  कि

 यह  एक  प्रशंसनीय  कार्य  है  तथा  कुछ  इसका  विरोध  भी  कर  रहे  हैं  ।  यह  सरकार  सर्वसम्मति  से  चलाई
 गा  रही  है  तथा  विपक्ष  के  पास  इसका  विरोध  करने  का  वास्तव  में  कोई  औचित्य  नहीं  है  ।  सर्मप्रधम

 पह  एक  सार्वजनिक  न्यास  है  ।  इसके  नाम  पर  कुछ  मतभेद  हो  सकता  है  परन्तु  यह  एक  सार्बजनिक
 न्यास  परन्तु  इसके  उद्देश्य  तथा  कार्य  महत्वपूर्ण  इस  संबंध  में  मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  का
 भाषण  उद्धृत  करना  चाहूंगा  ।  मैं  पैराग्राफ  57  को  उद्धृत  कर  रहा  हूं  ।

 गांधी  फाउंडेशन  की  स्थापना  महान  नेता  की  स्मृति  को  अमर  बनाने  के  लिग्रे  तभा
 उन  आदर्शों  और  जिनके  लिये  वह  जीवित  रहे  तथा  अपने  जीवन  का  बलिदान
 किया  उनको  बढ़ावा  देने  के  लिये  की  गई  है  ।'

 इस  मुद्दे  पर  किसी  को  क्या  असहमति  हो  सकती  है  ?  इसका  विरोध  करना  उचित  नहीं  है  ।  बल्कि
 सभी  दलों  को  इसका  समर्थन  करना  चाहिये  ।  यह  भी  कहा  था  :

 फाउंडेशन  अन्य  कार्यों  के  अलावा  विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी  से  संबंधित  अनुसंधान  तथा
 योजना  कार्यक्रमों  पर  विशेष  ध्यान  देगाਂ  ।

 हमारे  देश  के  लिये  यह  अत्यन्त  आवश्यक  है  ।  इसमें  साक्षरता  का  प्रचार  करने  के  बारे  में
 भी  कहा  गया  है  ।  केवल  केरल  में  ही  साक्षरता  सबसे  अधिक  है  ।  दूसरे  राज्यों  में  साक्षरता  की  स्थिति

 श्रहुत  खराब  '
 ''*

 *  '  *  अतणव  मैं  यह  कहूंगा  कि  कम  सुविधा  प्राप्त  लोगों
 को  लाभ  पहुंचाने  के  लिग्रे  हम  सभी  को  इस  मुद्दे  पर  सहमत  होना  चाहिये  ।  हमें  राष्ट्रीय  महत्व  के
 मामले  पर  असहमत  नहीं  होना  चाहिये  ।  मेरा  कहना  यह  है  कि  उस  फाउंडेशन  की  स्थापना
 सार्वजनिक  न्यास  के  रूप  में  होनी  चाहिये  ।  तथा  सार्वजनिक  न्यास  का  संचालन  सरकारी  व्यक्तियों
 द्वारा  ही  होना  चाहिये  ।  आप  सरकारी  व्यक्त  तथा  प्राइवेट  व्यक्ति  में  भेद  नहीं  कर  सकते  ।  इसका
 कोई  महत्व  नहीं  है  ।  हमें  न्यास  के  कामकाज  पर  विचार  करना  चाहिये  न  कि  न्यास  के  सदस्यों
 पर  ।  इस  न्यास  का  कामकाज  संघ  के  उस  ज्ञापन  के  अनुसार  ही  चलाया  जाना  चाहिये  जिस  पर  इसका
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 पंजीकरण  किया  गया  हमें  सरकारी  तथा  गैर-सरकारी  में  अन्तर  नहीं  करना  चाहिये  ।
 यदि  सा  जनिक  न्यास  का  संचालन  इस  प्रकार  से  किया  जायेगा  तो  हम  इस  पर  आपत्ति  नहीं
 उठायेंगे  ।

 सभापति  भापकी  अनुमति  से  मैं  यह  कहूंगा  कि  मुझे  यह  देखकर  दु:ख  हो  रहा  हैं  कि
 बित्त  मंत्रालय  ने  अर्थ-ब्यनस्था  के  क्षेत्रीय  असंतुलन  को  दूर  करने  की  ओर  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  है  ।
 क्षेत्रीय  असंतुलन  अभी  भी  व्याप्त  है  ।  जहां  तक  मेरे  केरल  राज्य  का  संबंध  है  इसके  लिये  कोई  भी
 केम्द्रीय  परियोजना  नहीं  दी  गई  है  तथा  सरकार  ने  हमारी  बिल्कुल  उपेक्षा  कर  दी  है  ।  वर्ष  1988-69  8-69
 के  लिये  केन्द्रीय  पूंजीनिबेश  योजना  में  हमारे  राज्य  में  सावंजनिक  क्षीक्ष  उद्योगों  के  लिये  केन्द्रीय

 पूंजीनिवेश  1.  54  प्रतिशत  किया  गया  था  जबकि  ब्ष  1989-80  में  यह  केबल  1.07  प्रतिशत  ही  हुंथा
 मैं  नहीं  जानता  कि  केरल  की  क्‍यों  उपेक्षा  की  जा  रही  है  ।

 एक  और  बात  है  ।  यद्यपि  सरकार  ने  अनेक  परियोजनायें  बनायी  हैं  परन्तु  मुझे  यह  बताते

 हुए  दु:ख  हो  रहा  है  कि  वित्त  मंत्री  जी  कुबंत  तथा  इराक  से  शरणाथियों  के  रूप  में  आये  हुए  करीब
 1,  से  1,50,  000  लोगों  के  बारे  में  कुछ  बताने  के  लिये  समय  नहीं  तिकाल  सके  ।  क्‍या  बे

 इस  देश  के  तागरिक  नहीं  हैं  ”  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  करने  में  उनका  भी  योगवान  है  ।  मुझे  आश्चर्य

 है  कि  सरकार  ने  उन  व्यक्तियों  को  स्वदेश  भेजने  के  लिये  कोई  योजना  अथवा  परियोजना  का  प्रस्ताव
 क्यों  नहीं  किया  ?  आपने  समाज  के  कई  वर्गों  के  लिये  कई  परियोजनायें  बनापी  हैं  परन्तु  आपने
 इन  दुर्भाग्यशाली  ब्यक्तियों  को  भुला  दिया  है  ।  मैं  आशा  करता  हूं  कि  सरकार  इन  लोगों  के  बारे  में
 शीघ्र  कोई  योजना  बनायेगी  ।

 अब  मैं  अपने  निर्वाचन-क्षेत्ष  के  बारे  मं  केवल  एक  बात  कहना  चाहूंगा  ।  सरकार  के  पास

 बहुमूल्य  संसाधनों  का  पता  लगाने  के  लिये  अनेक  खनन  परियोजनायें  यदि  सरकार  सही  दिशा
 में  चले  तो  सरकार  के  पास  एक  काफी  अच्छा  संसाधन  है  ।  इस  सदन  के  सभी  माननीय  सदस्यों  छी
 जानकारी  के  लिये  मैं  यह  कहूंगा  कि  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  नीलाम्बर  में  एक  मरुथ  नामक  स्थत

 है  जहां  पर  काफी  अधिक  सोना  पाया  जाता  है  ।  एक  बड़ी  परियोजना  राष्ट्रीय  विकाल  कार्यक्रम
 अन्तगंत  आरम्भ  की  गई  थी  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  सरकार  इस  अवसर  को  नहीं  छोडेगी  ।  उन्हें  इसके
 लिये  एक  व्यापक  स्वर्ण  खान  उत्खनन  परियोजना  तैयार  करनी  चाहिये  ।  इस  परियोजना  के  बारे  में

 मुझे  वित्त  मंत्री  जी  के  बे  शब्द  याद  आ  जाते  हैं  जो  उन्होंने  अपने  बजट  भाषण  में  विक्टर  हयूगों  से

 उद्धृत  किये  थे  :
 ह

 पर  कोई  भी  शक्ति  उस  विचार  को  नहीं  रोक  सकती  जिसका  समय  आ  गया
 मेरे  बिचार  से  अब  मेरे  निर्बाचन  क्षेत्र  में  स्वर्ण  खनत  करने  के  विचार  को  भी  अमल  रने  का  उचित
 समय  आ  गया  है  ।

 अन्त  मेरा  अनुरोध  है  कि  सभी  आवश्यक  वस्तुओं  की  कीमतों  को  उचित|रूप  से  नियंत्वित
 किया  जाना  चाहिये  ।  सरकार  को  मूल्य  नियंत्रण  करने  के  लिये  कारगर  उपाय  करने  चाहिए  ।

 सभापति  आपका  एक  बार  पुनः  धन्यवाद  करते  हुए  मैं  अपना  भाषघ  समाप्त  करता

 सलाषति  महोदय  :  श्री  मनोरंजन  भक्त  ।
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 शो  भीकान्त  भैना  :  भाप  केवल  कांग्रेम  के  सदस्यों  को  ही  बोलने  की  अनुमति  क्यों
 दे  रहे  हैं  ?  वें  केबल  बजट  का  समर्थन  करते  अतः  आपको  विपक्ष  को  अधिक  समय  देता

 चाहिये  ।

 खलावति  सहोसल  :  माननीय  सदस्य  कह  रहे  हैं  कि  विपक्ष  के  सदस्णों  को  भी  बहस  में  भाग
 लेने  की  अनुमति  दी  जानी  चांहिमे  ।  आपकी  सूचना  के  लिये  मैं  आपको  अब  विभिन्न  दलों  द्वारा
 लिया  गया  समय  बता  देता  हूं  ।  कांग्रेस  पार्टी  को  छः  घंटे  का  सबय  दिया  गया  है  जिसमें  से  1
 मिनट  लिये  जा  चके  भारतीय  जनता  पार्टी  को  तीन  घंटे  दिये  गये  हैं  जिसमें  स  एक  घंटा  यचाव
 मिनेट  लिये  जा  चके  हें  |  जनता  दल  को  एक  घंटा  इकतीस  मिनट  का  समय  दिया  गया  है  तथाने  48
 मिनट  का  समय  ले  सक  माक्सेवादी  दल  को  57  मिनट  का  समय  दिया  गया  है  जबकि  एक  घंटा  तथा

 मिनट  का  समय  लिया  जा  चका  भारतीय  साम्यवादी  दल  को  बीस  मिनट  का  समय  दिया
 गया  है  तथा  साठ  मिनट  का  समय  लिया  जा  चुका  अतः  मेरे  विचार  में  बिपक्ष  को  काफी

 फी
 समय  दिया

 गया

 श्री  निर्मल  फास्ति  चर्टर्जी  :  कांग्रेस  को  दियें  गये  कुल  समय  में  से  आपको  बिस  मंत्री  जी  द्वारा
 अपने  बजट  भाषण  में  लिये  गये  दो  घंटे  को  उसमें  से  कम  करना  चाहिये  ।

 की  मनोरंजत  भक्त  :  मैं  डा०  मननोहन  सिह  द्वारा  इस
 के  समक्ष  पेंश  किये  गये  आम  बजट  पर  हो  रही  चर्चा  मे  भाग  लेना  चाहता  माननीय  बित्त

 मंत्री  ने  अपना  बजट  भाषण  स्वर्गीय  श्री  राजीव  गांधी  की  याद  में  समर्पित  किया  है  ।  मे  यह  कहते

 हुए  खेद  है  कि  जिन  आदर्शों  के  लिये  श्री  राजीव  गांधी  जिये  और  जिन्हें  उन्होंने  बढ़ावा  यह  बशट
 प्रस्ताव  उनके  अनुरूप  नहीं  है  ।

 वित्त  मंत्री  ने  कई  बार  कांग्रेस  के चुनाव  घोषणा  पत्र  का  जिक्र  किया  है  ।  लेकिन  पुनः  मुझे
 यह  कहते  हुए  खेद  होता  है  कि  उन्होंने  कांग्रेस  के  चुनाव  घोषणा  पत  कें  प्रति  न्याय  नहीं  किया  है  ।

 विशेषरूष  से  उन्होंने  इस  देश  के  दलितों  और  आम  आदमी  के  दुखों  को  दूर  करने  के  लिये
 कदम  नहीं  उठाये  अपने  भाषण  में  उन्होंने  कहा  था  और  मैं  उद्धृत  करता  हूं  :

 नयी  सरकार  जिसने  अभी  एक  महीना  पहले  ही  कार्यभार  संभाला  को  विरासत  में

 ऐसी  अर्थव्यवस्था  मिली  है  जिसकी  हालत  बहुत  खराब  भुगतान  संतुलन  की  स्थिति
 भी  अच्छी  नहीं  नवम्बर  1989  तक  जबकि  हमारी  पार्टी  की  सरकार  थी  हमारी
 अर्थव्यवस्था  में  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  विश्वास  बहुत  अधिक  था  ।”

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  की  सरकार  जिसे  भारतीय  जनता  पार्टी  और  वामपंथी  दलों  का  समर्थन
 मिला  हुआ  था  उस  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाहियों  के  परिणाम  नहीं  भोंप  सकी  जिसकी  बजह
 से  अन्ततः  हमें  अर्थव्यवस्था  के  इस  वर्तमान  संकट  से  गुजरना  पड़  रहा  है  ।

 श्री  श्रीकात्त  जेना  :  1985----89  के  बारे  में  क्‍या  विचार  है  ?

 भरी  मनोरंजन  भक्त  :  में  उस  पर  आ  रहा  हूं  मैं  क्या  कर  सकता  हूं  ?
 आप  सभी  ने  ही  मुझे  यह  सिखाया  है  और  मैं  इसका  अनुसरण  कर  रहा  हूं  ।

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  ने  अपने  भाषण  में  कहा  था  कि  सोवियत  संघ  की  वर्तमान  स्थिति  भारत  के

 हित  में  नहीं  है  और  मैं  उनसे  सहमत  हूं  लेकिन  साथ  ही  मैं  यह  भी  कहना  चाहूंगा  कि  सोविमत  संघ  की
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 यह  स्थिति  क्यों  हुई  ।  इस  तरह  की  व्यवस्था  को  70  बच  की  लेम्बी  अवधि  तक  जारी  रखने  के  बाद
 इस  देश  में  बतंमान  अर्थंव्यवस्था  संकट  क्‍यों  आया  है  ?  इस  बात  पर  गौर  किया  जाना  चाहिये  ।  मैं

 सहमत  हूं  कि  समाजवाद  खत्म  नहीं  हो  सकता  यह  बरकरार  रहेगा  ।  यह  दूसरी  तरह  से
 आयेगा  और  यही  आज  की  जरूरत  है  ।

 मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  हम  ज्यादातर  यह  कहते  फिरते  हैं  कि  यह  पार्टी  जिम्मेदार
 है  या  वह  पार्टी  जिम्मेदार  है  ।  लेकिन  अब  मैं  एक  बहुत  ही  सटीक  प्रश्न  पूछेगा  ।  जब  एक  राजन॑तिक
 दल  विशेष  गलत  नीतियों  का  अनुसरण  कर  गलती  करता  है  तो  लोग  उसे  दण्ड  देते  फिर  उनको
 जिम्मेदारी  भी  लोग  किसी  अन्य  दल  को  बोट  देकर  सत्ता  सौंपते  हुए  उन्हें  दण्ड  देते  हैं  लेकिन
 नौकरशाहों  के  बारे  में  क्या  होता  है  ?  राजनैतिक  दल  और  राजनतिक  नेता  आते  जाते  हैं  लेकिन
 उन  नौकरशाहों  के  बारे  में  क्या  होता  है  जो  इस  देश  में  स्थायी  तौर  पर  कार्य  कर  रहे  हैं  ?  वे  जहां
 हैं  वहीं  रहेंगे  ।  नौकरशाह  भी  देश  की  आथिक  नीति  और  बिस्तीय  नीति  बनाने  में  शामिल  होते  हैं  ।
 उनकी  क्‍या  जिम्मेदारी  है  ?

 आज  बह्नु  समय  आ  गमा  है  जब  यह  सभा  ऐसी  व्यवस्था  लाने  पर  बिचार  करे  ताकि  राजनैतिक
 नेता  और  नौकरशाह  प्री  जिम्मेदारी  क॑  साथ  एक  जुट  हो  कर  काम  करें  ।  एक  तो  संसद  के  अम्दर
 भौर  बाहर  लोगों  क॑  प्रति  जवाबदेह  हो  और  दूसरे  कि  कोई  भी  जबाबदेही  न  हो  तथा  वे  साफ  बचे
 रहें  ।  नौकरशाही  की  भी  साथ-साथ  जवाबदेही  होनी  चाहिये  जो  नीति  तैयार  करने  में  सहयोगी
 होते  हैं  और  यदि  कुछ  गलत  हो  जाये  तो  उन्हें

 फनी
 जिम्मेदार  ठहराया  जाना  चाहिये  ।

 मैं  तो  कहंगा  कि  जो  बजट  संसद  में  पेश  किया  गया  है  उससे  निश्चित  रूप  से  कीमते  बढ़ेंगी  ।
 और  इससे  मुद्रास्फीति  बढ़ेगी  ।  इससे  कीमतों  में  काफी  वृद्धि  भी  हो  सकती  क्‍यों  ?

 कम  से  कम  इसमें  चार  बातें  तो  स्पष्ट  हैं  ।  थे  इस  प्रकार  हैं  :

 )  रुपये  के  अवमृल्यन  से  उन  वस्तुओं  की  कीमत  जिन्हें  हम  विदेश  से  आयात  करते

 बढ़ेगी  ।  बाद  में  यह  बृद्धि  उपभोक्ताओं  को  भुगतनी  पष्ठेणी  ।  इससे  कच्च  माल  की  कीमते  भी  बढ़ेंगी  ।
 और  फिर  आम  कीमतों  में  वृद्धि  होगी  निर्यात  संवर्धन  राज  सहायता  को  हटाने  से  लाभ  उतना  ही  रहेगा
 जितना  कि  यह  रुपये  के  अवमृल्यन  से  पहले  था  |

 वस्तुओं  के  उत्पाद  शुल्क  में  5  प्रतिशत  की  वृद्धि  से  जो  कि  इसके  अधिकार  छेल  में  आता

 है  इन  बस्तुओं  की  कीमतों  में  और  वृद्धि  होगी  ।  जो  वस्तुयें  केन्द्रीय  उत्पादशुल्क  के  अन्तर्गत

 हैं  उनमें  वृद्धि  होगी  ।

 रेल  माल-भाड़े  में  बृद्धि  से  भी  आवश्यक  बस्तुओं  की  कीमतों  में  बृद्धि  होगी  ।

 सरकार  ने  आई०डी  ०पी  ०आई०  पर  अब  70  करोड़  रुपये  का  कर  लगाया  है  ।  पहले
 इस  तरह  के  कर  नहीं  लगते  थे  ।  बैंकों  की  ब्याज  दरों  में  बृद्धि  से  भी  कीमते  बढ़ेगी  ।

 मुझे  प्रसन्‍नता  है  कि  ज्यादा  प्रत्यक्ष  करों  को  लगाने  जिनसे  मुद्रास्फीतिकारी  नहीं  बढ़ती
 अ्ब्यव॒स्था  को  सुधारने  में  सहायता  मिलेगी  ।  वित्त  मंत्री  ने  राजस्व  घाटे  को  कम  करने  का  प्रयास
 किया  है---मैंन  इस  सभा  में  देखा  है  कि

 पहले
 भी  जगभग  सभी  बिक्त  मंत्रियों  ने  रॉजस्ब  घाटे  को  कम
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 करने  का  प्रयास  किया  था  लेकिन  सभी  हस  प्रस्ताधित  मात्रा  तफ  घाट  को  रोक  रखने  में  असमर्थ

 रहे  हैं  ।

 की  जनज-+-+  :  जन्नत  जल  न+ननक  लञ  तन  तल  नी  न  व  व  ननिनान  गण  ०नक  ५  जन्नत  तन  eee  -  --

 यही  प्रो०  चौधरी  चरण  सिंह  और  श्री  एस०बी०  चब्हाण  ने  किया  ।  इसीलिये
 पैसे  की  सप्लाई  बढ़ेगी  और  परिणामस्वरूप  कीमतें  भी  बढ़ेंगी  ।

 श्री  निर्मेल  कान्ति  चटर्जी  एक  वरिष्ठ  सदस्य  हैं  ।  उन्होंने  दो  बाते  कही  हम
 ने  हुरूवादी  मार  को  त्याग  रहे  लेकिन  जहां  तक  सरकारी  क्षेत्र  की  बात  है  मैं  तो  कहंगा  कि  बह
 पूर्ण  बुलन्दी  पर  इसमें  कोई  संदेह  नहीं  है  ।  मैं  नहीं  समझता  कि  इस  सरकार  में  इस  नीति  से  पीछे

 हटने  का  साहा  लेकिन  इस  नेहरूवादी  तरीके  में  यदि  कोई  सुधार  हो  सकता  है  या  यदि  इसमें
 और  आगे  सुधार  के  वास्ते  कोई  और  चीज  जोड़ी  जाये  तो  किसी  भी  बर्ग  को  कोई  आपत्ति  नहीं  होनी
 चाहिये  ।  उन्होंने  यह  भी  कहा  है  कि  1947  में  हमारे  देश  का  बैंक  आफ  इंग्लैण्ड  में  स्टलिंग
 खाता  रहा  लेकिन  अब  आर्थिक  स्थिति  ऐसी  है  कि  हम  सहायता  के  लिये  मारे-मारे  फिर  रहे

 उन्होंने  1947  का  जिक्र  किया  है  लेकिन  1947  से  1991  तक  काफी  समय  गुजर  च॒का  है
 और  1947  में  इस  देश  में  एक  सूई  भी  नहीं  बनती  थी  ।  आज  हम  100  लाख  टन  इस्पात  का  उत्पादन
 क्र  रहे  2000  लाख  टन  कोयले  का  उत्पादन  कर  रहे  64000  मेगावाट  बिजली  फैदा  कर  रहे

 इसलिये  आज  हमारा  देश  1947  वाला  नहीं  रहा  है  ।  यह  बात  ध्यान  रखनी  चाहिये  if

 में  मातनीय  बितत  मंत्री  को  बधाई  देसा  हूं  कि  उन्होंने  योजना  आबंटन  का  कार्य  राज्य  को
 नहीं  दिया  ।  उन्होंने  घ्तमान  परिस्थितियों  में  योजना  आबंटन  के  लिये  14000  करोड़  रुपये  का
 प्रावधान  रखा  है  ।

 जहां  तक  संसाधन  जुटाने  की  बात  है  बहां  भी  उन्होंने  काफी  बुद्धिमत्ता  दिखाई  है  ।  मजे  मालम
 है  जब  प्रो०  मधु  दण्डव्े  ने  बजट  पेश  किया  था  तो उस  समय  2000  करोड़  रुपये  के  संसाधन  जुटाये  गये
 लेकिन  राज्यों  को  केबल  3  करोड़  रुपये  ही  मिलें  जबकि  इस  समय  संसाधन  इस  तरह  जुटाये  गये  हैं  कि
 राज्यों  को  बड़ा  भाग  मिलेगा  ।

 जब  सरकारी  क्षेत्र  समृद्ध  है  तो इससे  ही  मिश्रित  अर्थव्यबस्था  में  निजी  क्षेत्र  के  प्रसार  के
 बास्ले  ज्यादा  राजस्व  मिलेगा  ।  इससे  आप  इन्कार  नहीं  कर  सकते  भारतीय  अर्थव्यवस्था
 आत्म-निर्भरता  की  तरफ  अग्नममर  है  और  छोटे  रास्ते  की  प्रक्रिया  के  मुकाबले  अच्छे  परिणाम  प्राप्त  कर
 सकती  है  ।  मैं  समझता  हूं  हम  आत्म  निर्भरता  हासिल  करने  के  सुगम  तरीके  अपना  रहे  आज
 देश  को  एक  आत्म  निर्भरता  नीति  की  आवश्यकता  है  जिससे  हम  स्वयं  की  क्षमता  जांच  सके  और  अपने
 निष्ठाबान  प्रयतनों  के  द्वारा  अपने  संसाधनों  का  अच्छी  प्रकार  से  उपयोग  कर  सके  तथा  अपने  लोगों  की

 आवाक्षाओं  को  पूरा  कर  सके  ।  इस  मामले  में  मैं  नही  जानता  कि  उत्तर  क्या  इतनी

 ज्यादा  मात्रा  में  प्राकृतिक  गैस  प्रतिदिन  क्यों  जला  दी  जाती  है  ?  जबकि  इससे  विद्युत  और  उबरक
 उद्योग  लग  सकते  हैं  और  इस  देश  को  अत्मनिर्भरता  की  तरफ  लें  जा  सकते  हैं  ।

 आज  प्रतिवर्ष  कोयले  का  उत्पादन  2000  लाख  टन  है  ।  लेकिन  सन्‌  2000  तक  उनकी
 मोजना  400)  लाख  टन  उत्पादन  करने  की  में  नहीं  जानता  कि  20  करोड़  के  तक

 पहुँचने  में  14  बर्ण  क्यों  लगे  और  द्वम  हरा  लब्य  को  कैसे  प्राध्य  करेंगे  ।
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 सभापति  सहोदय  :  कृपया  समाप्त  करें  ।

 श्री  मनोरंजन  भक्त  :  मैं  एक  पिछड़े  अलग-थलग  पड़े  द्वीपीय  क्षेत्र  से  कृपया
 कुछ  सहानूभतिपूर्ण  रवेया  रखे  ।

 मैं  यह  कह  रहा  था  कि  आज  इस  दंश  में  हमें  निजी  और  सरकारी  दोनों  क्षेत्रों  मे ंरोजगार  पैदा
 करने  के  लिये  तथा  आने  वाले  वर्ष  में  4000  लाख  टन  कोयला  उत्पादन  का  लक्ष्य  प्राप्त  करने  के

 लिये  निश्चित  प्रयास  करने  की  आवश्यकता  है  ।  उपकरणों  को  किराये  पर  लेने  से  रोकने  के  लिये
 ई०सी  ०एल०  ने  अपना  लक्ष्य  कम  कर  दिया  है  ।  इस  पर  गौर  किया  जाना  चाहिये  ।

 उत्पादन  की  बात  करते  हुए  मैं  तो  कहूंगा  कि  हम  340  से  350  लाख  टन  कच्चा  तेल
 उत्गादित  कर  रहे  हैं  और  हमारी  आवश्यकता  550  लाख  टन  है  ।  अधिकांशतया  हमारी  विदेशी

 मुद्रा  की  मांग  तेल  क्षेत्र  में  ही  है  और  इसीलिए  हमें  अपने  कच्चे  तेल  का  उत्पादन  अधिक  करना

 चाहिये  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  इस  संबंध  में  अब  तक  कुछ  क्‍यों  नहीं  किया  गया  ।  इस  देश  में  कच्चे  तेल
 का  उत्पादन  कम  से  कम  एक  ऐसे  ऊंचे  स्तर  तक  पहुंच  जाना  चाहिये  ताकि  हम  तेल  के  मामले  में
 निर्भरता  प्राप्त  कर  लें  ।

 मैं  पूछना  चाहता  हूं  विशेष  रूप  से  कि  मुख्य  क्षेत्र  में  विश्व  बैंक  से  लिया  पैसा  निवेश
 किया  जाता  है  वहां  इसका  कैसे  उपयोग  किया  गया  है  ?  अब  वहां  पैसा  कैसे  लगाया  गया  इस  संबंध  में
 कोई  निगरानी  रखी  गयी  है  ?  या  यदि  ऐसा  नहीं  किया  गया  है  तो  फिर  क्‍या  यह  सुनिश्चित  करना
 भी  आवश्यक  है  कि  यह  ठीक  ढंग  से  किया

 हमारे  बँककारी  क्षेत्र  में  हम  प्रतिदिन  एक  कांड  या  दूसरे  कांड  के  बारे  में  सुनते  हैं  ।  ब्रिटेस
 में  बी०सी०सी  ०आई०  ने  भी  सारे  विश्व  को  हिला  कर  रख  दिया  है  |  यह  रिपोर्ट  भी  सुनने  में  आयी
 हैं  कि  हमारे  कई  बेंक  दिवालिये  हो  गये  लेकिन  इसके  बाद  क्‍या  किया  गया  हम  नहीं  जानते  हैं  ।

 यह  सुनिश्चित  करना  बहुत  जरूरी  है  कि  ये  सरकारी  बैक  ठीक  ढंग  से  कार्य  करें  ।  इस  समय  इन

 राष्ट्रीयक्रत  बैंकों  पर  कोई  भी  संसदीय  नियंत्रण  नहीं  मेरा  माननीय  वित्त  मंत्री  से  निवेदन  है  कि

 बह  यह  सुनिश्चित  करें  कि  इन  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  पर  अधिक  संसदीय  नियंत्रण  किया  जाये  और  उन्हें
 संसद  की  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  संबंधी  समिति  के  अधिकार  क्षेत्र  में  लाया  जाये  क्‍योंकि  ये  भी
 सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रम  हैं  ।

 मुझे  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  मामले  का  जिक्र  करते  हुए  खेद  होता  पिछले  जितने  भी

 वित्त  मंत्रियों  के  भाषण  मैंने  सुने  हैं  उसमें  जमाखोरों  और  तस्करों  को  चेतावनी
 दी  गयी  या  सावधान  किया  गया  है  ।  लेकिन  दुर्भाग्य  से  इन  कालाबाजारियों  को  और  समृद्ध  करने  के
 सिवाय  वित्त  मंत्री  न ेइन  कालाबाजारियों  और  तस्करों  को  न  तो  सावधान  किया  और  न  ही  चेताबनी
 दी  ब्रल्कि  कहा  कि  वह  उनके  धन  को  नियमित  करने  जा  रहे  हैं  ।

 ओर  कालका  दास  :  इसी  वजह  से  हमने  बजट  की  आलाचना  की  है  ।

 श्रो  सनोरंजन  भक्त  .  मैं  तो  यह  कहना  चाह  रहा  हूं  कि  अब  कालाबाजारियों  के  पिछले  सभी
 पापों  को  धोने  की  बात  की  जाती  है  ।  लेकिन  सरकार  ने  उन्हें  बजट  भाषण  में  कोई  चेतावनी  नहीं  दी  ।

 बित्त  मंत्री  से  आग्रह  करूंगा  कि  वह  बताये  कि  उनका  इस  मामले  में  क्या  विचार  है  ?
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 श्री  निर्मेल  कान्ति  चटर्जी  ने  अपने  प्रभावपूर्ण  भाषण  में  भूमि  सुधारों  का  जिक्र  किया  था  ।
 उनसे  सहमत  हूं  कि एक  कृषि  पर  आधारित  अर्थव्यवस्था  में  भूमि  सुधारों  का  बहुत  महत्वपूर्ण  स्थान

 है  ।  हम  लोगों  विशेषकर  गरीब  बर्गों  के  लोगों  की  गरीबी  दूर  नहीं  कर  सकते  हैं  ।
 लेकिन  मैं  तो  कहूंगा  कि  केवल  कांग्रेस  ही  यह  कर  सकती  है  ।  पश्चिम  बंगाल  में  जो  भूमि  सुधार  इस  समय
 कार्यान्वित  किये  जा  रहे  हैं  उन्हें  श्री  सिद्धाथ  शंकर  राय  की  तत्कालीन  कांग्रेस  सरकार  ने  पारित  किया
 था  ।  केरल  में  ये  अच्युत  मेनन  जिसे  कांग्रेस  पार्टी  का  समर्थन  प्राप्त  था  ने  पारित  किये  थे  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  वे  अब्न  कार्यान्वित  किये  जा  रहे  हैं  ।

 भरी  मनोरंजन  भक्त  :  जी  हम  आपको  बधाई  देते  इसमें  कोई  विवाद  की  बात  नहीं
 है  ।

 यह  तो  एक  मत  रहने  का  प्रएन  है  न  कि  विवाद  का  ।

 सभापति  महोदय  :  मुझे  आपको  बताना  है  कि  कांग्रेस  पार्टी  की  सूची  में  53  वक्ता  हैं  ।
 आप  सूची  में  प्रथम  हैं  ।  कृपमा  जल्दी  समाप्त  कीजिये  ।

 ot  श्री  मिल  कान्ति  चटर्जो  :  कृपयाहरेयह  बतायें  कि  सत्तारूढ़  दल  से  कौन  नहीं  बोलेगा*  **  *

 )

 भरी  कालका  दास  :  वह  बजट  की  आलोचना  कर  रहे  हैं  या  बजट  का  समर्थन  कर  रहे  हैं  ?

 सभावत्ति  महोदय  :  वह  अपने  संतुलित  विचार  रख  रहे  मेरा  श्री  भक्ष  से  अनुरोध  है  कि

 बह  अपना  भाषण  समाप्त  करें  ।

 झो  लिमंल  कार्तसि  जजों  :  इतना  काफी  है  क्‍या  वह  तो  सरकार  को  गिराकर  छोड़ेंगे  ।

 भी  समोरंजन  ध्कत  :  मुझे  खेद  है  कि  माननीय  वित्त  मंत्री  ने  इस  गैर-बिधान  मंडलीय
 संच  राज्य  क्षेत्र  के  बारे  में  अपने  भाषण  में  एक  शब्द  भी  नहीं  कहा  है  ।  यह  केन्द्र  सरकार  का
 दायित्व  है  कि  वह  संघ  राज्य  क्षेत्र  को एक  अच्छी  सरकार  दे  ।  वहां  के  बढ़ती  बेरोजगारी  की

 संचार  आदि  के  बारे  में  कुछ  भी  नहीं  कहा  इस  पिछड़े  अलग-धलग
 पट  द्वोषीय  संथ  राज्य  क्षेत्रों  ने  स्व-संपोधित  अर्थव्यवस्था  फे  अभाव  में  हमेशा  न्‌कसान  उठाया  है  ।

 विशेषरूप  से  देश  के  ऐसे  भागों  में  रोजगार  पैदा  करने  वाले  विशेष  प्रायधान  निहायत  जरूरी
 हैं  ।  द्वीप  विकास  प्राधिकरण  को  वित्तीय  सहायता  देकर  पुनर्गठित  करने  की  आवश्यकता  है  ताकि  यह
 हथगोय  श्री  राजीब  गांधी  के  को  साकार  कर  सकें  जो  कि  इस  द्वीप  बिकास-प्राधिकरण  के
 संस्थापक  थे  ।

 मैं  चाहता  हूं  कि  माननीय  विस  मंत्री  वादविभाद  का  उत्तर  देले  हुए  यह  बतायें  कि  व्यापक  रूप
 से  रोजगार  कार्यक्रम  कैसे  चलाया  जा  सकता  है  ।

 मेरा  मासनीय  बित्त  मंत्री  स ेअनरोध  है  कि  बह  उ्वंरकों  पर  दी  जाने  वाली  राजसहायता  को
 गरीब  किसानों  की  हालत  देखते  हुए  बरकरार  रखे  ।  चीनी  का  मूल्य  भी  घटाना  चाहिये  ।  ’
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 अण्डमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  में  लकड़ी  पर  आधारित  उद्योगों  की  हालत
 ऊंची  क्रीमतों  की वजह  से  खराब  है  और  वहां  कितने  ही  काममारों  की  छंटनी  किये  जाने  का  डर  है  ।
 इसपर  गौर  किया  जाता  चाहिये  ।  उनको  पर्याप्त  कच्चा  माल  सप्लाई  किया  जानो  चाहिये  ।

 बजट  का  समध्ंन  करते  मैं  तो  यह  स्वीकार  करूमा  कि  क्तंमान  परिस्थिति  में  हमें
 लोगों  को  जिस  तरह  से  एक  दिशा  प्रदान  करनी  चाहिये  थी  तथा  भारत  के  मौरव  को  बरकरार  रखते
 के  लिये  उनका  सही  समय  पर  कदम  उठाने  के  लिये  आह  वान  करना  चाहिमे  था  उसका  इसमें  शाबद
 अभाव  है  |  बिश्व  को  संदेश  देने  के  लिये  तो  हमने  यह  साधारण  तरीका  अपनाया  कि  अनिकसी  भारतीयों
 का  पैसा  और  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्र  कोष  का  ऋण  ही  भारत  को  बचा  सकता  है  अन्यथा  भारत  देश  संकट  में

 लेकिन  मैं  समझता  हूं  कि भारत  के  85  करोड़  लोग  भारत  माता  की  मर्यादा
 और  गौरव  को  बनाये  रखने  के  लिये  बहुत  कुछ  त्याग  सकते  मेरा  माननीय  बित्त  मंत्री  से  अनुरोध
 है  कि  कह  इस  बात  पर  भी  विचार  करें  कि  हम  भारत  माता  के  गौरव  को  कैसे  बरकरार  रख  सकते

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ॥
 5.00  म०  ब०

 श्री  बोल्ला  बुलली  रामयया  :  मैं  वित्त  मंत्री  का  बहुत  आदर  करता  हूं  इसलिये  नहीं
 कि  वह  एक  बहुत  प्रतिष्ठित  अर्थंशास्त्री  बल्कि  इसलिये  कि  वह  देश  के  प्रति  प्री  तरह  समर्पित  हैं  ।
 लेकिन  उन्होंने  अपने  भाषण  में  कहा  कि आज  जो  समस्या  है  उसका  संकट  नकक्‍स्‍्कर  1989  से
 आरम्भ  हो  गया  था  ।  लेकिन  दुर्भाग्य  से  मैं  इस  बात  पर  उनसे  अमहमत  हूं  क्योंकि  यदि  आप
 स्याओं  पर  गौर  करें  तो  पायेंगे  कि  यह  1981  से  हुआ  जब  डालर  की  कीमत  8.19  रुपये  थी  ।
 यह  निरंतर  बढ़ता  जा  रहा  है  और  अप्रैल  1991  तक  यह  21  रुपये  आ  गया  इसलिये

 यह  एक  निरंतर  चलने  वाली  प्रक्रिया  ऐसा  नहीं  है  कि  यह  सारा  एक  दिन  में  आया  हो  ।
 लेकिन  उन्हें  यह  सब  करने  में  बहुत  सावधानी  बरतनी  चाहिये  ।  हमने  अंतर्राष्ट्रीय  बित्तीय  संस्थानों
 सेन  केबल  दीरधकालिक  अपितु  अल्पकालिक  ऋण  ज्यादा  ब्याज  दरों  पर  लेने  शुरू  कर  विये  हैं  ।
 यदि  इस  धन  को  ठीक  ढंग  से  उपयोग  में  लाया  जाता  तो  यह  संकट  नहीं  आता  ।  उधार  लेना  बलत

 नहीं  यहां  तक  कि  जापान  और  जम॑ंनी  ने  भी  मार्शल  ऐड  से  उधार  लिया  ।  उन्होंने  इसका

 भुगतान  किया  ।  आज  वह  शेष  विश्व  को  सबसे  बडे  उधार  देने  काले  देशों  में  समस्या  यह  है  कि

 हमने  इसे  ठीक  ढंग  से  नियंत्रित  नहीं  किया  है  ।  वित्तीय  अनुशासन  नहीं  रहा  मूलभूत  ढांचे
 का  अभाव  रहा  है  ।  यह  देखिए  कि  हमने  ऋण  मेलों  और  अन्य  चीजों  पर  किस  तरह  घन
 खर्च  यहां  तक  कि  प्रतिरक्षा  पर  हमने  दुलंभ  मुद्रा  के  रूप  में  काफी  पैंसा  खर्च  किया  है  ।

 इसके  बजाय  हमने  लिया  होता  जो  एक  बढ़िया  सौदा  होता  और  यह  एक  उत्तम  उपकरण

 भी  है  |
 5.01  म०  प०

 शरद  विध  पोठासीन
 :

 हमें  कुछ  और  करने  की  बजाय  ऐसे  अवसर  का  उपयोग  करना  चाहिये  और  धन  का  सदुपयोग
 करना  चाहिये  तथा  इसे  विकास  कार्यों  में  लगाना  चाहिये  ।  दुर्भाग्य  से इसकी  बजह  इन  खब  चीजों  का

 प्रभाव  हाल  में  जो  संकट  आया  है  वह  किसी  एक  कारक  की  बजह  से  तहीं  है  बल्कि  कई
 अन्य  कारकों  जैसे  खाड़ी  राजनैतिक  अस्थिरता  आदि  की  बजड़  में  है  |
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 रुपये  का  अवमूल्यन  करना  ठीक  कदम  नहीं  था  ।  इसके  बजाय  हमें  अपनी  मुद्रा  को  अन्तर्राष्ट्रीय
 थाजार  में  चलने  देना  था  ताकि  इसकी  विनिमय  दर  स्वयं  ही  निर्धारित  हो  जाती  ।  जब  अवमूल्यन  किया
 गया  ता  वित्त  मंत्री  ने  आशा  व्यक्त  की  कि  कीमते  नहीं  लेकिन  दुर्भाग्य  से अवमूल्यन  के  धक्के  से

 इस  देश  के  प्रत्येक  क्षेत्र  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ा  स्वयं  दिल्ली  में  ही  एक  रात  में  ही  डबल  रोटी  की
 कीमतें  बढ़  गयीं  ।  यहां  तक  कि  सब्जियों  की  कीमतें  बढ़  गयी  ।  उन्होंने  कहा  था  कि  वह  मुद्रास्फोति
 कम  कर  रहे  लेकिन  यदि  आप  चीनी  और  रसोई  गैस  की  रेल  भाड़ा  और  5
 प्रतिशत  से  10  प्रतिशत  विशेष  उत्पाद  शुल्क  में  वृद्धि  इन  सबको  देखें  तो  पता  चलेगा  कि  इन्होंने  मुद्रा
 स्फीति  पर  प्रभाव  डाला  है  और  यह  अब  कभी  नीचे  नहीं  आयेगी  ।  हम  सब  इस  बात  को  महसूस  करेंगे  ।

 आज  सुबह  हम  उवबरक  कीमतों  में  की गयी  40  प्रतिशत  वृद्धि  क॑  बारे  में  चर्चा  कर  रहे  थे  ।
 वास्तव  में  यह  किसानों  के  लिये  अनेक  समस्‍यायें  उत्पन्न  करेगा  ।  माननीय  सदस्य  कृषि  क्षेक्न  ग्रामीण
 क्षेत्र  स  आते  हैं  तथा  वह  कृषकों  की  समस्याओं  को  पूरी  तरह  से  जानते  हैं  ।  अगर  वित्त  मंत्री  महोदय
 किसी  ग्रामीण  क्षेत्र  से  चुनाव  लड़ें  तो वह  अवश्य  ही  उन  समस्याओं  से  अवगत  हो  जायेंगे  जिनका  सामना

 वहां  से  चुने  हुए  प्रतिनिधि  करते  अगर  वह  ग्रामीण  क्षेत्र  में  जायें  तो  उन्हें  पता  चलेगा  कि  किस  प्रकार
 की  प्रतिक्रिया  उस  तबके  द्वारा  व्यक्त  की  जा  रही  है  ।  वहां  एक  आन्दोलन  चल  रहा  है  ।  मसड़क॑  अवरुद्ध
 की  जा  रही  हैं  ।  रेलों  को  रोका  जा  रहा  है  ।  किसान  चुप  नहीं  बैठेंगे  ।  चालीस  प्रतिशत  की  यह  मूल्य
 वृद्धि  किसानों  को  प्रभावित  करेगी  ।  वास्तव  में  किसानों  के  साथ  अपेक्षित  व्यवहार  नहीं  किया  गया

 फसल  बीमा  के  बारे  में  हमें  बार-बार  बताया  गया  पर  ऐसे  क्षेत्र  जहां  पर फसल  बीमा
 की  व्यवस्था  वहां  क्या  हो  रहा  यह  प्रभावशाली  ढंग  से  कार्य  नहीं  कर  रहा  यद्याप  उनका

 कहना  है  कि  कपास  और  कुछ  अन्य  अनाजों  के  लिए  सुरक्षात्मक  व्यवस्था  है  परन्तु  यह  इनके  लिए  पर्याप्त

 नहीं  तथ्य  यह  है  कि  आंध्र  प्रदेश  में  कुछ  किसानों  ने  आत्महत्या  कर  ली  थी  क्योंकि  उनकी  फसलें
 क्षतिग्रस्त  हो  गई  थीं  और  उनके  यहां  बीमा  रूपी  बचाव  की  व्यवस्था  नहीं  थी  ।  वित्त  मन्त्री  महोदय  को
 किसानों  की  समस्‍यायें  समझनी  चाहिएं  क्‍योंकि  वे  देश  की  रीढ़  की  हड्डी  लोक  सभा  के  बड़ों  संख्या
 में  जो  ग्रामीण  क्षेत्र  का  प्रतिनिधित्व  करते  ग्राम्य  समस्याओं  के  बारे  में  अत्यधिक  चिंतित

 मुझे  विश्वास  है  कि  वित्त  मन्त्री  महोदय  इस  सम्बन्ध  में  अवश्य  कुछ  करेंगे  तथा  किसानों  के  लिए
 कुछ  राहत  की  घोषणा  करेंगे  ।  अन्यथा  आज  सभा  भवन  में  जो  कुछ  हुआ  है  वह  दोहराया  जायेगा  ।

 मुझे  विश्वास  है  कि  वह  इस  पहल  पर  पुनविचार  करेंगे  तथा  शीघ्र  ही  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  करेंगे  ।

 औद्योगिक  समस्याओं  पर  बोलते  हुए  मैं  सम्पूर्ण  औद्योगिक  नीति  पर  नहीं  बोलना  चाहता  मैं
 केवल  कुछ  ही  मामलों  जो  बजट  में  आये  चर्चा  करूंगा  ।

 आप  देख  सकते  हैं  कि  पचरहत्तर  हजार  करोड़  रुपए  से  अधिक  निजी  क्षेत्र  में  तथा  टेलीफोन
 बिभाग  और  अन्य  विभागों  सहित  सार्वजनिक  क्षेत्र  में  3, 00,  000  करोड़  रुपए  से  अधिक  का  नियबेश
 किया  हुआ  परन्तु  इस  से  प्राप्त  आगम  बहुत  कम  आधारभत  संरचना  भी  बहुत  कमजोर  इन
 तथ्यों  को  पष्ठभूमि  में  रखते  हुए  ही  हमें  सार्वजनिक  क्षेत्र  की इकाईयों  से  प्राप्त  आय  को  देखना  पड़ेगा  ।
 यहां  से  केवल  एक  प्रतिशत  की  आगम  प्राप्त  हो  रही  है  जबकि  निजी  क्षेत्र  दस  प्रतिशत  से  अधिक  आय
 देने  में  समर्थ  यह  तथ्य  मात्र  नहीं  है  बल्कि  इसका  प्रभाव  आपको  तब  देखने  को  मिलेगा  जब  आप

 अंतर्राष्ट्रीय  प्रतियोगिताओं  में  जायेंगे  ।  कुछ  सामाजिक  आर्थिक  समस्‍यायें  सामने  आयेंगी  तथा  हमें
 उन  अंतर्राष्ट्रीय  बाजारों  में  प्रतियोगिता  के  समय  सचेत  रहना  पड़ेगा  ।
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 हमें  बैंक-प्रणालो  में  सुक्रार  करना  चाहिए  क्‍योंकि  स्वयं  प्रधान  मन्त्री  महोदय  ने  सदन  में  कहा
 है  कि  उस  क्षेत्र  के  अन्य  किसानों  के  मुकाबले  म॑  एक  ग्रामीण  बैक  का  मैनेजर  अधिक  अमोर  व्यक्ति  होता
 है  ।  इसम  साफ  जाहिर  है  कि  बैंकों  में  बहुत  अधिक  श्रप्टाचार  व्याप्त  जब  तक  आप  इस  पर
 रोक  नहीं  लगायेंगे  तथा  कार्यकुशलता  में  थुधार  नहीं  तब  तक  आप  न्याय  नहीं  कर  सकते  ।
 परियोजना  में  बित्तीय  ब्यवस्था  करन  सहित  बंकों  के  प्रत्येक  क्षेत्र  जहां  कहीं  भी  वे  भाग  नेते  हों
 विशेषज्ञ  होने  चाहिये  ।  उन्हें  उन  संगठनों  के  कार्य  निष्पादन  के  प्रत्येक  स्तर  पर  जांच  करनी  चाहिए
 कि  उनकी  बाजार  उसको  गुणवत्ता  अपेक्षित  स्तर  की  है  या  नहीं  ।  उन्हें  इसकी  सावध।नीपूर्षक
 जांच  करनी  चाहिए  और  मेरे  विचार  में  इसके  स्थान  पर  वहां  प्रतियोगिता  होनी  उपभोक्ता
 का  बहां  प्रभुत्व  होता  चाहिए  तथा  अगर  वे  कृछ  श्वरीदना  चाहते  हैं  तो विकल्प  उनके  पास  होना
 उन्हें  उचित  मूल्य  पर  उसकी  गुणवत्ता  तथा  लाभ  मिलना  आप  कृषि  तथा  लप  क्षेत्रों

 को  दी  जान  वाली  अग्रिम  धन  राशि  का  नियोत्रत  कर  सकते  हैं  लेकिन  आपके  पास  विशेषज्ञता  होर्न  चाहिए
 ताकि  आप  देख  सके  कि  उस  प्रत्येक  स्तर  पर  सही  उपयोग  में  लाया  जा  रहा  है  सथा  उसकी  जांच  की  जा
 रही  है  ।  अन्यथा  आप  उनके  साथ  पर्याप्त  न्याय  नहीं  कर  रहे  हैं  ।

 एक  अन्य  बात  जो  मैं  कहना  चाहुंगा  वह  यह  है  कि  भारत  तस्करी  की  वस्तुओं  के  लिए  एक  स्व
 के  समान  है  ।  वे  खुले  रूप  में  बाजार  में  उपलब्ध  हैं  ।  जब  तक  वित्त  मन्त्री  इसे  नियंक्षित  नह  करते
 तब  तक  हम  इस  देश  में  अपने  उच्लोगों  का बिकास  नहीं  कर  सकते  ।  और  अगर  आप  जब्त  माल  की
 नीलामी  करते  हैं  तो  आप  एक  शत  लगा  सकते  हैं  कि  वे  वस्तुएं  पुनविक्रय  हेतु  उपलब्ध  नहीं  होंगी  ।

 भारत  में  उद्योगों  की  रुग्णता  मे  सम्बन्धित  एक  अन्य  समस्या  यह  समस्या  केवल  भारत
 में  ही  नहीं  है  अपितु  अन्य  विकासशील  देशों  में  भी  विध्यमान  है  ।  यहां  यह  प्रबंधन  की  तकनीक
 की  कमी  अथधा  अक्सर  होने  बाले  तकनीकी  परिवर्तनों  की  वजह  हो  सकती  लेकिन  अन्य  देशों  में
 बँक  तथा  अन्य  वित्तीय  संस्थान  उपयुक्त  तरीके  स  उनका  समायोजन  करने  में  समर्थ  अन्य  देशों
 में  जहां  भी  रुग्णता  होती  है  तो  इस  समस्या  से  वहां  की  वित्तीय  संस्थाएं  तथा  बैक  निपटते  वे  तुरन्त
 किसी  अन्य  से  सम्पकं  करा  देने  में  सक्षम  होते  हैं  जिसमें  प्रबन्ध  समानता  तथा  अपनाने
 की  क्षमता  होती  है  और  बे  तुरन्त  देख  लेते  हैं  कि  क्या  बजट  बढ़ाया  जा  सकता  है  या  कोई  अन्य  तरीका

 है  जिसके  द्वारा  वे  रुणणता  के  आने  से  पहले  यथा  संभव  शीघ्र  संसाधनों  का  उपयोग  कर  सकते  लेकिन

 यहां  हमारे  देश  में  क्या  हो  रहा  है  ?  इन  संस्थाओं  में  रुण्णता  का  एक  कारण  कुशलता  की  कमी  है  ।

 इसके  कारण  प्रबन्ध  में  कमी  तथा  प्रौद्योगिकी  सुधार  में  कमी  होती  है  जो  किसी  भी  देश  में  हो  सकती
 लेकिन  अगर  आप  इन  उपायों  में  से  कुछ  को  लागू  करें  तो  रुग्णता  से  बचा  जा  सकता  है  अन्यथा  यह

 बढ़ती  ही  रहेगी  ।  आज  मैं  कह  सकता  हूं  कि आपके  पास  रुग्णता  के  ऐसी  अनेक  इकाईयों  की  सूची  है  ।

 मेरे  पास  वर्ष  1988  के  आंकड़े  इस  वर्ष  में  2,17,000  दकाईयां  रुणण  हुई  ।  इसमें
 लब  उद्योग  क्षेत्र  क ेतहत  1,542  करोड़  रुपये  स ेअधिक  की  धनराशि  फंसी  हुई  है  जबकि  अय्य  क्षेत्र
 तो  |  अलग  अगर  आप  मेरे  द्वारा  सुझाए  गए  उपाय  कहीं  करेंगे  तो यह  राशि  और  अधिरः  बढ़ती

 जाएगी  ।  अगर  आप  सुधार  चाहते  हैं  तो  आपको  अन्य  क्षेत्रों  का  महत्व  भी  ध्यान  में  रखना  होगा  ।

 सांझा  बाजार  के  देशों  में  वस्तुएं  बिना  किसी  रुकावट  के  एक  देश  से  दूसरे  देश  भेजी  सकती

 यहां  पर  एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य  सें  ही  भे  जने  के लिए  आपको  प्रवेश  कर  इत्यादि  देने

 पड़ते  हैं  ।  इस  प्रकार  की  कठिनाईयों  से  अनेक  समस्याए  उत्पन्न  होती  ऐसी  परिस्थितियों  में
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 स्यावार  में  सुधार  कंसे  आ  सकता  है  ?  ब्यक्साय  में  कैसे  सुध्रार  आ  सकता  है  ?  कुझलता  में  सुधार
 कैसे  आ  सकता  है  ?

 31  1991

 अगली  समस्या  लाल  फीताशाही  है  |  इससे  बड़ी  समस्या  उत्पन्न  हो  रही  है  ।  मैं  नहीं  जानता
 कि  सरकार  इसका  समाक्षान  कैसे  मैं  नहीं  जानता  कि  आप  प्रक्रियाओं  को  कस  सरल  बना
 सकते  दूसरे  देश  में  एक  परियोजना  दो  वर्षो  में  परी  की  जा  सकती  है  जबकि  यहां  पर  इसी  के  काफी
 भाग  को  पूरा  करने  में  चार  से  पांच  वर्ष  लग  जाते  हैं  क्योंकि  सरकारी  कार्यालयों  में  बहुत  समय  लगता

 मैं  नहीं  जानता  कि  आपके  पास  कोई  ऐसी  ब्यवस्था  है  जिससे  आप  स्थिति  में  सुधार  ला  सकते  हैं  ।
 अगर  ये  बुनियंदी  चीजें  उपलब्ध  कराई  जाएं  तो  हम  निश्चित  रूप  से  बाकी  विश्व  के  साथ  प्रतिस्पर्धा  कर
 सकते  हैं  ।

 विदेशी  मुद्रा  वितियमन  अधिनियम  का  मामलाਂ  लीजिए  ।  आपने  इसे  5  प्रतिशत  कर  दिया  है  ।
 मैं  जानता  हूं  कि  यह  एक  शर्त  है  जिस  पर  वे  जोर  दे  रहे  लेकिन  आप  ऐसा  क्‍यों  करेंगे  ?  अगर
 आप  उन्हें  51  प्रॉतिशत  दे  देंगे  तो  उनके  होथों  में  पूर्ण  नियन्त्रण  चला  मौजूदा  40  प्रतिशत  के  स्तर

 को  भाप  49  या  50  प्रतिशत  तक  बढ़ा  सकते  51  प्रतिशत  नहीं  ।  आपने  कहा  है  कि अगर  बहुत
 जरूरी  हुआ  तो  आप  100  प्रतिशत  विदेशी  निवेश  ले  संकते  लेकिन  इसका  प्रतिशत  बहुत  कम  नाम
 मात्र  का  ही  होना  चाहिए  ।  तत्काल  इस  प्रकार  के  सख्त  उपाय  करना  हमारे  लिए  अच्छा  नहीं  होगा  ।

 एम०आर  ०टी  ०पी०  के  मामले  में  मैंने  सोचा  था  कि  आप  100  करोड़  की  सीमा  के  तहत  रुपए
 की  क्रय  शक्ति  के  मुताबिक  लेकिन  इसकी  बजाय  आप  तो  बहुत  आगे  बढ़  गए  ।  इसके  फलस्वरूप

 बड़े  अन्य  मध्यम  तथा  लषघ  क्षेत्र  में  घुस  सकेंगे  ।  अगर  आप  यह  प्रावधात  नहीं  करेंगे कि  ये  उन
 क्षेत्रों  के  लिए  ही  आरक्षित  हैं  तो  इससे  हमारे  लिए  समस्या  उत्पन्त  हो  जाएगी  ।

 अनिवासी  भारतीयों  के  सम्बन्ध  में  मैं  जानता  हूं  कि  आपने  इस  उपबन्ध  में  काफी  रियायतें  दी
 आप  केवल  इसी  तरीके  से  बाहर  से  अधिक  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  करने  के  बारे  में  सोच  सकते

 मेस्यथा  हमें  कुछ  अन्य  वैकल्पिक  उपाब  करने  पड़ेंगे  ।  *

 ज॑साकि  मैंने  कहा  कृषि  के  छेत्र  मे ंकाफी  अवसर  आप  अनेक  कृषि  उत्पादों  का  निर्यात
 कर  सकते  हैं  ।  पूर्वी  अफ्रीका  तथा  थाईलैंड  से  मांस  तथा  अन्य  अनेक  वस्तुओं  से
 भरे  जम्बोजेट  विमान  रोजाना  खाड़ी  देशों  में  पहुंच  रहे  हम  तो  सबसे  नजदीक  हैं  ।  हम  3  से  4
 घंटों  के  अन्दर  खाड़ी  देशोंਂ  के  किसी  भी  भाग  में  पहुंच  सकते  केवल  यदि  हम  रुचि  लें  तो  इध  देश
 में  कृषि  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  बेहतर  अक्सर  पा  सकते  हमें  इन  सभी  मुद्दों  पर  विशेष  ध्याम  देना

 चाहिए  ।  नि:सन्देह  आपने  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  को  प्रोत्साहन  दिया  मैं  चाहता  हूं  कि  अन्य

 मुद्दों  पर  भी  आप  कुछ  और  रियायत्त  दें  ताकि  इस  वस्तुओं  को  बनाने  के  हमें  अवसर  मिल  सके  ।

 पर्यटन  को  लें  तो  मुझे  कस्तव  में  अत्यधिक  आश्चय  होता  है  कि  इतने  वर्षो  के  प्रयास  के  बाबजूद
 पर्यटन  से  हमारी  वास्तविक  आय  बहुत  कम  जैसाकि  मैंने  पहले  कहा  है  यह  सब  बुनियादी  सुविधाओं
 की  कमी  के  कारण  स्पेन  प्रति  वर्ष  पर्यटन  से  48  बिलियन  डालर  अर्जित  कर  रहा  उनके  यहां
 बहुत  अधिक  लोग  आते  वे  अक्सर  कहते  हैं  कि  वे  भारत  देखना  चाहेंगे  ।  उनमें  भारत  के  ऐतिहासिक
 स्थल  देखने  की  अत्यधिक  रुचि  लेकिन  यहां  उपलब्ध  सुविध्मएं  उन्हें  नहीं  मिल  पाती  ।  इंडियन

 एअर-लाइस्स  उन्हें  जगह  नहीं  देती  ।  बह  उनकी  टिकटों  की  पुष्टि  नहीं  करती  ।  वे  चाहते  हैं  कि  पर्यटकों
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 के  लिए  एक  सुव्यवस्थित  स्कीम  अगर  आप  इन  सबको  सुथ्यवस्थित  कर  लें  लो  बिदेशी  मुद्रा  अजित
 करने  का  यह  सबसे  सरल  तरीका  अगर  आप  इस  पर  अपना  ध्यान  थोड़ा  भौर  केन्द्रित  कर  तो  लाखों
 लोग  भारत  आ  सकते  हैं  ।  वे  भारत  को  देखने  के  बहुत  अधिक  इच्छुक  हमारे  यहां  अनेक  अक्सर
 उपलब्ध  हैं  ।  मैं  आशा  करता  हूं  कि आप  इस  तरफ  विशेष  ध्यान  देंगे  और  कुछ  करेंगे  लथा  इस  संम्शन्ध
 में  हमारे  पास  बहुत  अच्छे  अबसर  हैं  ।

 जनसंख्या  का  उल्लेख  करते  हुए  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  इस  देश  की  जनसंख्या  बहुत  ही  ज्यादा
 है  और  इस  मामले  में  तो  हम  चीन  को  भी  पीछे  छोड  रहे  अगर  हम  इस  समस्था  के  समाधान  पर
 उचित  ध्यान  नहीं  देते  तो  अन्य  सभी  क्षेत्रों  में  की गई  हमारी  सारी  प्रगति  केकार  हो  इसलिए
 चाहे  इस  पर  अतिरिक्त  धनराशि  व्यय  करनी  माननीय  वित्त  मन्‍्त्री  को  तत्काल  कार्यवाही  कर्मी

 अआहिए  और  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  करें  क्योंकि  यह  हमारे  देश  की  प्रगति  के  लिए  बहुल  महत्वपूर्ण
 हम  विभिन्‍न  स्तरों  पर  इसे  कैसे  कर  सकते  इस  पर  गौर  करना  अगर  इसके  लिए  कोई  कर
 लिया  जाना  हो  तो  वह  भी  अवश्य  लिया  जाना  चाहिए  ।  जनसंख्या  नियन्त्रण  एक  महत्वपूर्ण  मामला

 है  और  हमें  इस  पर  ध्यान  देना  चाहिए  ।

 जब  हम  रोजगार  अवसरों  पर  गोर  करते  हैं  तो  प्रश्न  उठता  है  कि  रोजगार  क्षमता  का  क्‍या

 होगा  ।  हम  शिक्षित  बेरोजगारों  के  लिए  पर्याप्त  अवसर  देने  में  असमर्थ  हैं  और  अमर  आप  इस  पर  कुछ
 ध्यान  नहीं  देंगे  तो  हमारे  देश  में  शिक्षित  बोरोजगा री  की  समस्या  बड़ी  समस्या  बन  जाएगी  ।  बेरो  असारी
 दिन-प्रसिदिन  बढ़ती  जा  रही  इसलिए  अशिक्षित  लोगों  को  कुछ  अक्सर  दिए  जाएं  ।

 आप  साक्षरता  कार्यक्रम  पर  100  करोड़  रुपए  लथा  स्ब-गोजगार  स्कीम  पर  कई  करोड़  रुषए
 खज्च  कर  रहे  ये  योजनाएं  अच्छी  लेकिस  व्यावहारिक  रूप  में  ये  सही  तरह  में  नहीं  चलाई  जातों
 और  इसके  लिए  आपको  कुछ  निगरानी  की  जरूरत  इसके  लिए  जिन  परिवतंनों  की  भी  आवश्यकता

 है  आप  उन्हें  यथासम्भव  शीघ्र  कीजिए  ।

 मैं  मुख्य  कराधाम  पक्ष  पर  नहीं  बोलूंगा  ।  लेकिन  मैं  कर  ढांचे  पर  केथल  दो  आते

 कहना  चाहंगा  ।  आज  स्टाक  एक्सचेंज  में  लाखों  छोटे  निवेशक  छोटे  मिर्वेशक  मुख्य  आधार

 बन  गए  स्टाक  एक्सचेंज  के  नियम  कहते  हैं  कि  छोटे  सिविणक  की  अधिकतम  प्राथमिकता  दो  जाए
 और  बड़े  निवेशक  को  न्यूनतम  प्राथमिकता  दी  सभी  निवेशकों  की  नजर  लाभांश  पर  होती

 है  ।  निगमित  कर  40  से  45  प्रतिशत  हो  गया  है  और  मृल्यह्वास  भसता  33  प्रतिशन  से  कम  होकर
 25  प्रतिणत  हो  गया  है  और  ब्याज  पर  कर  इन  सबसे  लाभांश  देने  की  क्षमता  पर  असर  पड़ेशा  ।

 इसलिए  इन  निवेशकों  को  कुछ  महीने  बाद  बाजार  में  आने  में  कठिनाई  होगी  ।

 अब  मैं  कुछ  सुझाव  देना  चाहूंगा  ।  ये  सब्च  आम  बातें  सर्वप्रथम  कर  में  छट  की  सीमा  अन्न

 22,000  रुपए  मैं  कोई  एक  तरफा  राशि  का  सुझाव  नहीं  दूंगा  ।  लेकिन  1985  में  जब  आधचने

 18,000  रुपए  की  सीमा  रखी  तब  से  आज  तक  रुपार  की  क्रय  शक्ति  कितनी  रह  गई  है  ?  इस  प्रकार

 आप  इसी  अनपात  में  इस  सीमा  में  वृद्धि  कर  सकते  चाहे  यह  30,000  26,000  र०  या

 32,  0000  रू  पाए  हो  यह  वैज्ञानिक  और  सर्कसंगत  आधार  पर  हो  ।  मझे  आशा  है  आप  इस  सुष्टे  की

 जांच  मर ेगे ंऔर  उसके  अनुसार  कार्यवाही  करेंगे  क्योंकि  मुद्रास्फीति  बढ  रही  है  जबकि  कर  सीमा  बढ़ाई

 सह्ढीं  गई  है  इसस  अधिकांश  ऋर  दाताओं  को  ममरया  हो  जावी
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 वेतनभोगी  वर्गों  के  सम्बन्ध  में  जब  कर्मचारियों  का  तबादला  नगरेतर  कहीं  शहरी  क्षेत्रों  विशेषकर

 महानगरों  जैसे  बंगलौर  इत्यादि  में  किया  जाता  है  तो
 इन  शहरों  में  विशेष  आवश्यकताओं  तथा  रहने  के  खर्च  की  पूति  के  लिए  भी  नगर  प्रतिपूर्ति  भत्ता  दिया
 जाता  फिर  भी  रहने  के  खचच  की  पूर्ति  के  लिए  दिये  जाने  वाले  इस  विशेष  भत्ते  पर  भी  कर  लगाया
 जा  रहा  है  जोकि  इसके  उद्देश्य  के  विरुद्ध  इसलिए  वेतनभोगी  कर्मचारियों  के  हित  में  इस  पर  छूट
 दी  जाए  ।

 यह  प्रशंसनीय  है  कि  वित्त  मन्त्री  ने  ऋणों  पर  ब्याज  की  गणना  की  भिन्‍न  प्रणाली  शुरू  की  है  ।
 समानता  और  न्याय  के  सिद्धान्त  के  तहत  इसे  उन  अन्य  क्षेत्रों  में  भी  लागू  किया  जाए  जो  निजी  क्षेत्र  में
 विक्षोय  व्यवसाय  कर  रहे  हैं  क्योंकि  ऐसे  व्यवसाय  में  अजित  ब्याज  पर  भी  ब्याज  कर  अधिनियम  के  तहत
 कर  लगाने  का  प्रस्ताव  यह  प्रावधान  भ्तलक्षी  प्रभाव  से  लागू  किया  जाना  है  ताकि  अधिक  लामत
 ब  समय  लगाए  बगैर  व्यर्थ  की  मुकदमेबाजी  से  बचा  जा  सके  ।

 पहले  अतिरिक्त  अग्रिम  कर  पर  दिया  गया  ब्याज  14  प्रतिशत  प्रति  माह  की  दर  से  दिया
 जा  रह  था  जबकि  अब  इसे  घटा  कर  एक  प्रतिणत  कर  दिया  गया  है  जोकि  उचित  नहीं  है  जब  कि  धारा
 234  55  तहत  आय  का  फार्म  भरने  में  देरी  तथा  धारा  234  ख  के  तहत  अग्निम  कर  में  अदायगी  में  चकने

 देय  ब्याज  केन्द्र  सरकार  द्वारा  2  प्रतिशत  प्रति  माह  की  दर  से  लिया  जा  रहा  है  ।  इसी
 धारा  ::43  गापसी  पर  ब्याज  )  तथा  धारा  244  वापसी  पर  ब्याज  जहां  किसी  दावे
 की  जरूरत  नहीं  के  तहत  प्रति  वर्ष  की  दर  से  दी  जा  रही  15  प्रतिशत  ब्याज  दर  को  बढ़ाकर  24
 प्रतिशत  अथवा  कम  से  कम  ।8  प्रतिशत  प्रति  वर्ष  कर  दिया  जाए  जोकि  धारा  234  क  सथा  234  खर
 के  तहत  केन्द्र  सरकार  द्वारा  लिए  जा  रहे  ब्याज  के  बराबर  होगा  ।

 मैं  एक  और  बात  यह  कहना  चाहूंगा  कि  कम्पनियों  पर  धनकर  लगाने  के  लिए  जब  बित्त
 1983  की  धारा  40  को  कानून  बनाया  गया  तो  अनेक  वास्तविकताओं  के  बारे  में  सोचा  नहीं

 गया  थः  और  उनकी  उपेक्षा  कर  दी  गई  थी  ।  इसलिए  संशोधन  किए  जा  रहे  हैं  और  कुछ  परिसम्पत्तियों
 को  बित्त  1988  तथा  इस  वित्त  अधिनियम  के  माध्यम  से  धनकर  से  अलग  किया  जा  रहा
 उदाहरण  के  जिए  व्यापार  में  लगे  स्टाक  के  रूप  में  करदाता  द्वारा  रखी  गई  कोई  परिसम्पत्ति  उस  द्वारा
 किया  जा  रहा  व्यवसाय  इत्यादि  ।  इस  लिए  उन्हीं  परिसम्पत्तियों  पर  जो  भावी  वर्षों  के  लिए  कर
 से  अलग  की  गई  हैं  उन  पर  पुराने  निर्धारण  वर्षों  क ेलिए  कर  लगाना  समानता  और  नसर्गिक  न्याय
 के  विस्द्ध  इसलिए  सभी  संशोधन  जो  वित्त  1983  में  किए  गए  थे  धारा  40  के

 शुरू  है  ने  के  समय  से  अर्थात  1984-85  के  कर-निर्धारण  वर्ष  से  लागू  होने  चाहिएं  ।

 अनेक  ऐसे  मामले  हैं  जिनमें  नए  निर्धारिती  और  अनिर्धारिती  आय  कर  अधिनियम
 प्रावश्नानों  की जटिलताओं  के  बारे  में  नहीं  जानते  और  कानून  के  बारे  में  जानकारी  न  होने  अथवा

 जतित  परामर्श  के  अभाव  में  उनका  दढ़ता  से  पालन  नहीं  करते  ।  उन्हें  सरकार  को  टी०ड़ी०

 एस»  के  भुगतान  में  चूक  करने  पर  दण्ड  दिया  जाता  है  जबकि  उन्होंने  धारा  201  के  अन्तर्गत  इसके
 लिए  ब्याज  का  भुगतान  करते  हुए  देर  से  टी  ०डी  ०एस  ०  का  भुगतान  किया  ।  ,  इसलिए  कानून  में  से
 इन  कटे  प्रावधानों  को  हटा  देना  चाहिए  और  भविष्य  में  इनके  बेहतर  अनुपालन  को  सुनिश्चित  करने
 के  लिए  ऐसी  चकों  के  लिए  नाम  मात्र  दण्ड  का  प्रावधान  करना  चाहिए  |

 इन्हीं  शब्दों  के  बजट  पर  घोलने  का  अधसर  देने  के  लिए  मैं  आपका  अन्जबाद  करता  हैं  ।

 206



 9  1913  बजट  1991-92  सामान्य

 भी  अशोक  आमन्वराब  देशमुख  ):  सभापत्ति  मैं  इस  बजट  का  समर्थन  करने
 के  लिए  खड़ा  हुआ  हं  और  मैं  वित्त  मन्त्री  की  प्रशंसा  भी  करता  मैं  वित्त  मन्त्री  की  इस  लिए  प्रशंसा

 नहीं  कर  रहा  हूं  कि  मैं  उनके  बजट  के  सम्बन्ध  में  पूर्णतया  सहमत  हु  बल्कि  इस  लिए  कि  उन्होंने  एक
 कठिन  कार्य  पूरा  किया  एक  तरफ  भुगतान  संतुलन  की  अभूतपूर्व  आर्थिक  विदेशी

 मुद्रा  के  भंडार  आम  तौर  पर  खाली  पड़े  थे  और  दूसरी  ओर  उन्होंने  केन्द्र  सरकार  के  हिस्से  में  से  राज्यों
 और  केन्द्र  शासित  प्रदेशों  के  परिब्यय  के  लिए  वित्त  व्यवस्था  करनी  थी  और  केन्द्र  सरकार  के  अपने
 बरिव्यय  के  लिए  वित्त  व्यवस्था  करनी  थी  ।  ऐसी  स्थिति  में  हर  कोई  यही  सोच  रहा  था  कि  प्रत्येक
 ब्यक्ति  पर  करों  का  भारी  बोझ  पड़ेगा  ।  लेकिन  सबको  हैरानी  हुई  कि  उन्होंने  गैर-योजना  ब्यय  में
 कमी  जैस  सुधारात्मक  वित्तीय  उपायों  की  तरफ  अधिक  ध्यान  दिया  न  कि  कर  बढ़ाने  की  और  ।

 इस  सभा  में  माननीय  वित्त  मन्त्री  जी  के इस  कथन  की  कि  वह  इस  बजट  को  राजीव
 जी  की  याद  में  समर्पित  करते  बहुत  कुछ  कहा  गया  है  ।  राजीव  जी  लाखों  मेहनतकश  लोगों  की
 आकांक्षाओं  का  प्रतीक  थे  ।  वित्त  मन्त्री  जी  ने  मेहनतकश  लोगों  पर  कर  न  लगा  कर  बहुत  अच्छा  कार्य
 किया  है  और  इसीलिए  उन्होंने  इस  बजट  को  राजीव  जी  की  याद  को  समपित  किया  है  ।  वित्त  मन्त्री
 ते  यह  बात  बिलकुल  स्पष्ट  कर  दी  है  कि  अर्थ  व्यवस्था  में  सुधार  करने  क ेलिए  सरकार  की  नीतियां  और
 निर्देशन  वित्तीय  राजस्व  चालू  लेखा  धाटा  और  भुगतान  संतुलन  कम  करने  के  लिए  होंगी  ।
 बदि  हम  पिछले  कुछ  दिनों  में  सरकार  द्वारा  लिए  गए  निर्णयों  को  देखें  जैसे  मद्रा  का  नई
 भोद्योगिक  नीति  भौर  अब  यह  तो  ये  सब  इस  दिशा  में  उठाये  गए  कदम  हैं  ।  यह  दृढ़  विश्वास
 है  कि  यदि  हम  अपनी  रुग्ण  अर्थ  ब्यबस्था  को  ठीक  करना  चाहते  हैं  तब  हमें  इस  देश  में  धन  पैदा  करना
 होगा  और  कुछ  क्षेत्रों  मे ंउदार  औद्योगिक  नीति  ही  इस  देश  में  धन  पैदा  करने  के  लिए  उपयुक्त  है  ।  कई
 बार  माननीय  बित्त  मन्त्री  महोदय  ने  अपने  वक्‍तव्य  में  उन  उपायों  के  बारे  में  बताया  है  जो  बह  श्रमिक
 बर्ग  के  लिए  करना  चाहते  उन्होंने  कहा  कि  श्रमिक  वर्ग  को  सामाजिक  सुरक्षा  प्रदान  करने  के  लिछ
 शक  उच्च  शक्ति  प्राप्त  निकाय  स्थापित  किया  जाएगा  जो  आधुनिकीकरण  की  प्रक्रिया  अथवा  बी  ०आई  ०

 एफ  ०  आर  ०  के  पुनर्वास  पैकेज  द्वारा  प्रभावित  इस  उच्च  शब्ति  प्राप्त  निकाय  द्वारा  उनकी
 देखभाल  की  सरकार  ने  छंटनी  जोकि  सरकार  द्वारा  अपनाए  जा  रहे  उपायों  के  कारण  होने
 की  संभावना  है  से  लोगों  को  बचाने  के  लिए  एक  राष्ट्रीय  नवीकरण  कोष  स्थापित  करने  का  भी  प्रस्ताव

 रखा  है  ।

 ग्रामीण  विकास  और  रोजगार  के  अबसर  बढ़ाना  हमेशा  हमारी  उनच्ज्च  प्राथमिकना

 रही  यदि  हम  बजट  भाषण  का  सावधानीपूर्वक  अध्ययन  करें  तो  हम  पाएंगे  कि  इस  बर्ष  सरकार

 ने  इस  उद्देश्य  क ेलिए  3,508  करोट्ट  रुपए  का  प्रावधान  किया  सरकार  ने  900  मिलियन  श्रम

 दिनों  के  लिए  पर्याप्त  परिब्यय  उपलब्ध  कराया  है  और  इन  सबके  बाबजद  हमारे  बिपक्षी  सहयोगियों
 द्वारा  अक्सर  यह  आलोचना  की  जाती  है  कि  यह  सरकार  ग्रामीण  जनता  और  रोजगार  की  ओर  कोई

 ध्यान  नहीं  देती  ।  हमने  महिलाओं  और  बच्चों  के  विकास  के  लिए  पर्याप्त  धन  उपलब्ध  कराकर

 जिक  दायित्वों  का  सम्मान  करने  का  प्रयास  किया  है  ।  हमने  इस  क्षेत्र  के  लिए  परिव्यय  को  पिछले  बर्ष

 की  तुलना  में  काफी  बढ़ा  दिया  है  ।

 कल  सरकार  के  इस  संकल्प  के  बारे  में  काफी  चर्चा  हुई  है  कि  वह  राजीव  गांधी  फाउन्डेशन  में

 20  करोड़  रुपए  देगी  ।  इस  सभा  में  इस  तरह  की  भावना  पैदा  की  गई  जैसे  सरकार  सीमित  संसाधनों
 को  फिजल  खचे  कर  रही  मैं  सभा  को  यह  बताना  चाहता  हूं  क्रि  सरकार  ने  दो  समान  जो
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 गे  र-सरकारी  निकाय  हैं  को  पैसा  देने  का  निर्णय  लिया  एक  राष्ट्रीय  सांप्रदायिक  फाउन्डेशन

 और  दूसरा  राजीव  गांधी  फाउन्टेगन  ।  यह  राष्ट्रीय  सांप्रदायिक  एकता  फाउन्डेशन  भी  गैर-सरकारी

 निकाय  होगा  जिसमें  प्रमुद्  व्यक्ति  न्यासी  होंगे  ।  राजीव  गांधी  फाउन्डेशन  में  भी  प्रधान  मन्‍्त्री  और
 राष्ट्रपति  सहित  महत्वपूर्ण  व्यक्ति  न्यासी  होंगे  ।  श्रीमती  सोनिया  गांधी  भी  इस  फाउन्डेशन  की  न्‍्यासी

 कोई  भी  मेरी  इस  बात  से  असहमत  नहीं  होगा  कि  इस  सभा  में  बैठे  हम  सभी  लोग  दलितों  के

 द्वामाजिक  उत्थान  के  लिए  वचनबद्ध  हैं  ।  इस  उद्देश्य  को  प्राप्त  करने  के  लिए  किए  जाने  वाले  उपायीं

 और  साधनों  के  बारे  में  हमारे  विचार  भिन्‍न  हो  सकते  वास्तव  में  ऐसा  ही  हो  रहा
 यदि  आप  इस  न्यास  के  उद्देश्यों  का  अध्ययन  करें  तो  आप  इस  बात  को  अनुभव  करेंगे  ।

 श्री  श्रीकान्त  जेना  :  इस  देश  में  इसी  उद्ृश्य  वाले  हजारों  न्यास  हैं  ।  क्या  आप  उन्हें  भी  पैसा

 श्री  अशोक  आनंदराब  देशमुख  :  मैं  भी  यही  कहना  चाह  रहा  हूं  ।  दो  समान  गैर-सरकारी  संग्रठन

 राष्ट्रीय  सांप्रदायिक  एकता  फाउन्डेशन  गैर-सरकारी  निकाय  होगा  ।  यह  भी  राज़ीब  गांधी
 काउन्डेशन  की  भांति  सामाजिक  उद्देश्यों  क ेलिए  मैं  मानता  हुं  कि  प्रमुख  व्यक्तियों
 के  न्‍्यासी  बनने  के  बारे  में  आपकी  भिन्‍न  विचारधारा  होगी  ।  हम  कहते  हैं  कि  महात्मा  सांधी  एक
 प्ठित  व्यक्त  वह  राष्ट्रपिता  यह  मेरी  विचारधारा  लेकिन  विपक्ष  में  कुछ  ऐसे  सदस्य  की

 बँठे  हैं  जो  मानते  है  कि  नाथ  राम  गोडसे  प्रतिष्ठित  व्यक्ति  था  ।  यह  उनकी  विचारधारा  इस  प्रकार

 हमारी  भिन्‍न-भिन्‍न  विचारधाराएं  हैं  ।  जब  हमारे  पास  ऐसे  दो  समान  संगठन  हैं  तो  सेरे  विपक्षी  मित्र
 केवल  एक  फाउन्डशन  अर्थात  राजीव  गांधी  फा  उन्डेशन  का  विरोध  कर  रहे  हैं  और  बह  दूसरे  गैर-सरकारी
 निकाय  अर्थात्‌  राष्ट्रीय  सांप्रदायिक  एकता  फाउन्डेशन  के  बारे  में  कुछ  नहीं  कह  रहें  हैं  जिसका  इसी  वक्‍तब्य
 में  उल्लेख  किया  गया  जो  राजीव  गांधी  फाउन्डेशन  के  समान  ही  कार्य  करेगा  ।  लेकिन  दुर्भाग्य
 की  वात  है  कि  मेरे  विपक्षी  मित्र  राजीव  गांधी  के  नाम  के  ही  बिरुद्ध  यह  अत्यन्त  दुर्भाग्यपूर्ण  हैं  ।

 श्री  ओोकाल्त  जेल  :  यह  निजी  न्यास  है  ।  कुछ  न्यासी  16  बएं  की  आयु  से  भी  कम के  हैं  ।

 श्रो  अशोक  आनंदराव  देशमुख  :  मैं  इस  बारे  में  किसी  विवाद  में  नहीं  पड़ना  चाहता
 चूंकि  मैंने  अपनी  बात  कह  ली  है  ।  प्रतिष्ठित  व्यक्तियों  के  बारे  में  मह  आपकी  घारणा  है  ।  आप  उसे
 बद्रल  नहीं  सकते  इसके  लिए  मैं  कुछ  नहीं  कर  सकता  ।

 मैं  चाहता  हूं  कि  माननीय  बित्त  मन्त्री  कुछ  मुद्दों  के  बारे  में  मुझे  जानकारी  दें  ।

 मैं  चाहता  हूं  कि  माननीय  वित्त  मन्त्री  अनिवासी  भारतीयों  के  बारे  मैं  मुझे  बताएं  ।  हमने
 अनिवासी  भारतीयों  के  लिए  नए  क्षेत्र  खोलने  का  निर्णय  लिया  अनिवासी  भारतीयों  का  आवासीय
 सम्पत्तियों  में  निवेश  एक  ऐसा  ही  क्षेत्र  होगा  ।  यह  बात  बिल्कुल  सत्य  है  कि  ये  अनिबासी  भारतीय

 कलकत्ता  और  अन्य  महानगरों  में  आवासीय  सम्पत्तियों  में  निवेश  करना  चाहेंगे  ।  प्रत्मेक
 व्यक्ति  बम्बई  में  आवास  की  गम्भीर  समस्या  के  बारे  में  जानता  है  और  मेरे  विचार  से  वित्त  मन्‍्त्री
 भी  इस  बारे  में  जानते  इस  देश  में  रहने  वाले  किसी  भी  व्यक्ति  के  लिए  यह  आसान  बात  है  कि  वह
 हवाला  सौदेबाजी  करके  अपने  काले  धन  को  विदेश  भेज  दे  ।  हर  कोई  हवाला  सौदे  के  बारे  में  जानता

 मेरा  कहना  है  कि  विदेशी  मद्रा  विनियमन  अधिनियम  के  नियमों  का  उल्लंघन  करके  अनेक  लोगों  के
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 पास  काला  धन  होगा  जो  इस  हवाला  सौदे  के  माध्यम  से  अपना  धन  विदेश  भेज  देंगे  और  इसे  किसी  छद्म
 अनिवासी  भारतीय  के  नाम  से  देश  में  ल ेआएंगे  ताकि  आवासीय  सम्पत्ति  खरीद  सके  ।  इसके  दो  दीघ॑
 कालीन  कुप्रभाव  इससे  और  बेहिसाब  ध्रन  पैदा  होगा  ।  तथा  महानगरों  में  आवास  की  समस्या
 बढ़  जाएगी  ।  अतः  मैं  माननीय  मन्त्री  से यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इसे  रोकने  के  लिए  उन्होंने  कौन  से
 उपाय  किए  हैं  ।

 जैसाकि  प्रत्येक  व्यक्ति  ने  इस  सभा  में  कहा  है  कि  हमने  उर्वरक  की  कीमतें  40  प्रतिशत  बढ़ाने
 का  निर्णय  लिया  मैं  इस  दूसरे  मुद्दे  पर  माननीय  मन्त्री  जी  से जानकारी  चाहता  हूं  ।  माननीय  मन्त्री
 जी  ने  यह  तर्क  दिया  है  कि  चूंकि  वर्ष  1981  से  उर्वरक  की  कीमतें  नहीं  बढ़ाई  गई  जबकि  अनेक  खाद्यान्नों
 के  खरीद  मल्य  बढ़ाए  गए  उन्होंने  यही  तर्क  दिया  है  ।

 मैं  उन्हें  एक  बात  बता  द॑ं  कि  पिछले  साल  देश  में  170  मिलियन  टन  खाल्यान्नों  का  उत्पादन
 हुआ  और  उसमें  से  केवल  20  प्रतिशत  सरकार  ने  उपयुक्त  योजनाओं  के  अन्तर्गत  खरीदा  ।  उनमें
 से  केवल  20  प्रतिशत  को  ही  लाभ  मिला  ।  माननीय  मन्त्री  न ेइसके  लिए  यह  उपचारी  उपाय  बताया
 है  कि  वह  खाद्यान्नों  के  खरीद  मृल्य  बढ़ा  देंगे  जिससे  उर्वरक  की  कीमतों  में  होने  वाली  वृद्धि  से  जो  घाटा

 उसकी  पूर्ति  हो  जाएगी  ।  यह  तर्क  सही  नहीं  मैं  उस  क्षेत्र  का  रहने  वाला  हूं  जो  सूखा  क्षेत्र  है
 भोग  खेती  मजबरी  में  करते  हैं  क्योंकि  आय  का  अन्य  कोई  साधन  नहीं  है

 माननीय  मन्त्री  की  जानकारी  के  लिए  मैं  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  के ऐसे  100  व्यक्तियों  के  नाम
 दे  सकता  हूं  जिनके  पास  20  एकड़  जमीन  है  और  जो  अपनी  जमीन  सरकार को  देने  में  थोड़ा  भी  नहीं
 हिचकिचाएंगे  यदि  उनके  परिवार  के  किसी  एक  व्यक्ति  को  सरकार  नौकरी  देने  के  लिए  सहमत  हो  ।
 माननीय  मन्त्री  ने  जो  तर्क  दिया  है  वह  ठीक  नहीं  है  ।  इस  लिए  मैं  चाहता  हूं  कि  मन्‍्त्री  मड़ोदय  उबंरकों
 में  की  गई  मल्य  वृद्धि  पर  पुनविचार  करें  ।

 इस  बजट  के  पैरा  116  में  यह  कहा  गया  है  कि  क्रषि  आधारित  उद्योग  जो  केवल  कृषि  आधारित
 उत्पाद  का  उत्पादन  करते  हैं  उन  पर  उत्पाद  शल्क  को  सरकार  माफ  करने  जा  रही  वें  क्त्रि  आधारित
 उद्योग  हो  सकते  हैं  लेकिन  वे  निजी  उद्योग  हैं  ।  हमें  किसी  भी  ऐसे  निजी  उद्योग  जो  क्रषि  आधारित  हैं
 या  नहीं  की  जानकारी  नहीं  है  जिसने  उपभोक्ताओं  या  किसानों  को  अपने  लाभ  का  हिस्सा  दिया  हो  ।  मैं
 जानता  हूं  कि  नागपुर  संतरा  पैदा  करने  वाला  क्षेत्र  वहां  भी  कुछ  क्षि  आधारित  उद्योग  हैं  जैसे  जैम
 उद्योग  ।  मैं  जानता  हूं  कि  वहां  किसानों  को  किन-किन  कटिनाईयों  का  सामना  करना  पड़ता  है  *  *  *

 )।  एक  तरह  से  हमने  जो  भी  प्रोत्साहन  इस  उत्पाद  शल्क  के  माफी  के  माध्यम  से  दिया  है  इससे
 बड़े  उद्योगपतियों  को  लाभ  मिलेगा  किसानों  को  कोई  लाभ  नहीं  मिलेगा  ।  एक  मात्र  उद्योग  जिसके
 बारे  में  मझे  जानकारी  है  कि  वह  अपने  लाभ  में  किसानों  को  हिस्सा  देती  वह  है  सहकारी  उद्योग  ।
 वास्तव  में  सरकार  को  उसमें  सहायता  देनी  चाहिए  थी  ।  लेकिन  सरकार  ने  सहकारी  उद्योग  के  सम्बन्ध
 में  कुछ  भी  नहीं  कहा  है  |  मैं  मन्त्री  महादय  से  एन०सी  ०डी  ०गी०  के  बारे  में  जानना  चाहता  हुं  ?  क्‍या

 एन०सी०डी०्सी०  |9का  पूरा  कार्यक्रम  इस  वर्ष  विश्व  बैक  द्वारा  पाइपलाइन  के  लिए  उपलब्ध  कराये
 जाने  वाले  धन  में  शामिल  कर  दिया  गया  ”  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  भी  नहीं  कहा  गया  यदि  इसे  शामिल
 किया  भी  गया  है  तो  कब  और  कौन  इसका  मल्यांकन  करेगा  और  वास्तव  में  एन०  सी०डी०  सी०  पर
 क्रव  काय॑ं  आरंभ  होगा  ?  हमें  इन  मुद्दों  पर  उत्तर  चाहिए  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  माननीय  मन्‍्त्री  इस
 सम्बन्ध  में  अपने  उत्तर  के  दौरान  बताएं  ।
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 अपनी  बात  समाप्त  करने  से  पूर्व  मैं  माननीय  मन्त्नी  को  दों  और  सुझाव  देना  चाहता

 समुद्र  में  तेल  निकालने  पर  रायल्टी  बढ़ाने  के  लिए  कई  राज्यों  से  मांग  हो  रही  है  जैसेकि  हमारा
 अपना  राज्य  महाराष्ट्र  भी  यह  मांग  कर  रहा  जैसाकि  आप  जानते  हैं  कि  विगत  कुछ  वर्षों  स ेसभी
 राज्यों  के  लिए  व्यय  के  लिए  वित्त  घोषित  करना  कठिन  हो  गया  है  क्योंकि  राजस्व  एकत्न  करने  के  स्रोत
 कम  पड़ते  जा  रहें  इस  लिए  हमारे  राज्य  से  यह  लगातार  मांग  की  जा  रही  है  कि  राज्य  को  समुद्र  से
 तेल  निकालने  पर  रायल्टी  मिलनी  इस  समय  हम  रायल्टी  नहीं  दे  रहें  यह  कहा  गया  है  कि
 इस  रायल्टी  को  देने  के  लिए  हमें  समुद्रीय  क्षेत्र  कानून  में  परिवर्तेत  करना  होगा  ।  हमें  इस  कानून  में  संशोधन
 करने  की  संभावनाओं  का  पता  लगाता  होगा  ।

 अब  मैं  अपने  अन्तिम  मुद्दे  का  उल्लेख  करूंगा  ।  हमने  अपने  बजट  में  लघ्‌  बचत  जमा  पर  बहुत
 बल  दिया  विगत  कुछ  वर्षो  से  कई  राज्यों.ने  कुल  जमा  की  गई  लधु  बचत  की  राशि  पर  समान  हिस्सा
 सम्बन्धित  राज्य  को  न  मिलने  पर  असंतोष  व्यक्त  किया  उन  राज्यों  ने  केन्द्र  सरकार  के
 समक्ष  विगत  कुछ  वर्षों  स ेलगातार  इस  मुद्दे  को  उठाया  है  परन्तु  उसका  कोई  परिणाम  नहीं  निकला  है  ।
 मैं  चाहता  हूं  और  यह  सुझाव  देता  हूं  कि माननीय  मन्त्री  इस  मुद्दे  पर  शीघ्र  ध्यान  दें  ताकि  हम  चालू  वर्ष
 में  अपनी  लघु  बचत  निवेश  को  बढ़ा  जोकि  हमारे  वाषिक  योजना  व्यय  में  मुख्य  भूमिका  अदा  कर

 रहा  जब  तक  हम  यह  नहीं  करेंगे  कुछ  राज्यों  को  इससे  परेशानी  होती  रहेगी  ।  यह  एक  पहलू  है
 जिस  पर  मैं  माननीय  मन्त्री  से  निवेदन  करता  हूं  कि  वे  सकारात्मक  परिणाम  सामने  लाएं  ।  इन्ही  शब्दों
 के  साथ  में  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 श्री  पी०  जी०  नारायणन  :  माननीय  विफ्त  मन्त्री  द्वारा  वर्ष
 1991-92  के  लिए  प्रस्तुत  किये  गये  आम  बजट  पर  अपनी  पार्टी  अखिल  भारतीय  अन्ना  द्रकिड़  मुनेत्र
 कपगम  की  ओर से  मैं  अपने  विचार  प्रकट  करना  चाहता  हूं  ।  यह  एक  मान्य  तथ्य  है  कि  देश  गंभीर
 आर्थिक  संकट  में  इस  संकटपूर्ण  स्थिति  में  इस  बजट  में  दस  प्रतिशत  कम  मल्यथ  पर  मिट्टी  तेल  दे  करके
 गरीबों  को  राहुत  देने  की  कोशिश  की  गई  लेकिन  इसके  साथ  ही  खाना  पकाने  की  गैस
 और  उवंरकों  के  मूल्यों  में  वृद्धि  आम  लोगों  को  निश्चित  रूप  से  प्रभावित  करेगी  विशेषकर  उर्वरक  मह्दों
 गर  दी  जाने  वाली  राज  सहायता  में  कटौती  से  किसान  निश्चित  रूप  से  प्रभावित  होंगे  ।  इस  लिए  यह
 अहुत  ही  गंभीर  बात  मैं  सरकार  से  निवेदन  करता  हूं  कि  उवे  रकों  पर  दी  जाने  वाली  राज  सहायता
 में  कटोती  को  तुरन्त  बंद  कर  दी  जाए  ।

 हमारे  वित्त  मन्त्री  क ेअनुसार  इस  वित्तीय  संकट  की  स्थिति  में  राष्ट्र  हित  की  रक्षा  तथा  सामाजिक

 दुष्टि  से  बड़े  पैमाने  पर समायोजन  करने  की  आवश्यकता  थी  ।  लेकिन  गरीबों  को  कर  के  बोझ  से  बचाया
 जाना  यह  बोझ  मुख्य  रूप  से  निगमित  क्षेत्न  अमीरों  और  उच्च  मध्य  वर्ग  के  लोगों  पर  पड़ेगा  ।
 बजट  घाटे  को  10,772  करोड़  रुपए  से  कम  करके  7719  करोड़  रुपए  करने  से  आर्थिक  समायोजन
 का  महत्व  परिलक्षित  होता  है  ।

 यह  सरकार  इस  बात  पर  दृढ़  है  कि विकास  के  लिए  जुटाए  जाने  वाले  संसाधन  उन  लोगों  पर  कर
 लगा  कर  बढ़ाए  जाएं  जिनमें  कर  देने  की  क्षमता  है  ।  हमारे  वित्त  मन्त्री  ने  कर  अपवंचकों  को  बिना
 लेखा-जोखा  के  जमा  धन  को  प्रकट  करने  के  लिए  एक  नई  योजना  णुरू  करके  उन्हें  एक  और  अवसर  प्रदान
 किया  वे  अपना  बिना  लेखा-जोखा  वालें  धन  को  नेशनल  हाउसिग  बंक  में  जमा  करा  सकते  हैं  ।  इस
 तरह  जमा  की  गई  राशि  का  उपयोग  झोपड  पटिटयों  को  हटाने  तथा  गरीबों  के  लिए  कम  लागत  पर  आबास
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 उपलब्ध  कराने  के  लिए  किया  जाएगा  ।  वाले  के  खात॑  में  देय  के  माध्यम  से  60  प्रतिशत
 तक  की  राशि  जमाकर्ता  एक  था  दो  किश्तों  में  निकाल  सकता  इस  बजट  प्रस्ताव  से अनिवासी  भारतीयों
 को  लाभ  मिलेगा  ।  उन्हें  निवेश  के  आवास  और  संपदा  विकास  जैसे  नये  क्षेत्र  दिये  जा  रहे  हैं  ।

 ््ल्न्क्ल्क््च्ख््णणए

 शारीरिक  रूप  से  विकलांग  और  नेत्र  विद्वीन  लोगों  को  सहायता  देने  क ेलिए  15,000  से  20,000
 रुपये  की  कर  रियायत  देने  के  सरकार के  प्रस्ताव  का  मैं  स्वागत  करता  यह  जानकर  मुझे  प्रसन्नता

 हुई  है  कि समाज  के  कमजोर  वर्गों  की  कार  गर  ढंग  से  सेवा  करने  के  लिए  सार्वजनिक  बितरण  प्रणाली  को

 मजबूत  बनाया  जा  रहा  यह  भी  स्वागत  योग्य  ब्रात  है  कि  पर्यटकों  की  रुचि  बढ़ाने  क ेलिए  सरकार
 ने  सुदूर  एवं  पहाड़ी  क्षेत्रों  के होटलों  को  व्यय  कर  से  मुक्त  करने  की  घोषणा  की  है  ।

 शिक्षा  को  व्यवहाय  बनाने  के  लिए  सरकार  ने  शैक्षिक  पुस्तकों  के  लेखकों  एवं  प्रकाशकों  को  कर
 में  रियायत  देकर  कुछ  प्रोत्साहन  दिया  है  ।

 विगत  कई  वर्धों  स ेतमिलनाडु  सरकार  समाज  के  दलित  एवं  कमजोर  वर्ग  के  अनुशासित
 एवं  प्रतिभाशाली  छात्रों  को  आगे  लाने  के  लिये  पोषक  भोजन  योजना  चला  रही  है  ।  मुझे  खेद  है  कि
 इतनी  अच्छी  योजना  केन्द्रीय  बजट  में  शामिल  नहीं  की  जा  रही  मैं  समझता  हूं  कि  यह  सरकार
 इस  पर  पुनविचार  करेगी  और  पोषक  भोजन  थोजना  को  वजंट  में  शामिल  करेंगी  या  राज्य  को  किसी

 दूसरे  तरीके  से  पर्याप्त  रूप  से  प्रतिपूरति  की  जायेगी  ।  *

 मझे  खशी  है  कि  इस  बजट  में  मछआरों  को  लाभ  मिला  है  क्योंकि  मछली  पकड़ने  के  जाल  को

 उत्पादन  शल्क  से  मक्त  कर  दिया  गया  है  |  मैं  आणा  करता  हैं  कि  इस  कदम  से  विभिन्न  विभागों  में

 रोजगार  के  अवसरों  में  वद्धि  होगी  ।

 मुझे  यह  जानकर  भी  खुशी  हुई
 है  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंमहिलाओं  द्वारा  चलाई  जा  रही  सहकारी

 समितियां  उत्पाद  श॒ल्क  में  छट  के  कारण  लाभांवित  होंगी  ।

 कुंटीर  एवं  खादी  सिथेटिक  रददी  अल्यूमिनियम
 से  बने  दरवाजे  और  खिड़कियों  के  फ्रेमों  पर  दी  गयी  छुट  महत्वपूर्ण  है  ।  पिछड़े  वर्ग  के  लोगों  के  कल्याण
 के  लिये  सरकार  द्वारा  प्रस्तावित  निगम  की  स्थापना  प्रशंसनीय  देश  में  औद्योगिक  विकास  को  और

 आगे  बढ़ाने  के  लिये  सरकार  नई  औद्योगिक  तीति  की  घोषणा  की  है  ।  मुझे  खेद  है  कि  तमिलनाडु
 में  केन्द्रीय  निवेश  में  अत्यधिक  कमी  आई  है  ।  हमें  केन्द्रीय  निवेश  का  केवल  पांच  प्रतिशत  प्राप्त  हो  रहा
 है  जबकि  25  वर्ष  पहले  यह  20  प्रतिशत  था  ।  परन्तु  आज  यह  पांच  प्रतिशत  पर  पहुंच  गया  है  ।  इस

 भारी  कमी  का  क्‍या  कारण  मुझे  पता  नहीं  ।  में  सरकार  से  निवेदन  करता  हूं  कि  ध्समें  सुधार  किया  जाये
 और  तमिलनाडु  के  लिय्रे  केन्द्रीय  निवेश  बढ़ाई  जाये  ।

 जहां  तक  केन्द्रीय  सहायता  की  बात  है  गाडगिल  फार्मूला  के  अंतर्गत  तमिलनाडु  को और  अधिक

 सहायता  प्राप्त  करने  का  अधिकार  है  ।  लेकिन  वर्ष  1990-91  के  दौरान  तमिलनाडु  को  केवल  9.7

 प्रतिशत  बढ़ी  हुई  केन्द्रीय  सहायता  प्राप्त  हुई  जबकि  कई  राज्यों  को  इससे  भी  अधिक  केन्द्रीय  सहायता
 मिली  ।  उदाहरण  के  लिये  महाराष्ट्र  को  42  उत्तर  प्रदेश  को  33.5  प्रतिशत  केन्द्रीय  सहायता
 मिल  रही  तमिलनाड़  को  सबसे  कम  केन्द्रीय  सहायता  मिल  रही  है  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  निवेश
 और  सहायता  के  मामले  में  तमिलनाडु  की  उपेक्षा  क्‍यों  की  जा  रही  है  ।
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 मद्रास  के  पास  मनाली  में  प्रस्तावित  एरोमेटिक  परियोजना  काफी  लम्बे  समय  से  विवाराधीन
 वर्ष  1987  में  आशय  पत्र  जारी  किया गया  था  ।  सभी  कानूनी  औपचारिकतायें  प्रीकरली  गई
 लेकिन  फिर  भी  तमिलनाडु  के  मुख्यमंत्री  की तरफ  से  कई  बार  अनुरोध  करने  के  बावजूद  भी  आर्थिक

 मामलों  से  संत्रंधित  केन्द्रीय  केबिनेट  समिति  ने  अपनी  स्व्रीकृति  नहीं  दी  है  ।  मैं  प्रधान  मंत्री  मे  और

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  से  इस  महत्वपूर्ण  परियोजना  को  शीघ्र  स्वीकृति  देने  के  बारे  में
 गंभीरता  से  विचार  करने  की  अपील.करता  हूं  ।  जिससे  कि  इस  एरोमेटिक  परियोजना  से  बहुत  से

 अनुप्रवाह  उद्योगों  में  रोजगार  के  बहुत  से  अवसर  उत्पन्न  हो  जायेंगे  ।

 औद्योगिक  विकास  के  लिये  विद्युत  उत्पादन  बहुत  महत्वपूर्ण  है  ।  थर्मल  स्टेशनों  पर  अपर्याप्त
 कोयले  के  भंडार  के  कारण  तमिलनाड़  बिजली  बोर्ड  को  गंभीर  कटिनाईयों  का  सामता  करना  पड़  रहा

 मिट्र  के  210  मेगावाट  की  क्षमता  वाले  दो  थर्मल  स्टेशन  कोयले  की  कमी  के  कारण  बन्द  पड़े
 यद्यपि  तमिलनाडु  में  और  बिजली  उत्पन्न  करने  की  क्षमता  राज्य  को  बिजली  की  कटौती  करनी सनी

 पड़ती  है  ।  यदि  देश  में  कोयले  की  तुरन्त  आपूर्ति  नहीं  हो  सकती  तो  भारत  सरकार  तमिलनाडु  को
 विदेशों  से  जैसे  आस्ट्रेलिया  तथा  कुछ  अन्य  देशों  स  हस  स्थिति  से  निपटने  के  लिये  कोयला  आयात  करने
 की  अनुमति  दे  सकती  है  ।  या  केन्द्र  सरकार  को  तलिमनाडु  की  आवश्यकताओं  को  पूरा,करने  के  लिये
 पर्याप्त  मात्रा  में  कोयले  की  सप्लाई  करनी  चाहिये  ।  मैं  केन्द्र  सरकार  से  तमिलनाड  की  बरास्तविक
 आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  का  अनुरोध  करता  हूं  ।

 ॥

 सरकार  अधिक  विदेशी  म॒द्रा  कमाने  के  लिये  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के  लिये  कई  कदम  उ्य  रही
 तमिलनाडु  में  तिरुपुर  एक  तेजी  से  विकसित  होता  औद्योगिक  शहर  है  जो  प्रतिवर्ष  लगभग

 400  करोड़  रुपये  का  टेक्सटाइल  फेब्रिक  तथा  होजरी  उत्पादों  का  निर्यात  करता  है  ।  जिससे  देश  को
 काफी  विदेशी  मद्रा  प्राप्त  हो  रही  है  ।  लेकिन  तिरुपुर  शहर  में  बनियादी  सुविधाय  जैसे  पीने  का  पानी

 बिजली  तथा  होटल  की  सविधाग्रे  नहीं  हैं  ।  व्यापारी  वर्ग  और  उद्योगपति  महसूस  करते  हैं  कि
 यदि  बुनियादी  सुविधाये  जैसे  जल  आपूर्ति  आदि  की  उचित  सृविधा  हो  और  अच्छी
 स्वास्थ्य  पर्यावरण  सुविधायें  उपलब्ध  करा  दी  जाये  तो  अगले  कुछ  वर्षों  में  यहां|  पर  निर्यात  व्यापार
 लगभग  1000  करोड़  रुपये  से  भी  अधिक  हो  जायेगा  ।  इन  सुविधाओं  को  उपलब्ध  कराने  के  लिये  हमे
 लगभग  150  करोड़  रुपये  खर्च  करने  पड़ेंगे  ।  स्थानीय  म्युनिसिपल  काउंसिल  धन  की  कमी  के  कारण
 इन  सुविधाओं  को  उपलब्ध  नहीं  करा  सकती  ।  केन्द्र  सरकार  के  संस्थान  परिधान  निर्यात  संवर्धन  परिषद्‌
 को  तिरुपुर  से  होने  वाले  टेक्सटाइल  निर्यात  से  काफी  आमदनी  हो  रही  है  ।  इस  परियोजना  पर  यह
 निकाय  अब  खन्  करने  के  लिये  तैयार  है  ।  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के  उद्देश्य  से  तिरुपुर  में  नागरिक

 सुविधायें  प्रदान  करने  के  लिये  मैं  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  परिधान  निर्यात  संबश्रन

 परिषद्‌  को  इस  परियोजना  पर  तुरन्त  कार्यवाही  करने  का  निदेश  दें  ।

 1990  भारत  सरकार  न  वित्तीय  कठिनाईयों  के  कारण  परिवहन  निगम  के  लिये
 10  प्रतिशत  डीजल  की  कटौती  की  थी  ।  यह  प्रस्ताव  प्राइवेट  आपरेटर्स  पर  लागू  नहीं  हुआ  था  ।

 यह  केवल  पह्लिक  सेक्टर  परिवहन  निगम  पर  ही  लागू  हुआ  था  ।  तमिलनाड़  में  70  प्रतिशत  यात्री
 बस  पर  यात्रा  करते  हैं  ।  डीजल  की  कटौती  के  कारण  राज्य  परिवहन  निगम  में  बहत  सी  बस  सेवाओं  में
 कटौती  की  गई  थी  ।  अब  तमिलनाडु  के  लोग  उन  सेवाओं  को  पुनः  शुरू  करने  और  नये  मार्गों  पर  और
 बसें  चलाने  की  स्वीकृति  देने  के  लिये  कह  रहे  हैं  ।  राज्य  सरकार  के  लिये  इन  अनुरोधों  को  पूरा  करना
 सम्भव  नहीं  जब  तक  भारत  सरकार  द्वारा  10  प्रतिशत  डीजल  की  कटौती  हटाई  नहीं  जाती
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 मैं  सरकार  से  जनता  के  हित  में  10  प्रतिशत  ढ्जल  की  कटौती  को  हटाने  के  लभी  संशन
 डवाय  करने  का  अनुरोध  करता

 तमिलनाडु  ने  16-7-91  से  सहती  शराब  योजना  को  बन्द  कर  दिया  है  ।  इससे  प्रति
 बध॑  लगभग  B90  करोड़  रपये  के  राजस्ब  का  धाटा  होता  तमिलताइ  सरकार  को  भारी  राजन्य
 घाटे  का  सामना  करना  पड़ा  रहा  है  ।  मैं  भारत  सरकार  से  तमिल॑नादु  सरकार  को  राजस्व  घाटे
 का  मुभाबजा  देने  के  लिर  उच्चित  कदम  उठाने  का  अनरोध्र  करता  हूं  ।

 इल  शब्दों  के  साथ  में  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 श्री  भुपेल्  सिंह  हुइडा  :  सभापति  सबसे  पहले  तो  बर्तमान  गहन  आ्थिषः
 संकट  को  देखते  हुए  मैं  श्री  मनमोहन  किस  जो  विश्य  के  प्रसिद्ध  अर्थशास्क्ली  उनको
 मबारकबाद  देता  है  ।  जो  कि  आज  इस  खमय  इतना  अध्छा  संतलित  बजट  ले  आगे  इसलिये
 ट्मका  समर्थन  करता हूं  ।  आज  बित्त  मंत्री  जी  ये  ऐतिहासिक  बजट  कई  कारणों  से  पेश  किया
 इसका  सबसे  पहला  कारण  यह  )

 सलापति  बहौदय
 :

 मझे  बताया  गया  है  कि  अभी  बहुत  से  सदस्मों  को  बोलना  शदन  की  क
 बाल्ली  को  एक  छंटे  के  लिये  बढ़ाया  जामे  ।  क्‍या  सानतीय  सदस्य  इससे  सहमत  हैं  ?

 अनेक  माननीय  सदस्य  :  महोदय  *
 )

 डा०  लक्ष्बीनारायण  पाण्डेय  :  सभापति  दिन  शर  दो  गया  लेकिन

 हमारी  पार्टी  से  एक  भी  सदस्य  को  बोलने  का  अबसर  नहीं  मिला  है  ।

 संसदीय  कार्य  संत्री  गुलामसओ  :  बोलने  के  लिये  ही  तो  एन्सटेंड  कर  रहे

 श्री  राजबोर  सिंह  :  सभापति  विपक्ष  के  लोग  चले  जायें  तो  कोरम  थी

 नहीं  है  ।  क्‍या  गंभीरता  है  जापकी  बजट  के  संधध  में  ?  * *  *'  )

 इप०  लक्ष्मीनारायण  पाण्डेय  :  जब  हमारी  पार्टी  के  किसी  सदस्य  को  बोलने  का  मौका  ही  नहीं
 मिल्ल  रहा  है  तो  फिर  टाइम  एक्सटेंड  करने  का  क्‍या  लाभ  है  |

 क्री  गलाम  नबो  आजाद  :  टाइम  एक्सटेंड  हसीलिये  कर  रहे  हैं  कि  बोलने  का  मोका  मिले  ।

 ॥॒  कक
 नही  है  ्ः

 डी  राम  साईक  ऐसी  कोई  प्रणाली  नहीं  हो  सकती  जिसमे  बी०जें०पी«

 के  एक  भी  सदस्य  को  सारा  दिन  में  एक  बार  भी  बोलते  का  अबसर  ने  दिया  जाता  हो  ।  ५
 *  **

 )

 गलाभ  नबी  आजाद  :  हैर  पार्टी  को  टाइम  अलाट  किया  गया  हे  ।
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 डा०  लक्षत्ीतारायण  लेकिन  दिन  भर  हो  गया  हमारी  तरफ  रे  एक  भी  सदस्य

 नहीं  बोला  है  ।

 भरी  गुलाम  नबी  आजाद  :  इसीलिये  तो  समय  बढ़ा  रहे  लेकिन  आप  लोग  तैयार  नहीं  हैं  ।

 श्री  फूलचन्द  बर्मा  :  भारतीय  जनता  पार्टी  का  एक  भी  मैम्बर  नहीं  बोला  है  ।
 ता  )

 राम  नाईक  :  117  सदस्यों  में  एक  भी  सदस्य  को  बोलने  का  अबसर  नहीं  दिया  गया  है  ।

 क्या  आप  हम  से  सहयोग  की  आशा  करते  है  ?

 भरी  ग़लास  नबी  आजाद  :  एक्सटेंड  नहीं  करेंगे  तो  कल  भो  बोलने  का  भौका  नहीं  इसीलिये
 मैं  एक्सटेंड  करने  के  लिये  कह  रहा  .. .  .  ।

 अभी  जो  मीटिंग  हुई  उसके  अंदर  आपके  साथी  भी  थे  |  लेकिन  मुश्किल  यह  है  कि
 अन्दर  आपके  दूसरे  साथी  होते  हैं  और  यहां  पर  दूसरे  साथी  होते  हैं  ।

 श्री  लक्ष्मीनारायण  पाण्डेय  :  मीटिग  में  लीडसं  स  जो  चर्चा  हई  बह  हमें  मालम  लेकिन

 हमारा  कहना  यह  है  कि  जब  दिन  भर  में  हमारी  पार्टी  के  एक  भी  सदस्य  को  बोलने  का  अवसर  नहीं  मिला
 तो  फिर  एक्सटेंड  करने  का  क्‍या  लाभ  है  ?  हमारी  पार्टी  का  काफी  समय  बाक॑

 थी  गुलाम  नद्वो  अजाद  :  समय  मेंबर  के  हिसाब  रे  नहीं  अलाट  किया  पार्टी  के  हिसाब
 से  अलाट  किया  जाता  है  ।  यदि  आपकी  पार्टी  का  एक  ही  आदमी  पौने  दो  घंटे  ले  जाये  तो  उसके  लिए
 क्या  किया  जा  सकता  )

 सनभ्चापति  महोदय  :  श्री  हुड्डा  के  आपको  बोलने  का  अवसर  दिया  जायेगा  ।

 श्री.गुलाम  नबी  आभाजाद  :  क्‍या  मैं  सभापति  महोदय  से  उनको  दिये  गये  समय  और  उनके  द्वारा
 लिये  गये  समय  के  बारे  में  बताने  का  अनुरोध  कर  सकता  हैं  ?

 भरी  रास  नाईक  :  वह  हम  जानते  हैं  हमारी  शिकायत  यह  है  कि  हमें  सारा  दिन  में  एक  बार  भी
 बोलने  का  अवसर  नहीं  दिया  गया  है  ।

 भ्रो  गुलाम  नो  आजाद  :  आपको  मालूम  लेकिन  प्रेस  नहीं  जानती  ।

 भरी  राम  नाईक  :  क्‍या  आप  यहां  से  प्रेस  को  संबोधित  कर  रहे  हैं  )

 सभापति  सहोदय  :  आपकी  पार्टी  का  एक  घंटा  और  21  मिनट  बचा  है  ।  आपको  का
 अवसर  दिया  जायेगा  ।

 भरी  राम  नाईक  :  यह  मुद्दा  नहीं  है  ।  आप  हमारे  संताप  को  समझ  सकते  .  .  .  .  :
 )
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 सभापति  महोदय  :  मैं  आपको  इस  भद्गपुरुष  के  बाद  अनुमति  दंगा  ।

 श्रो  गुलाम  नबी  आजाद  :  ।  घंटा  2  मिनट  टाइम  आपकी  पार्टी  का  बाकी  बचा  उसके

 हिसाब  से  आप  कहिये
 ।  बा

 श्री  रास  नाईक  :  पूरे  दिन  में  हमारा  एक  स्पीकर  भी  नहीं  बोलेगा  ?

 श्री  फूसचन्द  वर्मा  :
 जो  भी  समय  क्‍या  दिन  भर  में  हमारी  पार्टी  का  एक  भी  सदस्य  नहीं

 बोलेंगा  ?

 श्री  गुलाम  नबी  आजाद  :  ऐसे  ही  गंवा  दिये  आपने  ।  .  .  .  .  .  )

 |
 यदि  उनकी  रुचि  नहीं  है  हम  समय  बढ़ाने  के  लिये  दबाव  नही  डाल  रहे  हैं  ।.  .  .  .  .

 )

 सभापति  महोदय  :  जैसा  कि  सदन  समय  बढ़ाने  के  लिये  सहमत  नहीं  अब  हम  सभा  स्थगित
 कर  सकते  सभा  अगस्त  10,  1913  के  ग्यारह  बजे  तक
 समदेत  होते  के  लिये  स्थगित  होती  ।

 6,00  म०  प०

 तत्पश्यात्‌  लोकसभा  |  1991  /  10  1913  के  ग्यारह
 बजे  तक  क  लिए  स्थगित  हुई  ।

 37  सभा  सई  १९  ।


